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अपनी बात 


मैंने पहली बार उत्तर बिहार अक्टूबर 1984 में देखा था जबकि कोसी नदी के पूर्वी तटबन्ध के टूटने के लगभग एक महीने बाद 
मैं ग्राम भारती, सिमुलतला के श्री शिवानन्द भाई के साथ सहरसा की यात्रा पर था जो कि बाढ़ में ध्वस्त कुछ गाँवों को फिर से बसाने 
की चेष्टा कर रहे थे और मैं उनके सलाहकार की हैसियत से उनके साथ था | सहरसा जाने के पहले उड़ीसा के 1974 वाले तूफान, पश्चिम 
बंगाल की 1978 वाली बाढ़, 1977-79 के आन्ध्र प्रदेश के तूफान, तथा 1982 में उड्डीसा-आन्श्र.प्रदेश की सीमावर्ती नदी वंशधारा के बाढ़ 
प्रभावित क्षेत्रों में इस तरह के काम का अनुभव मुझे था और मैं अपने आप को छोटा या कमहिम्मत मंहसूस करूँ, वह दौर मेरे हिसाब से 
गुजर चका था | 


8 अक्टूबर 1984 को जब हम लोग नाव द्वारा नौहट्टा से बनगाँव तक आये तब पूरे रास्ते में कोसी का ताण्डव देखा । कोसी 1957 
में बनाये गये तटबन्धों को तोड़ कर एक नये रास्ते से बह-रही थी । अगले दिन हम लोगों ने सिमरी बख्तियारपुर और सलखुआ जाने की 
कोशिश की मगर बलही-बरसम के पास से लौट आना पड़ा क्योंकि आगे के रास्ते बन्द थे और नाव सुलभ नहीं थी। किसी भी दुर्घटना 
के एक महीने बाद पानी की इतनी मात्रा मैंने पहले कभी नहीं देखी थी और तब मुझे लगा कि मैं अब पहाड़ के नीचे आ गया हूँ । समस्या 
यह थी कि गाँव नये सिरे से बसाये जायँ और मुझे बहते पानी में घर बनाना नहीं आता था। 


कोसी ने मुझे मेरी औकात बता दी थी। 


“हारे को हरिनाम? याद करके तब मैंने कोसी तटबन्ध टूटने का कारण जानना चाहा तो पंचतंत्र की कहानियों जैसी एक में से दूसरी . 
कहानी निकलने लगी जिसका कोई अंत नहीं दिखाई पड़ता था। बांग्ला में एक कहावत है कि केंचुआ खोजने के लिये बिल खोदने पर उसमें 
से साँप निकलना, करीब-करीब यही स्थिति है इस पूरे बाढ़ तंत्र की। काफी अध्ययन करने के बाद मेरी इस विषय में जानकारी बढ़ी और 
तब मुझे बड़ी तसल्ली हुई जब मुझे पता लगा कि कोसी ने जिन-जिन लोगों को उनकी औकात बताई है उनमें से बहुत बड़े-बड़े लोग काफ़िले 
में मुझसे काफ़ी आगे चल रहे हैं और मैं तो इस कारवाँ में सिर्फ़ गुबार की हैसियत रखता था। 


दरअसल, आजादी मिलने के बाद देश में बाढ़ नियंत्रण पर बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ और अगर दामोदर घाटी की बात छोड़ 
दी जाय तो यह काम उत्तर बिहार की सबसे चंचल नदी कोसी को नियंत्रित करने से शुरू हुआ और यह फ़र्ज तटबन्धों के निर्माण के जरिये 
अंजाम दिया गया । उसके बाद बूढ़ी गण्डक, बागमती, कमला और अधवारा नदियों को काबू में लाने का पहला दौर शुरू हुआ । नदियों 
को इस तरह वश में कर लेने वाले नये भगीरथ इस उपक्रम में जीत गये और नदियों को मुक्त देखने की ईच्छा रखने वाले या भविष्य में 
समस्या का उग्र रूप धारण करने की चेतावनी देने वालों ने मुँह की खाई । कुछ समय के लिये नदियों की औकात घट कर कन्धे पर बैठाये 
गये कबूतर या उंगलियों पर बैठाये गये बुलबुलों जैसी हो गई जिनके या तो पर बाँध दिये गये थे या पैरों में डोर लगा दी गई थी। इस 
पहले दौर में बिहार की जिन नदियों की शोखी ख़त्म करने की कोशिश की गई थी उसका पहला शिकार अगर कोसी थी तो आखिरी शिकार 
बनी महानन्दा जिसे बन्दिनी बनाकर रखः दिया गया | 


लगातार पढ़ते और घूमते रहने के बाद जब अपनी जानकारी को छिपाना मेरे लिये मुश्किल होने लगा तो मैंने ‘are से त्रस्त-सिंचाई 
से पस्त-उत्तर बिहार की व्यथा-कथा,' लिख कर कुछ हलका महसूस किया । इस किताब में उत्तर बिहार की लगभग सभी बड़ी नदियों के 
बारे में कुछ न कुछ लिखा गया था मगर महानन्दा का कोई खास जिक्र नहीं हुआ था । इस बीच महानन्दा घाटी में मेरे दोस्तों की एक अच्छी 
खासी जमात तैयार हो गई थी और उनकी हर वकत यह शिकायत रहती थी कि उत्तर बिहार के एक कोने में पड़े रहने की वजह से उन्हें 
कोई तरजीह नहीं देता और यही दस्तूर मैंने भी निभा दिया जो कि उनके मुताबिक महानन्दा नदी के साथ नाइन्साफ़ी थी। 


मैं काफ़ी पहले से बहरखाल, धबौल और सिकटिया, जैसे नामों से वाक्रिफ था, धीरे-धीरे यह फेहरिस्त लम्बी हो रही है। इसमें पहले 
दुर्गापुर और कुर्सेल जुड़े, फिर सिंधिया, बंगेरुआ का नाम आया और इधर कुछ दिनों से गोबिन्दपुर और घसिया घाट का नाम जुड़ा और 
अब आखिरी नाम पोठिया का है। कहने को तो यह गाँवों के नाम हैं जोकि महानन्दा के किनारे बसे हैं पर इनमें से एक-एक गाँव का अपना- 
अपना किस्सा है। इन सारे अफ़सानों का अब एक नया शीर्षक है महानन्दा जिसको सुनते ही बहुत सी चीजें एक साथ आँखों के सामने 
से गुज़र जाती हैं। यह सारी जगहें जो भी देख लेगा उसके सामने जरूर कन्धे पर बैठे कबूतर या उंगलियों पर बैठे बुलबुलों की तस्वीर . 
उभर जायेगी | 


मगर कन्धों पर बैठा कर कबूतर घुमाने वालों के कन्धे साफ नहीं रह पाते हैं जिसका उन्हें एहसास तो होता है पर वह खुद देख 
नहीं पाते हैं। इसे तो सामने खड़े हुये लोग ही देख सकते हैं और वही बता सकते हैं कि अब कपड़े बदल लेने का वक़्त आ गया है। बेहतर 
तो यह हुआ होता कि यह काम महानन्दा के किनारे बसे किसी गाँव के किसी संवेदनशील व्यक्ति ने किया होता क्योंकि जिस शिद्दत से 


वह अपनी तकलीफ़ बयान करता वह मेरे जैसे किनारे पर खड़ा होकर तूफान का नज़ारा करने वाले के लिये कतई मुमकिन नहीं है और 
मैं मजबूरन यह फर्ज अदा कर रहा हूँ। अपनी इस कोशिश को मैं जहाँ अपने दोस्तों के उलाहनों का जवाब कहना पसन्द करूँगा वहीं यह 
महानन्दा से मेरा एक माफ़ीनामा भी है। 


इस पूरी प्रस्तुति को 6 अध्यायों में बाँठा गया है। पहले अध्याय में हमने बिहार तथा उत्तर बिहार के बारे में थोड़ी जानकारी दी है | 
गंगा घाटी के निर्माण की प्रक्रिया, मौसम और जलीय चक्र तथा बाढ़ और उसके कारणों का थोड़ा चर्चा हुआ है और कुछ जानकारी महानन्दा 
के बारे में दी गई है। 


दूसरे अध्याय में बाढ़ को नियंत्रित करने के ज्ञात तकनीकी समाधानों उनके गुण-दोषों तथा उनकी सीमाओं के बारे में वर्णन है। 
इस अध्याय में हमने इन समाधानों को कारगर बनाने के मसले पर चल रही बहस के बारे में भी कुछ कहने की कोशिश की है। 


तीसरे अध्याय में बाढ़ नियंत्रण के लिये पिछली शताब्दी से क्या कुछ तर्क वितर्क चले हैं, उसके बारे में चर्चा है जिसको हमने 1957 
तक लाकर छोड़ दिया है | बहस को 1957 तक पहुँचा कर इसलिये छोड़ा क्योंकि 1952 से 1957 के बीच बाढ़ के मसले पर देश में वैचारिक 
स्तर पर बहुत कुछ हुआ जिसकी पूर्णाहुति उच्चस्तरीय बाढ़ कमिटि (1957) की रिपोर्ट की शक्ल में हुई | इसके बाद बहस नहीं हुई, काम 
हुआ। 


यहाँ तक हमारी चर्चा का केन्द्र बिन्दु कोसी रही है क्योंकि बाढ़ की सारी बहस उसी के इर्द-गिर्द घूमती रही है | महानन्दा की बाढ़ 
इस समय तक कोई मुद्दा ही नहीं थी। चौथे अध्याय में हमने विशेष रूप से महानन्दा पर एक तथ्यात्मक बातचीत की है जिसमें उसकी 
बाढ़ को नियंत्रित करने के प्रयासों और भविष्य में इस दिशा में होने वाले प्रयत्नों की ओर संकेत किया है | महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना 
का क्या परिणाम सामने आया है उसका एक विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है। 


पाँचवें अध्याय में इसी विश्लेषण को एक व्यापक स्तर पर ले जाने का प्रयास किया गया है और बाढ़ से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों 
पर बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। 


अंतिम अध्याय में हमने बाढ़ से बचाव के स्थापित तरीकों से अलग हट कर कुछ सम्भावित विकल्पों की चर्चा की है क्योंकि आधुनिक 
तकनीक के संरचनात्मक तरीकों की उपयोगिता पर उंगलियाँ उठने लगी हैं और यह कहा जाने लगा है कि बाढ़ों के साथ जीवन निर्वाह 
किया जाना बेहतर है। अगर बाढ़ों के साथ जीवन निर्वाह को एक समाधान माना जाय तो फिर इसका भी स्वरूप कुछ स्पष्ट होना चाहिये 
और इसकी एक कोशिश इस अध्याय में है। 


बाढ़ के सवाल पर मतभिन्नता होना मामूली बात है पर अक्सर यह भावुकता वश ज्यादा होती है, तथ्यों की बुनियाद पर कम | यही 
वजह है कि बातचीत कभी बाढ़ नियंत्रण की वांछनीयता पर चलती है तो कभी पूरी तरह से स्थिति को अपने काबू में कर लेने पर चलती 
है। कभी हम नदियों पर तटबन्ध बनाने की बात करते हैं तो कभी नदी को मुक्त छोड़ कर गाँवों या शहरों को घेरने की बात करने लगते 
हैं। कभी, नदियों को चौड़ा और गहरा करने की बात उठती है तो कभी बड़े बाँधों को छोड़ कर कोई दूसरा विकल्प ही नहीं दिखाई पड़ता । 
बाढ़ नियंत्रण के लिये जब हम कभी एक समाधान विशेष का पक्ष लेते हैं तब क्या हम उसके सारे नफ़े-नुकसान के मूल्यांकन: के आधार 
पर अपना मन बनाते हैं या हमारा निर्णय विज्ञापन पर आधारित होता है | हमने इन सारे समाधानों के परिणाम और निहितार्थ जानने की 
कोशिश की है जिससे बाढ़ से सम्बद्ध प्रश्नों पर एक समझ बनाई जा सके | मैं उम्मीद करता हूँ कि यह माफ़ीनामा इस जरूरत को पूरा 


करेगा और बाढ़ पर होने वाली बहस को निखारेगा | 
w कन 
PE = E FT 


वाराणसी 
16 मार्च, 1994 


प्रस्तावना 
कुलदीप नैय्यर 


D-7/2 वसन्त विहार 
नई दिल्ली 110057 


बहुत वर्ष पहले जब कोसी नदी पर बाँध बाँधा गया था तो लोग दूर-दूर से इसे इस तरह से देखने आते थे जैसे यात्री किसी तीर्थ 
स्थान को। लोगों की श्रद्धा इस बात पर थी कि इस बाँध ने बिहार के एक क्षेत्र को हर साल की बाढ़ से बचा लिया है। मुझे याद है कि 


` उन दिनों बहुत लम्बे-लम्बे लेख अखबारों में प्रकाशित होते थे इस काम की सराहना में | पण्डित जवाहर लाल नेहरू हर दूसरे दिन कहीं न 


कहीं कोसी बाँध की तारीफ में पुल बाँधते थे। गुलजारी लाल नन्दा ने, जो सिंचाई विभाग के मंत्री थे, तो यहाँ तक कहा कि कोसी के बाँध 
ने हिन्दुस्तान की दूसरी आजादी को जन्म दिया, यानी गरीबी और लाचारी से लोगों को मुक्त करने का एक बड़ा कदम | 


आज जब कहीं बाँधों का जिक्र होता है तो बड़े-बड़े इन्जीनियर कोसी के बाँध को एक बहुत बड़ी भूल के रूप में स्वीकार करते 
हैं। बाँध ने कोसी नदी को तो जकड़ दिया लेकिन साथ-साथ वह रास्ते भी बन्द कर दिये जिनसे सैलाब का पानी बहता था | कोसी बाँध वर्षों 
से पानी बहने वाली राहों के बीच एक दीवार की तरह खड़ा हो गया। आहिस्ता-आहिस्ता उसके परिणाम भी सामने आने लगे। आज उस 
इलाके में सैलाब का कारण कोसी का वही बाँध है। वर्षा के पानी को रास्ता नहीं मिलता, बाँध उसको थाम नहीं सकता, उसका सारा गुस्सा 
छोटी-छोटी बस्तियों और गाँवों पर निकलता है और हजारों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। कई इन्जीनियरों का कहना है कि जब तक कोसी 
बाँध को तोड़ा नहीं जायेगा तब तक उस क्षेत्र का कोई अच्छा इन्तजाम नहीं हो सकेगा। 


देश को इसके सबक सीखना चाहिये | आज जब दुनिया भर में बड़े बाँधों को खारिज कर दिया गया है, हम दो और बड़े बाँध बनाने 
की तैयारी में हैं बल्कि कुछ ऊँचाई तक वह बाँध बन भी गये हैं। मेरी मुराद नर्मदा और टिहरी बाँधों से है। दोनों बाँध ज्यादा नाश करेंगे 
फायदे के बजाय | नर्मदा के खिलाफ तो आज दुनिया भर में मुहिम चल रही है | विश्व बैंक ने पैसा भी बन्द कर दिया है। टिहरी बाँध के 
खिलाफ बहुगुणा ने जान की बाजी लगा दी है। लेकिन राजनैतिक कारणों से दोनों बाँधों के खिलाफ विरोधों को रद्द कर दिया गया है। 


सवाल इस या उस बाँध का नहीं है। सवाल उस एक दृष्टिकोण का है जिससे लोगों की भलाई हो और सदियों से जो वातावरण 


_ पेड़ोंपौधों-पक्षियों-मछलियों और जानवरों से बना है उसे खराब न किया जाये। अव्वल तो जिन लोगों के गाँव और घर पानी के नीचे आ 


जाते हैं वह कभी भी पहले जैसा जीवन नहीं पा सकते क्योंकि गाँव घरों से तो नहीं--लोगों और पड़ोसियों से बनता है | जब पुरानी चीजें 
ही उजड़ जाती हैं तो जितना भी मुआवजा दिया जाये नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता और जो कुछ फायदा होता भी है वह बड़े पूँजीपति 


` झटक लेते हैं। अभी नर्मदा का पानी नहरों में आया भीं नहीं कि दस चीनी के कारखानो के नक्शे पास हो चुके हैं। पानी सूखे इलाकों, सौराष्ट्र 


और कच्छ, में तो कम पहुँचेगा लेकिन ज्यादा उन्हीं इलाकों में जायेगा जहाँ पानी की पहले से भरमार है। 


फरक्का बराज, जो पास में है, बाँग्ला देश के लिये एक मुसीबत बन गया है | हुगली से तो मिट्टी बही नहीं--जिसके लिये बराज 
बना लेकिन बाँग्ला देश के सैकड़ों खेत मिट्टी हो गये हैं। जब मार्च अप्रैल में उन्हें पानी चाहिये तो फरक्का बराज पानी छोड़ता नहीं है और 
बाद में जब पानी बहुत होता है तो पानी फरक्का से भी छोड़ दिया जाता है। मैंने उन इलाकों में जाकर देखा है कि कैसे वहाँ भूख और बेकारी 
बढ़ गई है और कैसे लोग हिन्दुस्तान को कोसते हैं। अपने यहाँ भी बेशुमार मछुआरों की रोजी इस बराज ने छीन ली है | 


मैं बाँधों के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन बड़े बाँध नुकसान देह हैं और एक लम्बे अरसे का जाइज़ा लिया जाये तो इनसे फायदा भी नहीं 
होता | अमरीका में टैनेसी वैली अथॉरिटी (PVA) बहुत लाभदायक मानी जाती है लेकिन अब कई इन्जीनियरों और वैज्ञानिकों से साबित 


` कर दिया है कि इस पर इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है और इस योजना से जो फायदे हुये हैं वह बगैर लोगों को उजाड़े या वातावरण 


को बदले भी हो सकते थे। जहाँ हमें बड़े बाँधो के बारे में सोचना है वहीं दूसरी ओर बढ़ती हुई बाढ़ों के मुतल्लिक भी कुछ करना चाहिये 
और यह ज्यादा हमारा अपना कसूर है क्योंकि नदियों को गलत तरीके से कैद किया गया है। जंगलों को काटना या पहाड़ियों को साफ कर 

देना भी गौर करने लायक है। लेकिन हम गलत जगहों से या गलत तरीकों से पानी को रोक रहे हैं, उसके कुदरती बहाव में बाधा डाल रहे 

हैं। इसी वजह से जब पानी को एक जगह बन्द किया जाता है तो वह दूसरी जगह बना लेता है। नदी एक मनुष्य की तरह आजाद रहना 

चाहती है जैसे आदमी बन्दी बनने में खुश नहीं रहता नदी भी कैद की जिन्दगी नहीं चाहती | 


दिनेश कुमार मिश्र ने देश, खास कर बिहार, की जनता पर उपकार किया है अपनी किताब के जरिये। आपने बड़े विस्तार से यह 
बताया है कि महानन्दा को बन्दिनी बना कर लोगों ने कितने कष्ट उठाये हैं और कितने कष्ट उठाते रहेंगे। आप एक महान इन्जीनियर हैं। 
अगर इस किताब के प्रकाशन के बाद सरकार अंधाधुंद बाँधों को बनाने में कमी कर दे और पानी के कुदरती रुख को न मोड़े तो दिनेश 
कुमार मिश्र की इस किताब के जरिये समाज की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। लेकिन आज के भारत में जहाँ वोटों की नीति ज्यादा चलती 
है और जहाँ बाँध और दूसरे साधनों से काला धंधा किया जाता है बहुत मुश्किल है कि “बन्दिनी महानन्दा' से कोई सबक सीखा जायेगा। 


यह किताब हर आदमी के लिये जरूरी है न केवल यह जानने के लिये कि बाढ़ से कितना जीवन नष्ट होता है बल्कि इस लिये 
भी कि हमारे देश की सोच बड़ी स्कीमों में--बड़े कारखानों में कहीं खो गई है और इसका ध्यान भी नहीं है कि किस तरह एक छोटा आदमी 
अपनी जिन्दगी गुजार रहा है। अगर सभी योजनाओं का अर्थ मनुष्य का सुख है तो सरकार,-विधान सभाओं, और लोक सभा को सोचना 
चाहिये कि क्या हमने सचमुच अपने लोगों को सुख दिया है? 
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आभार 


इस पुस्तक की तैयारी में मुझे बहुत से मित्रों और शुभचिन्तको का सहयोग मिला है । पूर्णियाँ / कटिहार के सर्वश्री अरूण कुमार, तारकेश्वर, 
किशोर, अनुज कुमार, अजय कुमार, मनोज, सुधांशु भूषण गाँधी, राम दास, सत्य नारायण शास्त्री, बद्री प्रसाद मण्डल, दिनेश मण्डल, सुरेश 
मण्डल, प्रभास के सक्रिय सहयोग के बिना महानन्दा घाटी का कोना-कोना छानना मेरे लिये मुमकिन नहीं होता और सर्वश्री रघुपति, रवीन्द्र, 
विजय कुमार, अजय कुमार, दिलीप कुमार, प्रो० रामेश्वर प्रसाद, हेमन्त तथा सुश्री नूतन और नलिनी कान्त तथा सुश्री अन्नू के सक्रिय 
सहयोग के बिना नदियों सम्बन्धी साहित्य तक पहुँचना आसान नहीं था। साहित्य और सूचनाओं के लिये राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के 
श्री गोविन्द नारायण दास और सुश्री सत्यभामा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता के डॉ० ए० के० मुखर्जी, सिन्हा लाइब्रेरी पटना 
के डॉ० राम शोभित सिंह, ए० एन० सिन्हा इन्स्टीटयूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना के डॉ० राजेश्वर मिश्र, बिहार रिसर्च सोसाइटी के श्री 
गोपी रमण चौधरी, के० पी० जायसवाल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पटना के डॉ० विजय कुमार चौधरी, बिहार विधान सभा पुस्तकालय के सर्वश्री 
रण विजय सिंह तथा पुरुषोत्तम मिश्र, तथा बिहार इन्जीनियरिंग कॉलेज, पटना के प्रो० टी० प्रसाद ने मेरी बहुत मदद की। 


बिहार के भूतपूर्व मुख्य अभियंताओं, सर्व श्री अखौरी परमेश्वर प्रसाद, बसावन सिंह, सी० HO पाण्डे, अवध कुमार, वाई० एन० 
सिंह, अमल दासगुप्त, नीलेन्दु सान्याल ने तकनीकी विषयों पर मेरी समझदारी को विकसित करने में जो अपना समय दिया उसके लिये मैं 
उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता È बाढ़ समस्या के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण व्यापक बनाने में सर्व श्री परमेश्वर कुँअर, युवराज, 
हरिनाथ मिश्र, चन्द्र किशोर पाठक, भोगेन्द्र झा, रघुवंश प्रसाद सिंह, मांगन इन्सान, राम लखन झा, जावेद शकील तथा राम लगन राय ने 
अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। 


सर्व श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, दत्ता सावले, दशरथ पटेल, सदानन्द मेनन, एम० वी० शास्त्री, दीनेश भाई, हलधर भाई, धर्मवीर सिंह, 
कृष्ण कुमार, शिवानन्द भाई, तपेश्वर भाई, अकबाल भाई, रमाकान्त राय, सरयू राय हमेशा से मेरा हौसला बढ़ाते रहे हैं और डॉ० रवि 
चोपड़ा, Vo Ho ‘eq’ राय और स्टैनली मुक्कत ने तथ्यों को तरतीबवार रखने में मेरी बहुत मदद की | मैं इन सब के सहयोग के लिये 
आभारी हूँ। 

क्षेत्र के अनुभव तथा समस्याओं के प्रति जानकारी बहुत से मित्रों से मुझे मिली और उसके लिये मैं श्री कृष्ण कुमार कश्यप / सुश्री 
शिवा कश्यप, श्री शुभ मूर्ति / सुश्री कल्पना शास्त्री, सुश्री शशि बाला और अनिता दास, सर्व श्री देवनाथ देवन, लक्ष्मीश्वर चौधरी, सत्य 
नारायण प्रसाद, हरिबल्लभ निषाद, ब्रह्मदेव चौधरी, राजेन्द्र झा, आचार्य योगेश्वर, कामेश्वर कामति, दीपक भारती, हरिकान्त झा, शशि 
भूषण, रणजीव, अरविन्द, धनश्याम, डॉ० शिराज़ वजीह, डॉ० के० के० सिंह, अनिल सिंह, मामेन मैध्यू, दीपक मिश्र, प्रणव कुमार चौधरी, 
सत्य प्रकाश, Ho Ho सिंह, प्रो० रामस्वार्थ चौधरी, डॉ० दिनेश कुमार “मणि”, रमेश पंकज, विनोद कुमार, सतीश / गिरिजा, Sto उमेश 
उत्पल, विवेकानन्द कर्ण, कामेश्वर लाल ‘Ss’, रामेश्वर सिंह, राजेन्द्र सिंह, राम लाल, प्रदीप सिंह, भुवनेश्वर सिंह, सुधीर सिंह, महेन्द्र सिंह, 
रामदेव पाठक, वली मुहम्मद, एम० ए० HES, प्रकाश चन्द्र सेठी, राम प्रसाद रोशन”, रामाशिष रमन, फूल हसन, बैजनाथ भगत, घुरण 
महतो, मु० क़याम अली, दीनानाथ पटेल, प्रो० प्रकाश, विजय गौरैया, सुनील यादव, रमण कुमार, शिव शंकर, राजकुमार उपाध्याय, डा० 
कामेश्वर, अनिल गुप्ता, कृष्णकुमार पाठक, चन्द्रशेखर, दिलीप कुमार, सिंघेश्वर भाई, बिन्देश्वरी पासवान, सुरेश चंचल, राजकुमार सादा, 
रामसागर पासवान, पंचम, भगवान पाठक, अवधेश कुमार, भगीरथ राय, ओम प्रकाश, रामसुफल सिंह, नागेन्द्र सिंह, जगन्नाथ चौधरी, 
सुश्री लीला देवी, सुश्री सुशीला, सुश्री सुजाता शर्मा तथा अनिल प्रकाश जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता X 


सर्व श्री शशि कुमार, तुषार भट्टाचार्य, अभिजित भट्टाचार्य, डी० राम मोहन, रॉबर्ट रक्सटन, शोभन सिन्हा, रंगन चक्रवर्ती, एस० 
एस० कृष्णन, भगवान प्रसाद सिन्हा, कंचन महतो, राम मूरत सिंह, उमा शंकर सिंह, शम्भू नाथ साह, श्याम कुमार, रविन्द्र प्रसाद, संजय 
सिंह, मुनि लाल, अरूण कुमार, दिनेश, लॉरेन्स ऑगस्टिन मुर्मू, दशरथ, आलमगीर, प्रेम कुमार वर्मा, कृष्ण मोहन, सतीश तथा मिथिलेश 
कुमार सिंह के सहयोग के बिना इस कोशिश को अंजाम देना बहुत मुश्किल होता | 

इस अवसर पर स्वर्गीय विकास भाई को भूल पाना भी मेरे लिये आसान नहीं है। 


चित्रांकन में श्री बलराम दत्त और श्री शेखर तथा प्रकाशन में श्री जकी और श्री अशोक कुमार सिंह के सहयोग के प्रति मैं अपना 
आभार व्यक्त करता हूँ। 


श्री कुलदीप नय्यर हमेशा से परियोजनाओं के लोक पक्ष पर लिखने के लिये मुझे प्रोत्साहित करते रहे हैं, जिसके लिये मैं उनके प्रति 
अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। 


अंत में मैं अपने अग्रज डॉ० कैलाश कुमार मिश्र तथा भाभी श्रीमती जानकी मिश्र का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा 
प्रोत्साहन दिया और मेरी यायावरी की अनदेखी की। आरुणि और भारवि को भी मैं समय नहीं दे पाया। - 
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अध्याय-1 
बिहार, We और महानन्दा 


1.0 बिहार-गौरबशाली अतीत 


भारत के गौरवशाली अतीत का चर्चा जब भी होता है तो सबसे पहले 
बिहार का नाम लिया जाता है| देवताओं और दानवों ने मिलकर जब समुद्र 
मंथन किया था तब मन्दार पर्वत ही समुद्र को मथने के लिये प्रयुक्त हुआ 
था | यह स्थान वर्त्तमान भागलपुर जिले में पड़ता है। हो सकता है उस समय 
समुद्र की सीमायें यहाँ तक रही हों | इस क्षेत्र के उत्कर्ष की कहानियाँ राजा 
जनक के काल से सुनने को मिलती हैं। याज्ञवल्क, गौतम, च्यवन, शृंग, 
विश्वामित्र, अष्टावक्र, कात्यायन, पतंजलि, वर्ष, उपवर्ष, पाणिनी, 
अश्वघोष, वात्स्यायन, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर जैसे विद्वानों और 
शिल्पियों से बिहार आदिकाल से गौरवान्वित होता रहा है | मिथिला प्राचीन 
काल में संस्कृति, शिक्षा, कला और साहित्य का एक बहुत बड़ा केन्द्र था 
जिसने देश के विभिन्न क्षेत्रों से विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया | 
भगवान महावीर ने इसी धरती से सारी दुनियाँ को प्रेम, करुणा, सौहार्द और 
सहिष्णुता का उपदेश दिया। यहीं राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने 
जिनके वचनामृत का प्रचार-प्रसार सारे विश्व में हुआ | 


वाल्मीकीय रामायण में भगवान राम का विवाह के उद्देश्य से अपने 
भाइयों लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुध्रन के साथ जनकपुर जाने का वृतान्त मिलता 
है | इस यात्रा में उन्होंने बक्सर के पास ताइका वध किया था तथा सिद्धाश्रम, 
अहिल्या-आश्रम, गौतम आश्रम और वैशाली होते हुए जनकपुर की यात्रा 
तय की थी। महाभारत काल के समय जरासन्ध की राजधानी वर्त्तमान 
राजगृह और कर्ण के अंग देश की राजधानी वर्त्तमान चम्पानगरी (भागलपुर) 
में थी। पाण्डवों के वनवास तथा अज्ञातवास का काफी समय पूर्णियाँ के 
जंगलों में बीता। भीम ने कभी मोदागिरि (वर्त्तमान मुंगेर) पर विजय पाई 
थी तथा खड़गपुर हवेली के पास स्थित भीम बाँध का संबंध भीम से माना 
जाता है। 


सोनपुर (छपरा) के पास के हरिहर क्षेत्र के साथ भी कहा जाता है कि 
पशुपति नन्दी के नेतृत्व में एक बार भगवान विष्णु यहाँ बहुत सी गायों को 
साथ लेकर आये थे। जिसके कारण इस स्थान का नाम हरिहर क्षेत्र पड़ा | 
इसी स्थान पर गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी जबकि गज की रक्षा के 
लिये स्वयं भगवान विष्णु को नंगे पैर, बिना गरुड़ की सवारी के आना पड़ 
गया था। 


ऐतिहासिक काल में बिहार का वर्णन संभवतः मगध के बिम्बसार (छठी 
शताब्दी ई० पू०) से शुरू होता है और ऐसी मान्यता है कि इसी काल में 
भगवान वर्द्धमान महावीर और भगवान बुद्ध का अभ्युदय हुआ। लगभग 
इसी समय वैशाली में लिच्छवी राजत्व अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा था। 
नन्द वंश के पतन के साथ मगध में 321 ई० पूछ में चन्द्र गुप्त मौर्य के साम्राज्य 
की स्थापना हुई जो कि उत्तर में हिन्दुकुश से लेकर दक्षिण में तन्जावुर तथा 


पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में हुगली तक फैला हुआ था। चन्द्र गुप्त 
मौर्य के उत्थान में चाणक्य (कौटिल्य) की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी | 
चाणक्य स्वयं किस स्थान के रहने वाले थे इसमें कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग 
उन्हें तक्षशिला का निवासी मानते हैं जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार 
चाणक्य वर्तमान पश्चिमी चम्पारण के रहने वाले थे | मौर्य वंश में दूसरा 
महत्वपूर्ण नाम सम्राट अशोक का आता है जिसने 273-232 fo Yo काल 
में मगध का शासन संभाला | कलिंग विजय के बाद युद्ध और बर्बरता से 
उसका हृदय व्यथित हो गया और जीवन का शेष भाग उसने बौद्ध धर्म के 
प्रचार-प्रसार में लगा दिया | 


मौर्य वंश के आखिरी सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने मगध 
में 187 ई० पू० में शुंग वंश के राजत्व की स्थापना की इसके बाद तो सन्‌ 
320 तक, जब तक कि चन्द्र गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की जड़ें पाटलिपुत्र में नहीं 
जमा दीं, यूनानियों, शकों, कुषाणों आदि ने मगध पर शासन किया | गुप्त 
वंश के राजाओं चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य आदि ने एक बार 
फिर मगध को उसका पुराना गौरव वापस दिलवाया। परन्तु पाँचवीं सदी 
के अन्त में हूणों के आक्रमण ने एक बार फिर मगध की समृद्धि में सेंध 
लगाई और हूणों से लुका छिपी सातवीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही 
जबकि पाटलिपुत्र पर सन्‌ 641 में हर्षवर्धन का कब्जा हुआ पर यह स्थायी 
नहीं हो पाया और गुप्तवंश किसी तरह घिसट-घिसट कर आठवीं शताब्दी 
तक शासन में बना रहा और गुप्तवंश के बाद बारहवीं शताब्दी के प्रारंभ 
तक पाल वंश का शासन पाटलिपुत्र पर रहा | इन्द्रद्युम्न इस वंश का आखिरी 
राजा था | उसी के काल में मगध पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ | 


बिहार का कोई भी चर्चा नालन्दा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की 
बात किये बिना पूरा नहीं होता। चीनी यात्री फाहियान ने, जो कि भारत 
में सन्‌ 405-411 के बीच रहा था, नालन्दा के बौद्ध विहार का वर्णन तो 
अपने लेखों में किया है पर विश्वविद्यालय के बारे में खामोश है। परन्तु 
हुएनसांग (भारत में निवास सन्‌ 630-643 go) ने अवश्य ही नालन्दा के 
शैक्षणिक वैभव की बहुत प्रशंसा की है | इस विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न 
कोनों तथा विदेशों से आये लगभग दस हजार छात्र वहाँ रहकर शिक्षा पाते 
थे। वहाँ व्याकरण, विधि, साहित्य, दर्शन आदि बहुत से विषयों की पढ़ाई 
होती थी | विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये किसी भी विद्यार्थी को द्वार पण्डित 
के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था और उसके सन्तुष्ट होने पर ही विद्यार्थी 
प्रवेश पा सकता था | इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के राजाओं 
ने पाँचवीं शताब्दी में की और इसे राज्याश्रय में रखा। किंवदन्तियों के 
अनुसार नालन्दा विश्वविद्यालय का निर्माण सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने 
करवाया था परन्तु इस बात के निश्चित प्रमाण नहीं मिलते। 


विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय राजाओं ने आठवीं 
शताब्दी में वर्तमान भागलपुर के दक्षिण-पूर्व में लगभग 40 किलोमीटर दूर 


पाथरघाट पहाड़ों में की थी। इस विश्वविद्यालय के एक प्रधान आचार्य 
अतीश श्रीज्ञान दीपंकर बहुत प्रसिद्ध हुये थे जिन्हें तिब्बत के राजा ने ग्यारहवीं 
शताब्दी में धर्म प्रचार के लिये तिब्बत बुलाया था। इस विश्वविद्यालय में 
108 प्राध्यापक कार्यरत थे और इसके सभा भवन में 8,000 व्यक्ति एक साथ 
बैठ कर धर्म चर्चा सुन सकते थे। यहाँ वेद, वेदान्त, सांख्ययोग, मीमांसा, 
बौद्ध दर्शन आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। परन्तु जब तिब्बत के 
भिक्षु तीर्थ यात्री धर्मस्वामी सन्‌ 1206 में इस क्षेत्र में आये थे तब उन्हें इस 
विश्वविद्यालय के केवल भग्नावशेष देखने को मिले। 


इन दोनों विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त उदान्तपुरी विहार (वर्त्तमान 
बिहार शरीफ) नालन्दा के पास ही अवस्थित था | इस विहार की स्थापना 
नवीं शताब्दी में पाल वंशीय राजाओं ने की थी पर यह कभी भी नालन्दा 
या विक्रमशिला का मुकाबला नहीं कर पाया। 


इसी तरह आठवीं शताब्दी में आदिशंकराचार्य और मण्डन मिश्र के 
बीच महिषी (वर्त्तमान सहरसा) में शास्त्रार्थ हुआ था जिसकी मध्यस्थता 
मण्डन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती ने की थी | मण्डन मिश्र तो यह शास्त्रार्थ 
हार गये थे पर भारती ने शंकराचार्य से स्वयं शास्त्रार्थ करके उन्हें अतिरिक्त 
अध्ययन के लिये समय माँगने पर मजबूर कर दिया था। वैसे इस बात पर 
विवाद है कि यह महिषी वही महिष्मती है जहाँ शंकराचार्य और मण्डन मिश्र 
का शास्त्रार्थ हुआ था। 


विद्वानों की परम्परा में मिथिला के भानुदत्त मिश्र, रलेश्वर, ज्योतीश्वर, 
भगदत्त, पृथिवीधर आचार्य, गंगेश्वर उपाध्याय, जगद्धर, विद्यापति, शंकर 
मिश्र, वाचस्पति मिश्र तथा प्रभाकर मिश्र आदि अग्रगण्य हैं। विद्यापति न 
केवल मिथिला के घर-घर में रचे बसे हैं, उन्होंने सम्पूर्ण हिन्दी और बांग्ला 
साहित्य को दिशा देने का भी काम किया है। मिथिला की विदुषी महिलायें 
किसी भी मायने में पुरुषों से पीछे नहीं रहीं । ऋषि पत्नियों मैत्रेयी और गार्गी 
के अतिरिक्त 15वीं शताब्दी में लछिमा देवी, लखिया देवी, विश्वास देवी 
तथा चन्द्रकला देवी आदि ने साहित्य तथा दर्शन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम 
किया। 


बारहवीं शताब्दी के अंत में बिहार पर अफगान और तुर्को के हमले 
शुरू हो गये थे। बख्तियार खिलजी ने पाल वंशीय राजाओं से उनका इलाका 
छीन लिया और इसके साथ ही प्रशासनिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। 
शासन कभी दिल्ली, कभी आगरा तो कभी जौनपुर या कभी गौड़ (बंगाल) 
के सुल्तानों के हाथ पड़ता रहा पर पूरे बिहार पर उनकी पकड़ नहीं बन 
पाई और उनका शासन अलग-अलग हिस्सों में चलता रहा। इस क्रम में 
कुतुबउद्दीन ऐबक, सुल्तान गयासुद्दीन, फिरोजशाह, सिकन्दर लोदी तक 
कितनी ही बादशाहतें आई और गई | सिर्फ शेरशाह (1540-1545) ही एक 
ऐसा शासक निकला जिसने अपने साम्राज्य को कायदे से जमाने की कोशिश 
की। शेरशाह पटना को उसकी पुरानी शान शौकत में वापस लाना चाहता 
था और इस दिशा में उसने काम भी शुरू किया | बख्तियार खिलजी के जमाने 
से चली आ रही राजधानी बिहार शरीफ़ को वह पटना ले आया और एक 
नये किले का निर्माण करवाया। उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार 
जोधपुर, ग्वालियर, मालवा तथा रणथम्बोर तक कर लिया तथा एक अच्छी 


शासन व्यवस्था की पुनः नींव डाली | शेरशाह को ही बंगाल से पंजाब तक 
सड़क बनवा देने का श्रेय जाता है परन्तु शेरशाह मुगलों की बढ़ती ताकत 
को सम्भाल नहीं पाया और अकबर के शासन काल में बिहार मुगलों के 
हाथ चला गया। बिहार के राजाओं / जागीरदारों ने हमेशा की तरह ऐसी 
बाहरी सत्ताओं को कबूल नहीं किया। सिर्फ औरंगजेब के पोते अजीम 
उश्शान का दौर ही ऐसा था जिसमें अजीमाबाद (यह शहर अजीम उश्शान 
का बसाया हुआ था और वर्तमान पटना सिटी का इलाका कहलाता है) की 
गई रौनक थोड़ी वापस आई और पटना तथा बंगाल का व्यापार बढ़ा। 


सन्‌ 1704में मुर्शीद कुली खाँ बंगाल का शासक बना और सनू 1707 
में औरंगजेब की मौत के बाद अजीमाबाद उसके दखल में आ गया | सनू 
1740 में अलीवर्दी खाँ ने मुर्शिदाबाद में हुकूमत संभाली और इस क्रम में 
शासन की बागडोर जायरुद्दीन अहमद और सिराजुद्दीला के हाथों गई जिसे 
अंग्रेजों ने मरवा दिया। उसके बाद मीर जाफर और मीर कासिम अली 
हुकमरान बने। इनके भी जाते देर नहीं लगी और अंग्रेजों ने 1765 में अपने 
साम्राज्य की जड़ें मजबूत कर लीं। 


आराम से बिहार में न तो अफगान, तुर्क या मुगल शासक रह पाये 
और न ही अंग्रेजों को रहने दिया गया | सनू 1857 में जगदीशपुर के बाबू 
कुँवर सिंह और बाबू अमर सिंह ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवाये। इस 
क्रम में एक बार बाबू कुँवर सिंह को आजमगढ़ भाग जाना पड़ा था पर 
वह बहादुर फिर लौटा और अप्रैल 1858 में इसने गुलामी के बदले मौत 
कबूलना बेहतर समझा | बाद में बाबू अमर सिंह भी काम आये। उधर 
दक्षिण बिहार में ब्रितानी, हुकूमत के खिलाफ संथाल परगना के सिद्धू, कान्हू, 
चाँद और भैरब बन्धुओं ने 1855-57 के बीच बगावत का परचम बुलन्द 
किया तो छोटानागपुर के जंगलों में 1895-1900 के बीच विक्षोभ की आग 
को बिरसा भगवान ने सुलगाये रखा | इन्हीं बाँकुरों के साथ तिलका माँझी 
का नाम भी बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। सन्‌ 1908 में खुदीराम बोस 
और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में बंगाल के दुर्नाम कलक्टर किंग्सफोर्ड 
से फुर्सत पाने के लिये बम फेंका | कलक्टर तो बच गया पर प्रफुल्ल चाकी 
ने पकड़े जाने के पहले खुदकशी कर ली और किशोर खुदी राम बोस को 
फाँसी लगी। 

अप्रैल 1917 में चम्पारण के एक किसान श्री राजकुमार शुक्ल के 
अनुरोध पर महात्मा गाँधी चम्पारण आये और निलहे गोरो के उत्पीड़न के 
विरुद्ध पहली बार संगठित रूप से आवाज उठी | बाद के स्वतंत्रता आन्दोलन 
में बहुत से स्वनामधन्य नेता बिहार में उभरे। सर्व श्री ब्रज किशोर प्रसाद, 
डॉ० राजेनद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, वैद्यनाथ झा, 
जयप्रकाश नारायण तथा बाबू जगजीवन राम आदि इसी शृंखला की कड़ी 
थे। बहुत-से विद्वानों / स्वतंत्रता सेनानियों ने बिहार को अपनी कर्म भूमि 
बनाया जिनमें आचार्य कृपलानी, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, श्री काशी 
प्रसाद जायसवाल तथा स्वामी सहजानन्द सरस्वती के नाम उल्लेखनीय हैं। 

जहाँ बिहार में एक ओर विदेशी दासता से मुक्ति पाने के लिये अकुलाहट 


थी वहीं साहित्य की सरस धारा बहाने वाले कृतिवीर भी इस धरती पर समय- 
समय पर जन्म लेते रहे | राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, आचार्य शिवपूजन 


बिहार एक नजर में 
क्षेत्रफल — 173-87 लाख हेक्टेयर 
जनसंख्या — 863-74 लाख (1991) 
जनसंख्या का घनत्व — 497 व्यक्ति प्रति वर्ग 
कि०मी० (1991) 
86-86 (1991) 
- 38-41 (1991) 


ग्रामीण जनता का प्रतिशत 
कुल साक्षरता का प्रतिशत 
पुरुष साक्षरता ` 52-49 (1991) 
महिला साक्षरता 22-89 (1991) 
महिला प्रति हजार पुरुष — 911 (1991) 
अनुसूचित जाति का प्रतिशत - 14:56 (1991) 
अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत -- 7:66 (1991) 

जन्म दर प्रति हजार (अशोधित) -- 30:5 (1991) 

मृत्यु दर प्रति हजार (अशोधित) -- 9:8 (1991) 
प्रमण्डल — 13 

जिला = 51 

अनुमण्डल eth 

सिविल थाना — 1,097 (1988 तक) 
रेलवे थाना 59 (1988 तक) 
प्रखण्ड : 625 

पंचायत 11,678 

शहर 220 (1981) 
ग्राम 77,848 (1981) 
रेडियो स्टेशन 4 


पत्र पेटिका 
सड़कों की कुल लम्बाई 


विद्युतीकृत गाँव 
व्यावसायिक बैंकों की संख्या 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 
विश्वविद्यालय 

महाविद्यालय 

माध्यमिक विद्यालय 
प्राथमिक विद्यालय 
इन्जीनियरिंग महाविद्यालय 
मेडिकल कॉलेज 

राज्य सभा सदस्य 

लोक सभा सदस्य 

विधान सभा सदस्य 

वन क्षेत्र 

कृषि योग्य भूमि 

कुल फसल क्षेत्र 

कुल सिंचन क्षमता 


32,430 (1987 तक) 
85,670 कि० मी० 
(मार्च 1989) 

45,666 (मार्च 1990) 
2,683 (दिसम्बर 1988) 
1,812 (1986) 

14 

1270 

13,785 (मार्च 1987) 
51,377 (मार्च 1987) 


29-2 लाख हेक्टेयर 

112-65 लाख हेक्टेयर 
105-13 लाख हेक्टेयर (1992) 
27-14 लाख हेक्टेयर (1990) 


सिनेमा घर 386 
डाकघर 11,705 (1992-93) 


स्रोत-जनगणना सार-1991 
बिहार डायरी-1994 


सहाय, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, श्री wage बेनीपुरी, श्री फणीश्वर 
नाथ रेणु', राष्ट्र कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' तथा नागार्जुन और शाद 
अजीमाबादी की कृतियों में देश की मिट्टी और चिन्तन की सोधी गन्ध मिली 
हुई है। 

बिहार (पटना) को श्री गुरु गोविन्द सिंह जी की जन्म भूमि होने का 
गौरव प्राप्त है। 


अंग्रेजों के प्रादुर्भाव के समय से प्रशासनिक रूप से बिहार कलकत्ता 
से शासित होता चला आया था | सन्‌ 1857 के विद्रोह के समय से ही बिहार 
को एक अलग प्रान्त के रूप में देखने की ईच्छा यहाँ के लोगो में थी। श्री 
सच्चिदानन्द सिन्हा, बाबू शालिग्राम सिंह तथा बाबू विशेश्वर सिंह के नेतृत्व 
में चले आन्दोलन के फलस्वरूप अप्रैल 1912 में बिहार तथा उड़ीसा एक 
अलग राज्य बना | अप्रैल 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया | 


का वर्त्तमान भौगोलिक स्वरूप उभरा है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में 
उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और उत्तर में नेपाल से घिरे 
इस राज्य को पश्चिम से पूर्व की ओर बहती गंगा नदी दो भागों में बाँटती 
है। बिहार के बारे में कुछ उपयोगी आँकड़े बॉक्स में दिये गये हैं। 


भौगोलिक दृष्टि से बिहार को तीन भागों में बाँटा जा सकता है-- 


1-1 उत्तर बिहार के गांगेय क्षेत्र 


नेपाल की तराई और गंगा के उत्तरी किनारे के बीच अवस्थित बिहार 
के इस मैदानी क्षेत्र में बिहार के 20 जिले आते हैं। इसके अलावा भागलपुर 
जिले का नवगछिया अनुमण्डल उत्तर बिहार में पड़ता है। यह पूरा इलाका 
उत्तर बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। मैदानी क्षेत्र और नदियों से भरा-पूरा होने 
के कारण उत्तर बिहार कृषि की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध रहा है | उत्तर बिहार 


पचास के दशक के राज्य पुर्नगठन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बिहार के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। 
तालिका 1.1 
देश के कुछ राज्यों के सन्दर्भ में बिहार की स्थिति 
भारत बिहार हरयाणा उत्तर पश्चिम गुजरात महाराष्ट्र उड़ीसा पंजाब असम 
प्रदेश बंगाल 

1. जनसंख्या (करोड़ में) 1991 84.39* 863 163 1388 680 412 787 3.15 202 2.23 

2. क्षेत्रफल (हजार वर्ग कि.मी.) 3287.3 173.9 44.2 294.4 88.8 196.0 307.7 155.70 504 78.4 

3. साक्षरता का प्रतिशत (कुल) (1991) 52.11 38.54 55.33 41.71 57.72 60.91 63.05 48.55 57.14 53.42 

4. पुरुष साक्षरता-प्रतिशत (1991) 63.86 52.63 67.85 55.35 67.24 72.54 74.84 62.37 63.68 62.34 

5. स्त्री साक्षरता-प्रतिशत (1991) 39.42 23.10 40.94 26.02 47.15 48.50 50.51 34.40 49.72 43.70 

6. महिला प्रति हजार पुरुष (1991) 927 911 865 879 917 934 934 971 882 923 

7. वर्तमान मूल्यों पर राज्यों में प्रति व्यक्ति आय (1984-85)--रु.2,355 1,517 3,249 1,618 2,493 3,224 3,493 1,902 4,097 2,127 
8. प्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति की खपत 

[कृषि, उद्योग तथा घरेलू] किलोवाट आवर (1992-93) 330.6 60.7 672.9 209.3 164.5 622.4 524.3 226.0 863.1 91.0 

9. कार्यरत व्यक्ति, कुल जनसंख्या का प्रतिशत, 1991 3050 322 31:0 73 32.2, 13212. 402 430) 37.50 5 75561 

10. राष्ट्रीय श्रमिक क्षमता का प्रतिशत (1978 नमूना सर्वेक्षण) — 981 .156 13.92 — 4.99 — 3.33 2.27 215 

11. बेरोजगारी में राष्ट्रीय प्रतिशत (1978 नमूना सर्वेक्षण) न Olin 5 11221: 7:01 — 3.80 — 381 1.34 0.47 

12. 1991 जनगणना के आधार पर कुल श्रमिक क्षमता 

का प्रतिशत, खेतिहर 38.43 43.41 39.38 5284 2842 33.46 3281 44.21 3283 51.24 

13. " खेत मजदूर 26.49 37.21 19.53 19.23 2453 2298 26.91 2885 23.31 12.89 

14. ” घेरलू उद्योग 3.66 2.69 299 438 498 218 307 347 2.93 251 

15. ? अन्य व्यवसाय 31.42 16.69 3810 2355 42.07 41.38 37.21 23.47 4093 33.36 

16. जमीन की जोत का औसत आकार, हेक्टेयर, 1985-86 168 0.87 275 099 092 , 3.16 265 1.47 376 131 

17. प्रति व्यक्ति खाद की खपत 1991-92, कि० ग्राम 14.77 6.84 38.02 1584 1092 1749 15.78 6.09 6067 1.55 
18. गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या 

कुल जनसंख्या का प्रतिशत 1987-88 29.9 408 116 35.1 276 184 29.2. 447 7.2 228 

19. विद्युतीकृत गाँव-कुल गाँवों का प्रतिशत 1993 84.2 70.3 100.0 75.1 749 100.0 100.0 70.2 100.0 97.7 

20. सभी खाद्यान्नों की उपज, कि०ग्रा०/हेक्टेयर 1989-92 1368 1243 2369 1718 1863 977 801 1200 3428 1200 


# जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर जहाँ 1991 में जनगणना नहीं हुई। 


स्रोत-जनगणना रिपोर्ट-1991 तथा Basic Statistics Relating to Indian Economics, Centre for Monitoring Indian Economy —Bombay, September 1993 से आभार सहित | 
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1.2 मध्य बिहार 


बिहार में गंगा के दक्षिणी तट के मैदानी इलाकों को साधारणतया मध्य 
बिहार कहते हैं। दुर्गावती, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु आदि नदियों 
से आच्छादित इस क्षेत्र में जमीन उत्तर बिहार जैसी ही उपजाऊ है | कैमूर 
पर्वतमाला की पथरीली और प्रायः नंगी पहाड़ियाँ इस क्षेत्र के अच्छे खासे 
इलाके में फैली हुई हैं । मध्य बिहार की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर 
आधारित है। 


1.3 छोटानागपुर क्षेत्र 


बिहार में गंगा घाटी का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पठारों और जंगलों से घिरा 
हुआ है और भारत की पूरी खनिज सम्पदा का एक तिहाई से अधिक इन्हीं 
जंगलों, पहाड़ों और जमीन के अन्दर दबा पड़ा हुआ है। बराकर, दामोदर, 
सुवर्ण रेखा, किऊल, कोयल, औंरगा, अमानत, कनहर, अजय और 
मयूराक्षी आदि नदियों का यह क्रीड़ा क्षेत्र छोटानागपुर और संथाल परगना 
उद्योगों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। कोयला, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, 
स्टीयटाइट, चूना पत्थर, फायर क्ले, चीनी मिट्टी, काइनाइट, ताँबा, 
बॉक्साइट, एसबेस्टस, डोलोमाइट, क्वार्दूज, यूरेनियम आदि क्या-क्या इस 
क्षेत्र में नहीं मिलता । यही वजह है कि बहुत से बड़े उद्योग इस क्षेत्र में 
अवस्थित हैं। जमशेदपुर में टाटा समूह के टिस्को तथा टेल्को, बोकारो में 
इस्पात कारखाना, राँची में भारी अभियंत्रण निगम, मुरी (राँची) का 
अल्यूमिनियम कारखाना, पूर्वी सिंहभूम में हिन्दुस्तान कॉपर कार्पोरेशन, 
सिंदरी का रासायनिक खाद का कारखाना, धनबाद-झरिया की कोयला 
खदानें, झींकपानी, जपला, खेलारी और जमशेदपुर के सीमेन्ट कारखाने सभी 
इसी क्षेत्र में लगाये गये हैं। 


इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन और विस्तृत जल-संसाधन तथा 
अतुलनीय खनिज सम्पदा का स्वामी होने के बाबजूद बिहार राज्य आजकल 
देश के अन्य राज्यों के मुकाबले विकास के सभी स्थापित मानदण्डों पर पिछड़ा 
हुआ है। इसकी एक झलक तालिका 1-1 के आँकड़ों से मिलती है। 
1-4 बिहार-पिछड़ता वर्त्तमान 

इतने प्राकृतिक संसाधन पास में होने के बावजूद बिहार यदि विपन्न 


22.8 


=e 172 


उड़ीसा 


बिहार उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल आन्ध्र प्रदेश 


चित्र-1.1 (स्रोत-राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट -1980) 


असम गुजरात 


है तो इसका दोष किसे दिया जाय। सदियों से परतंत्र रहते आने के कारण 
जन्मी कुंठा को या प्रशासनिक, राजनैतिक तथा सामाजिक दुर्व्यवस्था को। 
अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित होने के कारण एक बात तो अवश्य समझ 
में आती है कि यदि किसी प्रकार कृषि सुव्यवस्थित रह सके तो बिहार की 
अधिकांश जनता जमीन से जुड़ी रह सकेगी | दिक्कत यही है कि यहाँ की 
जमीन की मालिकाने के रिश्ते जरा उलटे हैं | यहाँ के 84-6 प्रतिशत जोतदारों 
के पास कृषि के लिये उपलब्ध कुल जमीन का मात्र 37-7 प्रतिशत हिस्सा 
हाथ आया है। इनमें से औसतन जोत का रकबा 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं 
है। उधर 15:4 प्रतिशत लोगों के हाथ 63:3 प्रतिशत जमीन है।' इसका 
सीधा मतलब यह निकलता है कि अगर खेती में थोड़ा भी व्यवधान पड़ेगा 
तो बहुत से लोगों को रोजी-रोटी के लाले पड़ जायेंगे। बिहार की कृषि 
ज्यादातर या तो वर्षा के भरोसे या फिर भगवान के भरोसे है। बिहार लगभग 
हर साल सूखे या बाढ़ की पीड़ा झेलता है। कभी-कभी तो यह दोनों मेहमान 
एक साथ आ जाते हैं। कभी एक इलाके में सूखा तो दूसरे में बाढ़ और 
कभी-कभी तो एक ही जगह पर पहले सूखा और बाद में बाढ़ या फिर पहले 
बाढ़ और बाद में सूखा | इन दोनों मुसीबतों की जितनी भी शक्लें हैं सब 
की सब जानलेवा हैं। आम तौर पर बिहार अपनी भौगोलिक बनावट के 
कारण नदियों से घिरा होने की वजह से उत्तर में बाढ़ झेलता है और दक्षिण 
बिहार के पठारी क्षेत्रों में सूखे की मार बर्दाश्त करता है। मध्य बिहार में 
स्थितियाँ बदलती रहती हैं। पटना, आरा, रोहतास, भोजपुर, भभुआ आदि 
जिलों में सोन नहर के कारण कुछ खेती सम्भल जाती है पर इन जिलों में 
भी अक्सर बाढ़ आया करती है। मध्य बिहार के बाकी जिलों गया, 
जहानाबाद, नालन्दा, नवादा, गया तथा औरंगाबाद अक्सर सूखे की चपेट 
में आ जाते हैं। 


1-5 बाढ़ और बिहार 


हम अपने अध्ययन को बिहार में साल दर साल आने वाली बाढ़ तक 
सीमित रखना चाहते हैं । राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) की रिपोर्ट के अनुसार 
देश में बाढ़ से होने वाली कुल क्षति का 22-8 प्रतिशत बिहार में होता है 
जब कि देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाले कुल क्षेत्र का मात्र 16:5 प्रतिशत 
ही बिहार में पड़ता है। इसका अर्थ यह होता है कि अपेक्षाकृत कम क्षेत्र 
पर बिहार अधिक नुकसान उठाता है। देश के अन्य राज्यों के सन्दर्भ में 
बाढ़ से क्षति को चित्र 11 से 1:3 में दिखाया गया है। 


1966-78 के बीच देश में बाढ़ से होने बाली 
कुल क्षति का प्रतिशत 


राजस्थान तमिल नाडु हरयाणा केरल 


25.1 


देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का प्रतिशत 


बिहार उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल आन्ध्र प्रदेश 


उड़ीसा असम 


गुजरात राजस्थान हरयाणा केरल मध्य प्रदेश पंजाब 


चित्र-1.2 (स्रोत-राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट-1980) 


22.1 23.1 


देश में बाढ़ से प्रभावित होने बाली कुल जनसंख्या का प्रतिशत 


आन्ध्र प्रदेश 


पश्चिम बंगाल 


बिहार उत्तर प्रदेश उड़ीसा 


असम गुजरात राजस्थान तमिल नाडु केरल 


चित्र-1.3 (स्रोतरराष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट--1980) 


राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद बिहार 
में 1984, 1987 तथा 1993 में बड़ी बाढ़ें आई हैं जिनमें 1987 वाली बाढ़ 
को प्रलयंकर 'बाढ़ माना जाता है | इस बाढ़ ने पूरे देश में बाढ़ के सन्दर्भ 
में बिहार का रुतबा कुछ और बुलन्द कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार 
“बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है । पूरे देश के कुल 400 
लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 64.61 लाख हेक्टेयर बिहार में है। जो 
देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16 प्रतिशत है। बिहार के भौगोलिक 
क्षेत्र 173:50 लाख हेक्टेयर का यह 37 प्रतिशत है। जनसंख्या की दृष्टि 


से कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 56:5 प्रतिशत केवल बिहार राज्य की 
आबादी है। यह तथ्य राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा भी स्वीकोर किया गया 
है। उत्तर बिहार का कुल क्षेत्रफल 58:51 लाख हेक्टेयर है | इस भाग में 
44-47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़. प्रभावित है। इस प्रकार उत्तरी बिहार का 
लगभग 76 प्रतिशत भाग बाढ़ प्रभावित है |” | 


अब हम अपनी चर्चा को उत्तर बिहार की ओर ले चलते है | इस इलाके 
के बारे में कुछ बुनियादी सूचनायें तालिका 1-2 में दी गई हैं। 
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यदि केवल साक्षरता को हम जीवन स्तर की गुणवत्ता नापने का एक 
मापदण्ड मानें तो उत्तर बिहार की स्थिति पूरे बिहार के सन्दर्भ में भी गई 
बीती है। यहाँ का साक्षरता प्रतिशत बिहार से भी कम है। इसी तरह हम 
प्रति व्यक्ति बिजली की खपत का एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। “वर्ष 
1978-79, 1980-81 और 1981-82 में सारे देश में प्रति व्यक्ति बिजली 
की खपत क्रमशः 150-73 किलोवाट, 155-62 किलोवाट तथा 143-41 
किलोवाट थी | वहीं बिहार के लिये इन्हीं वर्षों में प्रति व्यक्ति क्रमशः 87-15 
कि० वा०, 82:58 कि० वा० तथा 81:13 कि० वा० की खपत हुई | यदि 
उत्तर बिहार को अलग करके देखा जाय तो इन वर्षों में वहाँ बिजली की 


जक बेगू सराय SS 


यह सभी नदियाँ अपनी धारा परिवर्त्तन के लिये प्रसिद्ध रही हैं जिनमें कोसी 
की धारा सबसे अधिक अस्थिर है | इस पूरे इलाके के पानी की निकासी 
का एक ही रास्ता गंगा से होकर है और यह नदी पूरे प्रान्त के लिये जीवन 
रेखा का काम करती है। 


1.6 गंगा 


दक्षिण बिहार की सुवर्ण रेखा घाटी को छोड़कर बाकी पूरे बिहार के 
पानी की निकासी गंगा के माध्यम से होती है और इसलिये गंगा बिहार के 
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चित्र-1.4 
उत्तर बिहार और नदियो की स्थिति 


खपत प्रति व्यक्ति क्रमशः 26:60 कि०,वा०, 14:82 कि० वा० तथा 13-43 
कि० ato थी ।””3 यानी राष्ट्रीय औसत के दसवें हिस्से से भी कम बिजली 
उत्तर बिहार में उपलब्ध है। इसके अलावा आजकल बिहार में लगभग 9 
लाख हेक्टेयर जमीन जल जमाव से ग्रस्त है और यह लगभग पूरी की पूरी 
उत्तर बिहार में है जिसके लिये इस इलाके में हर साल आने वाली बाढ़ तथा 
क्षेत्र की जमीन की बनावट जिम्मेवार है। अत्यधिक जल जमाव से कृषि 
उत्पादन तथा कृषि सम्बद्ध रोजगार, दोनों पर ही बुरा असर पड़ा है और 
आर्थिक विपन्नता बढ़ी है। 

चित्र 1.4 में उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों तथा उनसे होकर बहने वाली 
नदियों को दिखाया गया है | इन नदियों में घाघरा, गण्डक, बूढ़ी गण्डक, 
बागमती, अधवारा समूह, कमला, कोसी तथा महानन्दा मुख्य हैं। इन आठ 
मुख्य नदी घाटियों में कम से कम इन नदियों की 200 सहायक धारायें हैं | 


लिये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है | स्वयं बिहार भी गंगा के लिये कम महत्वपूर्ण 
नहीं है | गंगा का एक नाम जाह्नवी है| आधुनिक भागलपुर के सुलतानगंज 
के पास गंगा की धारा में एक पहाड़ी पर भगवान शंकर का एक मन्दिर 
है। कहते हैं यहाँ कभी जह्लु ऋषि का आश्रम हुआ करता था | भगीरथ ने 
जब अपने पूर्वजों के उद्धार के लिये गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक 
ले जाने के लिये राजी कर लिया तब गंगा उनके पीछे-पीछे चल पड़ी और 
रास्ते में जो कुछ भी पड़ता था उस पर अपनी छाप छोड़ती जा रही थी। 
परन्तु अब मुकाबला जह्कु ऋषि से था जिनके आश्रम को गंगा बहा ले जाने 
वाली थी। गंगा का प्रवाह देखकर ऋषि को क्रोध आया और वे गंगा को 

गये। बेचारे भगीरथ ने जैसे-तैसे गंगा को मुक्त करने के लिये ऋषि को 
मनाया तब उन्होंने गंगा को अपने पेट से बाहर निकाला | यहीं से गंगा का 
नाम जाह्नवी पड़ा। 


गंगा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी जिले में 7,016 मीटर की ऊँचाई 
से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है | उद्गम पर इस नदी को भागीरथी कहते 
हैं जो कि देव प्रयाग के पास अलकनन्दा से संगम करके गंगा नाम धारण 
करती है और लगभग 250 कि० मी० नीचे बहने के बाद ऋषिकेश के पास 
मैदानों में उतरती है । इसके बाद यह नदी हरद्वार, कानपुर, वाराणसी होते 
हुये वाराणसी से लगभग 155 कि० मी० की दूरी पर बिहार में प्रवेश करती 


+ at 


की स्थिति को चित्र 1-5 में दिखाया गया है। 
जहाँ इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा नदियाँ हों वहाँ बाढ़ का आना कोई 
बड़ी बात नहीं होती | वस्तुतः इस इलाके की बनावट ही ऐसी है कि इसमें 
बाढ़ आना और नदियों का धारा परिवर्त्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया È | 
उत्तर बिहार में पश्चिम चम्पारण में सोमेश्‍वर पहाड़ों के सबसे ऊँचे 
इलाके और ठ टेहर कं सबसे निचले इलाके 170 मीटर से 40 मीटर कन्टूर 


चित्र-1.5 
गंगा घाटी 


है। उत्तर प्रदेश में इस नदी की कुल लम्बाई लगभग 1450 कि० मी० है 
जिसमें गंगोत्री से लेकर देव प्रयाग तक की भागीरथी की लम्बाई शामिल 
है। 


बिहार में इस नदी की लम्बाई लगभग 438 कि० मी० है जिसमें से 
110 कि० मी० दूरी में यह नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा बनाती 
हुई बहती है। 


राजमहल के पास बिहार से निकलने के बाद गंगा फरक्का से 40 कि० 
मी० पूर्व की ओर बढ़कर दो भागों में बँट जाती है और इन दोनों धाराओं 
के नाम अलग-अलग हो जाते हैं | बायीं धारा जो पूर्व की ओर जाती है पद्मा 
कहलाती है और भागीरथी नाम की दायीं धारा दक्षिण की ओर बहते हुये 
मुर्शिदाबाद, बर्द्धमान, चौबीस परगना, कलकत्ता होते हुये कई धाराओं में 
बँटती हुई सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है | पश्चिम 
बंगाल में गंगा की कुल लम्बाई 520 कि० मी० है। गंगा घाटी की नदियों 


लाइनों के बीच अवस्थित हैं। इस क्षेत्र में जमीन और नदियों का ढाल कम 
होने के कारण वर्षा का पानी आसानी से निकल नहीं पाता और बड़े इलाके 
पर फैलता है। गंगा का स्तर अधिक होने पर उसकी सहायक नदियों का 
पानी भी ठहर जाता है पानी के फैलाव से खेतों पर जहाँ एक ओर नई मिट्टी 
पड़ जाया करती है और जमीन की उर्वरा शक्ति फिर तरो ताजा हो जाती 
है वहीं बाढ़ से, कुछ समय के लिये ही सही, जीवन शैली अस्त-व्यस्त हो 
जाया करती है। कभी-कभी अगर भयंकर बाढ़ आ गई तो फसल के साथ- 
साथ जान माल का काफी नुकसान हो जाया करता है। 


उत्तर बिहार की बाढ़ की इस समस्या को समझने के लिये हमें गंगा 
घाटी के निर्माण की प्रक्रिया को जान लेना रुचिकर होगा और इसके साथ 
ही जरूरी होगा कि वर्षा और पानी की विभिन्न स्थितियों को, जिसे जलीय 
चक्र कहते हैं, थोड़ा समझ लिया जाय | और तब वह जानना बहुत आसान 
हो जायेगा कि नदियाँ अपनी धारायें कैसे बदलती हैं और बाढ़ का स्वरूप 
हमारे सामने स्पष्ट होने लगेगा। 


2,000 लाख वर्ष पूर्व 1,800 लाख वर्ष पूर्व 


Se 


1,350 लाख वर्ष पूर्व 650 लाख वर्ष पूर्व 


पक 2 
4 


+ 

V 

2 >” 
ay 


a 


पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप 


चित्र-1.6 
पृथ्वी के विकास की प्रक्रिया 


10 


1.7 गंगा घाटी का निर्माण 


आज से लगभग 33,500 लाख वर्ष पहले हमारी पृथ्वी सूर्य से एक 
आग के गोले की शक्ल में अलग हुई | तब इसकी ऊपरी सतह पर पिघलती 
चट्टानों की परत हुआ करती थी। समय के साथ भारी चट्टनें तो पृथ्वी 
के गर्भ में समाती गई पर हलकी चट्टानें ऊपर रह गई | इन्हीं गली हुई चट्टानों 
पर भूकम्पों के असर तथा उसकी वजह से निकली हुई गैसों से वातावरण 
का निर्माण हुआ | धीरे-धीरे जब पृथ्वी और ज्यादा ठण्डी हुई तब वातावरण 
में भाप की शक्ल में मौजूद पानी ठण्डा होकर वर्षा की बून्दों में बदला और 
जमीन पर वापस गिरा और लाखों साल ऐसा होते रहने के कारण समुद्रो 
का निर्माण हुआ। इस तरह पृथ्वी की संतह पर तापक्रम में गिरावट आई 
मगर जमीन के अन्दर की गर्मी और उथल-पुथल जारी रही और यह आज 
भी जारी है। 


चढ़ जाता है, आदि-आदि। कितने ही काम हमारी धरती के नीचे हर लमहे 
में हो रहे हैं जिनका कभी-कभी हम लोगों को भूकम्प की शक्ल में अन्दाजा 
लगता है। एक अनुमान के अनुसार दुनियाँ में हर साल लगभग 10,000 
छोटे-बड़े भूकम्प दर्ज किये जाते हैं मगर उनमें से जान-माल को नुकसान 
पहुँचाने वाले भूकम्पों की तादाद दस से ज्यादा नहीं होती | 


बीसवीं शताब्दी के शुरुआती दौर में अमेरिका के वैज्ञानिक टेलर तथा 
जर्मनी के वैज्ञानिक अल्फ्रेड ने पृथ्वी के विकास तथा महाद्वीपों के वर्त्तमान 
स्वरूप का अध्ययन किया था | इन दोनों के अध्ययन तथा बाद में हुये शोधों 
से पृथ्वी के विकास की जो तस्वीर सामने आती है उससे जाहिर होता है 
कि एक समय दक्षिणी अमेरिका की पूर्वी सीमा तथा अफ्रीका की पश्चिमी 
सीमा रेखा एक ही थी। इसी तरह पश्चिमोत्तर अफ्रीका की सीमा उत्तरी 
अमेरिका से मेल खाती थी। आज का ऑस्ट्रेलिया कभी अंटार्कटिका का 


चित्र-1.7 
पृथ्वी की विभिन्न प्लेटो की स्थिति 


आज हमारी पृथ्वी की सतह (पपड़ी), कई बड़े-बड़े मजबूत टुकड़ों में 
बटी हुई है और इन टुकड़ों पर बहुत से देश और यहाँ तक कि महाद्वीप 
तक आबाद हैं। मगर आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले तक पृथ्वी की 
सतह का इस तरह के टुकड़ों में विभाजन नहीं हुआ था। उस समय तक 
सारे द्वीप या महाद्वीप एक ही भूखण्ड के रूप में मौजूद थे। परन्तु पिछले 
बीस करोड़ वर्षो में न सिर्फ पृथ्वी की सतह में cat पड़ी हैं बल्कि इसके 
कारण बडे हुए टुकड़ों में, जिन्हें प्लेट कहते हैं, गति भी आई है | इन प्लेटों 
के फैलाव से हमारी आज की दुनियाँ का जो स्वरूप उभरा है वह हमारे सामने 
है। चित्र 1:6 में पृथ्वी के विकास की इस प्रक्रिया को दिखाया गया है | 


यह सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। आज भी यह प्लेटें आपस में 
एक-दूसरे से टकराती हैं, रगड़ खाती हैं। इनका एक हिस्सा एक दूसरे पर 
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हिस्सा था। आज के भारत का विन्ध्य और राजमहल पर्वत मालाओं के नीचे 
का हिस्सा कभी दक्षिणी ध्रुव के बीच एक द्वीप की तरह फँसा हुआ पड़ा 
था | जमीन के इस टुकड़े को भू-वैज्ञानिक गोण्डवाना लैण्ड कहते हैं। समय 
के साथ-साथ गोण्डवाना लैण्ड पूर्वोत्तर दिशा में एशिया के नजदीक आने 
लगा। टेथीज सागर नाम का एक समुद्र एशिया और गोण्डवाना लैंण्ड के 
बीच में था। मगर आज से लगभग पाँच करोड़ तीस लाख साल पहले 
गोण्डवाना लैण्ड और एशिया मुख्य भूमि एक-दूसरे से जुड़ गये | टेथीज़ सागर 
पहले तो धीरे-धीरे सँकरा हुआ पर बाद में एशियाई मुख्य भूमि पर होने 
वाली लगातार बारिश और उसके साथ आने वाली बालू और सिल्ट ने इस 
समुद्र को पूरा ही पाट दिया। 


एशिया मुख्य भूमि और गोण्डवाना लैण्ड के बीच का पटा हुआ समुद्र 
ही आज की गंगा घाटी है। 


इस पूरे किस्से का एक दिलचस्प पहलू और भी है | वैज्ञानिकों की ऐसी 
मान्यता है कि जब एशिया और गोण्डवाना लैण्ड का जुड़ाव हुआ तो सबसे 
पहले आज की छोटानागपुर-संथाल परगना की राजमहल पर्वतमाला तथा 
उत्तर पूर्वी राज्यों की गारो पर्वतमाला एक-दूसरे से टकराई | इस संयोग से 
पानी के बहाव के लिये पूर्व का रास्ता बंद हो गया | अब जो भी पानी एशियाई 
भूमि के दक्षिण या गोण्डवाना लैण्ड के उत्तर में बरसता था वह सब का 
सब पश्चिम की ओर बहता हुआ समुद्र में पहुँचता था। यानी उस समय 
गंगा सचमुच उल्टी बहती थी जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी का पानी भी इस नदी 
से होकर अरब सागर में जाकर मिलता था। परन्तु धीरे-धीरे पूरा गोण्डवाना 
लैण्ड एशिया से जुड़ा, उसका पश्चिम-उत्तर वाला भाग ज्यादा मजबूती से 
एशिया की ओर बढ़ा और गारो तथा राजमहल पहाड़ियाँ फिर एक दूसरे 
से अलग हुई | इस तरह ज़्यादातर पानी की निकासी पूर्व की ओर होने लगी 
और गंगा का जन्म हुआ जो कि हिमालय से निकल कर बंगाल की खाड़ी 
तक की यात्रा तय करती है। 


गोण्डवाना लैण्ड की उत्तरी सीमा पर जो पहाड़ या चट्टनें थीं, जिन्हें 
राजमहल श्रृंखला और विन्ध्य पर्वत माला कहते हैं, वह तो काफी पुरानी 
थीं मगर एशियाई जमीन महज कच्ची और भुर-भुरी मिट्टी थी | ऐसी भुरभुरी 
मिट्टी पर जब गोण्डवाना लैण्ड का दबाव पड़ा तो वह पहाड़ों में तबदील 
हुई पर यह पहाड़ पथरीले न होकर अभी तक कच्ची मिट्टी के हैं जिनके 
पथरीले बनने में लाखों वर्षां का समय लगेगा | आज के नेपाल और भूटान 
के पहाड़ अभी नवजात हैं और इसी तरह की मिट्टी के ढेर हैं। ऐसे में जब 


इन पहाड़ों पर पानी बरसता है तो उनसे निकलने वाली नदियों में पानी के 
साथ-साथ मिट्टी और बालू की एक अच्छी खासी मात्रा चली आती है। गंगा 
के उत्तर के पहाड़ों से सदियों से बहकर आने वाली मिट्टी तथा बालू से ही 
गंगा घाटी और उसके मैदानों का निर्माण हुआ | 


चित्र-17 में पृथ्वी की विभिन्न प्लेटों को दिखाया गया है तथा चित्र 
1:6 में इन प्लेटों की वर्तमान गति की दिशा भी दिखाई गई है | इन चित्रों 
से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि आज की भारत भूमि का दबाव 
उत्तर की ओर एशियाई मुख्य भूमि पर बना हुआ है और दूसरी बात यह 
कि भारत के लगभग सम्पूर्ण उत्तरी भाग में दो प्लेटों का संधि क्षेत्र है। प्लेटों 
के आपसी टकराव या रगड़ के कारण इस क्षेत्र में भीषण भूकम्प आते रहते 
हैं। : 

पृथ्वी के भूमि खण्डों का विस्थापन एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है 
जिसको सौ-पचास वर्षों के अन्तराल पर अनुभव नहीं किया जा सकता है | 
इस तरह के परिवर्त्तन हजारों साल के फासले पर ही महसूस किये जा सकते 
हैं। गंगा घाटी का निर्माण भी इसी तरह का एक वाकया है। हजारों लाखों 
वर्षों से हो रही बारिश और उसकी वजह से आई सिल्ट / बालू ने इस घाटी 
के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। 


1.8 जलीय चक्र 
बारिश के अपने उसूल हैं। मोटे तौर पर सूर्य की धूप के कारण समुद्र 


का पानी भाप बन कर ऊपर आसमान की ओर उठता रहता है | ऊपर पहुँचने . 


Cae 


पर तापक्रम कम होने के कारण यह भाष ठण्डी होकर बादल की शक्ल 5 
अख्तियार करती है और हवा के असर से जमीन की ओर का रुख करती | 


है। बादलों में यह पानी वर्षा की बून्द, ओले या बर्फ की शक्ल में जमा 
रहता है और अनुकूल परिस्थितियों में जमीन पर गिरता है तथा प्राणियों 
के लिये जीवन का आधार बनता है। ओस या कोहरा भी इसी पानी का 
दूसरा रूप है। जमीन पर गिरने वाले पानी का कुछ हिस्सा नालों-नदियों की 
मदद से वापस समुद्र में पहुँच जाता है | कुछ पानी पेड़ पौधों के श्वासोच्छवास 
आदि क्रियाओं से वातावरण में वापस पहुँच जाता है और कुछ पानी जमीन 
के अन्दर जाकर भूमिगत जल की तह को समृद्ध करता है। वास्तव में जमीन 
के नीचे भी पानी की लगभग वैसी ही धारा मौजूद रहती है जैसा कि नदियों 
आदि की शक्ल में हम जमीन के ऊपर देखते हैं। जमीन के नीचे का पानी 
भी सतही पानी की तरह समुद्र से अपना सम्पर्क साध लेता है। इस प्रकार 
समुद्र से समुद्र तक का पानी का चक्र पूरा हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया 
को जलीय चक्र (Water Cycle) कहते हैं जिसमें प्रकृति समुद्र के खारे जल 
को उपयोगी मीठे जल में परिवर्तित करती है। पृथ्वी पर मीठे पानी के बिना 
जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती | चित्र - 1:8 में जलीय चक्र की 
विभिन्न दशाओं को दिखाया गया है। समुद्र से समुद्र तक लगातार चलने 
वाले पानी का यह सफर कभी नहीं रुकता है | 


1.9 नदियों का धारा परिवर्त्तन 


पहाड़ी इलाकों में जमीन का ढाल इतना ज्यादा होता है कि पानी रुक 
नहीं पाता मगर जैसे ही नदियाँ पहाड़ों से मैदानी इलाकों में उतरती हैं ज़मीन 
का ढाल बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से पानी की रफ्तार पहले 
के मुकाबले काफ़ी कम हो जाती है। पहाड़ों से उतरता हुआ नदी का पानी 
सिर्फ पानी ही नहीं होता, इसके साथ एक अच्छी खासी मात्रा में पेइ-पौधे, 
चट्टनें, पत्थर, बालू और मिट्टी होती है | पत्थर, wert वगैरह तो जमीन 
का ढाल कम होने पर बहुत आगे तक साथ नहीं चल पाते पर मिट्टी / रेत 
तो नदी के पानी के साथ चलती ही रहती है। ज़मीन का ढाल और पानी 
की रफ्तार कम होने की वजह से इस मिट्टी रेत को नदी की पेटी में बैठने 
का मौका मिलता है | इसके अलावा नदी जब अपने किनारे तोड़ कर बहती 
है तो पानी के साथ आई बालू और मिट्टी को पूरे इलाके पर फैलने और 
जमा होने का मौका मिलता है। नदियाँ इसी तरीके से ज़मीन का निर्माण 
करती हैं। 


नदियों की रफ्तार में कमी उनके पहाड़ों से मैदान में उतरने की जगह 
दिखाई पड़ती है मगर जहाँ यह नदियाँ किसी बड़ी नदी से मिलती हैं वहाँ 
बाढ़ के समय अक्सर छोटी नदी की रफ्तार ठहराव में बदल जाती है क्योंकि 
बड़ी नदी में पानी के लेवेल के मुताबिक ही छोटी नदी का पानी बह कर 
निकल पाता है | करीब-करीब ऐसी ही स्थिति समुद्र के किनारे समुद्र में उठते 
ज्वार तथा वहाँ समुद्र में मिलने वाली नदी के मुहाने पर पैदा होती है | रफ्तार 
में ठहराव के कारण इन दोनों जगहों पर मिट्टी / रेत का जमाव तेज होता 
है जिससे नई-नई जमीन या डेल्टा का निर्माण होता है। 


अमेरिका को मिस्सीसिपी नदी के मुहाने पर 6.5 fho मी० चौड़ी पट्टी 
का निर्माण सौ वर्षो के अन्दर हो जाया करता है | चीन की यांग्टीसी-कियांग 


चित्र-1.9 
नदियों दारा धारा परिवर्तन 


नदी में ऐतिहासिक काल से अब तक 48 कि० मी० चौड़े डेल्टा का निर्माण 
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हुआ है जबकि “चीन का शोक' ह्वांग हो नदी ने ईसा पूर्व 5,500 से लेकर 
आधुनिक काल तक लगभग 500 कि० मी० चौड़े डेल्टा का निर्माण किया 
है। इसी तरह गंगा नदी ने भी समुद्र से लगभग 250 कि० मी० पहले तक 
के इलाके पर डेल्टा का निर्माण किया हुआ है 14 


यूरोप के ज्यादातर देशों के एक बड़े हिस्से में बारिश करीबन पूरे साल 
होती रहती है। हमारे देश में बरसात का मौसम होता है और पूरे साल बरसने 
वाले पानी का लगभग 87 फीसदी पानी मध्य जून से मध्य अक्टूबर के बीच 
में बरस जाता है। बारिश और बाढ़ खत्म होने के साथ-साथ जो कुछ भी 
रेत मिट्टी इलाके पर जमा होनी होती है, हो चुकती है। बाढ़ की वजह से 
कहीं मोटी रेत / मिट्टी की परत जमा होती हैं तो कहीं पतली | कहीं कटाव 


नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण 


के कारण Ws बनते हैं तो कहीं जल जमाव हो जाता है। आने वाले मौसम 
में जब बाढ़ का पानी फिर चढ़ता है तो पिछले साल की जमा मिट्टी को काट 
कर नया रास्ता बना लेता है। कभी-कभी यह नये रास्ते इतने ज्यादा बड़े 
और कारगर होते हैं कि नदी की धारा ही इस नये रास्ते पर फूट पड़ती है। 
यह ध्यान देने वाली बात है कि जिन नदियों के पानी में रेत / मिट्टी की मात्रा 
ज्यादा होगी उनके कछार में रेत मिट्टी का जमाव भी ज्यादा होगा और ऐसी 
नदियों की धारा में बदलाव की गुंजाइश भी ज्यादा होगी। यही कारण है 
कि गंगा में उसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियों में धारा के बदलाव 
की सम्भावनायें गंगा के बायें किनारे पर मिलने वाली नदियों के मुकाबले 
कम है क्योंकि दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियाँ पठारी इलाकों से आकर 
गंगा में मिलती हैं जबकि गंगा के उत्तरी या बायें किनारे पर आकर मिलने 
वाली नदियाँ हिमालय जैसे कच्चे और भुरभुरे पहाड़ों से होकर गुजरती हैं 
और अपने साथ काफ़ी मात्रा में मिट्टी / रेत लेकर आती हैं | ज्यादा गाद वाली 
नदी की धारा बदलना भी उतनी ही प्राकृतिक और स्वाभाविक घटना है 
जितना कि पृथिवी की विभिन्न प्लेटों में गति, पानी बरसना और नदियों द्वारा 
डेल्टा का निर्माण | 


इस तरह बाढ़, कटाव, जल-जमाव, नदियों के धारा परिवर्त्तन जैसे 
सवाल गंगा के उत्तरी छोर पर ज्यादा गंभीर हैं। यह सवाल उन जगहों पर 
और भी ज्यादा गंभीर हैं जहाँ जमीन का ढाल लगभग सपाट है | गंगा घाटी 
में ऐसी जगहें पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार के मैदान और उत्तर बंगाल 
में पाई जाती हैं। मगर इसका मतलब यह कतई नहीं हैं कि गंगा के दाहिने 
किनारे पर बाढ़ के लिहाज से पूरा अमन चैन है। परेशानियाँ वहाँ भी, कम 
से कम मैदानी इलाकों में, उतनी ही हैं जितनी कि गंगा के उत्तरी किनारे 
पर और बिहार के भोजपुर, रोहतास, पटना, मुंगेर, भागलपुर और साहेब 
गंज जिलों में बाढ़ से पैदा होने वाले मसले इसका उदाहरण हैं। इस घाटी 
के दक्षिण में विन्ध्य तथा सतपुड़ा पर्वत मालायें हैं जो कि गोण्डवाना avs 
का हिस्सा हैं। यह पहाड़ियाँ हिमालय के पहाड़ों से कहीं ज्यादा पुरानी हैं 
और मजबूत पत्थर हो चुकी हैं। इस वजह से इन पहाड़ियों पर शिवालिक 
और हिमालय जितना भू-क्षरण नहीं होता | परन्तु क्षेत्रफल के लिहाज से गंगा 
के उत्तर वाला इलाका बाढ़ से जरा ज्यादा परेशान रहता है। 
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1.10 बाढ़ें और उनका ऐतिहासिक संदर्भ 


गंगा घाटी के निर्माण की प्रक्रिया, पानी का समुद्र से समुद्र तक का 
सफर तथा नदियों के धारा परिवर्तन का कारण समझ लेने के बाद एक 
चीज़ जो स्पष्ट होकर सामने आती है वह यह है कि न तो पृथ्वी के भूखण्डों 
के विस्थापन रुकने की कोई उम्मीद है और न ही समुद्र से समुद्र तक का 
पानी का सफर थमेगा। बारिश होती ही रहेगी और कच्ची भुरभुरी मिट्टी 
पर जब यह पानी पड़ेगा तो भूक्षरण होगा, नदियाँ अपनी धारायें बदलेगी 
और बाढ़ आती रहेगी। मनुष्य अपने बुद्धि कौशल से इस पूरे क्रिया कलाप 
में भू-क्षरण, नदियों के धारा परिवर्त्तन तथा बाढ़ों से मुकाबला करने के क्षेत्र 
में थोड़ा बहुत बदलाव ला सकता है। इससे ज्यादा उसकी औकात अभी 
तक नहीं बनी है। 


यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि उत्तर बिहार, या यूँ कहा जाय 
कि गंगा घाटी का पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र, बहुत ही उपजाऊ इलाका है 
जिसकी उर्वरा शक्ति निश्चित रूप से बाढ़ के समय नदियों के पानी के साथ 
आई सिल्ट के कारण निखरी है। आदिकाल से कृषि समृद्ध क्षेत्र होने के 
कारण विभिन्न सभ्यताओं का विकास इस इलाके में हुआ। 


प्रकृति लेकिन खैरात नहीं बाँटती। उसने अगर गुलाब बनाये हैं तो 
उसके साथ काँटो का इन्तजाम भी कर रखा है। वर्षा के रूप में जहाँ-जहाँ 
भी मीठे पानी का समृद्ध स्रोत है और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर नदियों का जाल 
Rar हुआ है वहीं-वहीं पर बाढ़, कटाव तथा नदियों के धारा परिवर्तन आदि 
की बातें भी ज्यादा सुनने को मिलती हैं । नदियाँ अपने उद्गम से लेकर समुद्र 
तक के अपने रास्ते में बाढ़ के समय मिट्टी / बालू को एक बड़े क्षेत्र पर 
फैलाने तथा समुद्र तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम हैं। वास्तव में इस 
प्रकार भूमि निर्माण करना नदियों का स्वाभाविक गुण है। 


गंगा घाटी का यह क्षेत्र निश्वय ही एक समय समुद्री बालू और खारे 
पानी का इलाका .रहा होगा। मगर बारिश की वजह से उत्तर में हिमालय 
की कच्ची मिट्टी बहकर नीचे आना शुरू हुई जिससे जमीन उपजाऊ बनना 
शुरू हुई । - 

जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं उस जगह की जमीन की 
गिनती दुनियाँ के सबसे उपजाऊ जमीन के साथ की जाती है और यही 


वजह रही होगी कि जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ और आदमी ने खेती 
करना सीखा तब से ज्यादा से ज्यादा लोग इन इलाकों में आकर बसे होंगे 
जहाँ काफी पानी मौजूद था और जमीन काफ़ी उपजाऊ थी | यह दोनों ही 
बातें बाढ़ के बिना नहीं हो सकतीं। फिर धीरे-धीरे आबादी का दबाव बढ़ा 
होगा और कुछ जाँबाज किस्म के लोग ऐसी जगहों में जाकर बसे होंगे जहाँ 
बाढ़ भले ही कुछ ज्यादा आती रही हो पर वहाँ उत्पादन के लिये जमीन 
ज्यादा थी और उसी के आधार पर उसकी पैदावार भी ज्यादा थी। बाढ़ 
से होने वाली तकलीफों के मुकाबले यह सौदा उन्हें जरूर ज्यादा फायदेमन्द 
लगा होगा | आबादी तो वैसे भी बढ़ती रही होगी पर इतनी उपजाऊ जमीन 
का पूरा-पूरा फायदा उठाने के लिए ही आबादी का ज़्यादा तेजी से बढ़ना 
जरूरी माना गया होगा और शायद इसी लिये धन धान्य के साथ-साथ 
'पुत्रादि' से सम्पन्न होने के आशिर्वाद देने का रिवाज चला होगा | पर यह 
इन्तजाम बहुत लम्बे समय तक टिकाऊ होने वाला तो था नहीं | धीरे-धीरे 
जमीन कम पड़ने लगी और तब लोगों को लंगा होगा कि जो भी जमीन 
उनके पास है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाय या फिर जमीन 
का विस्तार किया जाय | लोहे के औजारों के विकास और जमीन की बढ़ती 
जरूरत ने जंगलों पर होने वाले हमलों को और तेज किया होगा। जंगल 
कटेगा तो भूमि का क्षरण बढ़ेगा और तब बाढ़ भी पहले से ज्यादा आयेगी | 
अब बात बाढ़ से बचाव पर आई होगी। इस तरह जहाँ पिछली पीढ़ियों 
ने अपनी पसन्द और मर्जी से बाढ़ वाले इलाकों को अपनी रिहाइश के लिये 
चुना वहीं आने वाली पीढ़ियों को बाढ़ से बचाव करना अपनी मजबूरी लगा 
होगा। हमलोग इसी नये दौर के इन्सान हैं। 


बाढ़ आदमी के लिये फायदेमन्द है या नुकसान देह, इस सवाल का 
सीधा सपाट जबाव शायद “हाँ” या “नहीं' में नहीं दिया जा सकता परन्तु 
इतना जरूर समझ में आता है कि देश के जितने भी बाढ़ वाले इलाके हैं 
आबादी का दबाव उन्हीं उन्हीं जगहों पर ज्यादा है। इससे तो लगता है कि 
अगर बाढ़ सचमुच समस्या रही होती तो लोगों ने अपनी रिहाइश के लिये 
कम पानी वाले इलाकों को ज्यादा चुना होता और इस प्रकार राजस्थान, 
पश्चिमी उड़ीसा, रायलसीमा, उत्तरी गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 
और कर्नाटक के पठारी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता परन्तु 
ऐसा है नहीं। जाहिर है कि आदिकाल से मनुष्य ने तमाम तकलीफों के 
बावजूद पानी वाले इलाकों में रहना पसन्द किया है। नील, सिन्धु और गंगा 
घाटी की सभ्यतायें इस तर्क के पक्ष में ठोस उदाहरण हैं। पानी की आसान 
उपलब्धता ने हमारे पूर्वजों को इन नदियों की ओर आकर्षित किया होगा | 


अपने परिवेश और प्राणिमात्र से सह-अस्तित्व की हमारी परम्परा ने 
नदियों को एक दूसरी दृष्टि से देखा और उन्हें हमेशा पुण्य फल दायिनी 
माना। कहा भी है-- 


त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु यामुनम्‌ 

सद्यः पुनाति गाङ्गेयं दर्शनादेव तु नार्मदम्‌। 
कूर्म पुराण-38/8 
अर्थात्‌ सरस्वती तीन दिन में, यमुना एक सप्ताह में, गंगा तुरन्त और 
नर्मदा तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देती है | हमारे यहाँ नदियाँ केवल इलाके 
की जल निकासी का साधन नहीं रही है और न ही हम भारतीयों ने नदियों 


बाढ़ में घिरा गांव 
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वीरान घर 


को कभी केवल जल संसाधन (Water Resources) का स्रोत माना है। 
भौतिकवादी मान्यताओं से हटकर हमारे लिये नदियों का महत्व एक 
जीवनदायी शक्ति का रहा है। 


नदियाँ भारत की संस्कृति का आधार रही हैं। आदिकाल से ही कितनी 
सभ्यतायें इन नदियों के किनारे विकसित हुईं और कालक्रम में प्रकृति के 
गर्भ में समा गई परन्तु हमारा इन नदियों से सम्बन्ध हमेशा ही निश्छल और 
वत्सला मातृशक्ति और उसके उपासको का रहा है। महर्षि वेदव्यास ने 
महाभारत में नदियों को 'विश्वस्य मातरः” अर्थात्‌ लोकमातायें कह कर जहाँ 
_ उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है वहीं कौटिल्य जैसे विद्वानों ने ऐसे स्थानों 
को निवास के लिये ही वर्जित माना है, जहाँ कोई सजला नदी निरन्तर बहती 
न हो। “न तत्र दिवसम्‌ वसेत्‌”-ऐसी जगह पर एक दिन भी निवास नहीं 
करना चाहिये-ऐसा कह कर उन्होंने नदियों के महत्व को रेखांकित किया 
था। अपने सभी मांगलिक अनुष्ठानों में भारतीय कभी भी देवताओं तथा 
पूर्वजों के आवाहन के साथ साथ नदियों का आवाहन करना नहीं भूलते 
हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु तथा कावेरी का स्मरण 
किये बिना हमारा कोई भी शुभ कर्म पूर्णता को नहीं प्राप्त होता। 

पवित्रता की मिसाल देने के लिये हम लोग नर्मदा को याद करते हैं 
और गंगा की सन्तान कहलाने में हम लोगों का कद थोड़ा और बड़ा हो जाता 
है। 'मरने पर गंगा मिलै' की ईच्छा केवल कबीर जैसे साधकों में शायद इस 
लिये नहीं जन्मी कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय गंगा के किनारे 
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बिता दिया था। भाव वश किसी भी नदी को गंगा कहने की परम्परा हमारे 
जन मानस में आज भी जीवित है। “कालिन्दि कूल कदम्ब की डारन' कहे 
बिना भगवान कृष्ण की चर्चा अधूरी रह जाती है तो भगवान राम को सरयू 
के सामने कितनी ही बार वाल्मीकि ने नतमस्तक होते देखा है। क्षिप्रा ने 
कालिदास की लेखनी को लालित्य प्रदान किया | तीर्थो की कल्पना (तीर्थ 
का शाब्दिक अर्थ नदी का घाट होता है) ने नदियों के प्रताप की स्वीकृति 
को अभिव्यक्ति दी है। ऐसे विशिष्ट अवसरों पर नदी स्नान की हमारी अलग 
परम्परा रही है | गंगा दशहरा, माघ पूर्णिमा, कार्त्तिक पूर्णिमा, संक्रान्ति आदि 
कितने ही ऐसे अवसर हैं जब कि नदी निरपेक्ष लोगों को नदी के पास लाने 
की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने कर दी थी। नदियों की पवित्रता बनाये रखने 
के लिये उत्सर्जन आदि के विरुद्ध शास्त्रों में कड़े दिशा निर्देश थे। बिहार 
का छठ पर्व सूर्य उपासना के साथ-साथ नदियों के प्रति हमारी श्रद्धा का 
अप्रतिम उदाहरण है। 


हमारी इसी समृद्ध धरोहर की एक छोटी सी कड़ी उत्तर बिहार के पूर्वी 
जिलों, किशनगंज, पूर्णियाँ और कटिहार से होकर बहने वाली महानन्दा नदी 
है। महाभारत में कौशिकी (कोसी) नदी के पास बहने वाली दो नदियों, नन्दा 
तथा अपर नन्दा का जिक्र आया है जहाँ पाण्डव अपने अज्ञातवास के क्रम 
में आये थे | ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल की अपर नन्दा ही वर्तमान 
महानन्दा है | महानन्दा की एक सहायक धारा कनकई का वर्णन भी महाभारत 
में आया है जहाँ उसे कनकनन्दा कहा गया है | महानन्दा के प्रति श्रद्धा व्यक्त 
करने के लिये प्रति वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन कटिहार जिले में दुर्गापुर और 


कल्याणी में मेला लगता है | इसी दिन इस क्षेत्र में काढ़ा गोला के पास गंगा 
के किनारे भी मेला लगता है। 


1.11 महानन्दा नदी 


महानन्दा उत्तर बिहार की एक मुख्य नदी है। इस नदी का उद्गम 
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में करसियांग के 6 कि०मी० उत्तर में 
हिमालय पर्वत माला में चिमले के पास है जहाँ से यह नदी 2062 मी० की 
ऊँचाई से गंगा तक की अपनी 376 कि० मी० लम्बी यात्रा शुरू करती है। 
इस नदी के प्रवाह पथ को चित्र 1-11 में दिखाया गया है। 


कनकई से संगम के बाद महानन्दा बरही-गुआहाटी राष्ट्रीय मार्ग 31 
(नेशनल हाइवे 31) को बाघझोर के पास पार करते हुये बागडोब तक आती 
है जहाँ इसकी धारा दो भागों में बँट जाती है। बागडोब में लगभग दक्षिण 
की ओर सीधी बहने वाली धारा को झौआ शाखा कहते हैं और महानन्दा 
का अधिकांश जलप्रवाह आजकल इसी धारा से होकर गुजरता है। झौआ 
शाखा में ही आगे चलकर दाहिने तट पर पनार नदी आकर मिलती है। यह 
शाखा आगे चलकर कटिहार बारसोई रेल लाइन को झौआ के पास तथा 
कटिहार-मालदा रेल लाइन को लाभा के पास पार करती है। महानन्दा की 
झौआ शाखा से एक अन्य सहायक नदी घसिया, लाभा के नीचे आकर मिलती 
है। यहाँ से महानन्दा की झौआ शाखा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 
प्रवेश कर जाती है और सुरमारा के पास गंगा नदी से संगम करती है। 


बागडोब पर महानन्दा की दूसरी शाखा, जो कि दक्षिण पूर्व दिशा में 
बहती है, कटिहार-बारसोई रेल लाइन को बारसोई के पास पार करती है। 
बारसोई के नीचे यह धारा भी दो भागों में बंट जाती है। इनमें से पूर्व की 
ओर बहने वाली धारा ज्यादा सक्रिय है जबकि पश्चिम की ओर जाने वाली 
धारा छिछली हो गई है और उसमें सिल्ट-बालू का जमाव हो गया है। यह 
धारा पुनः सुबर्नपुर के निकट मुख्य धारा में मिल जाती है। अब यह संयुक्त 
धारा बांग्लादेश में गोदागिरी घाट के निकट गंगा में मिल जाती है। 


महानन्दा का कुल जलग्रहण क्षेत्र 24753 वर्ग कि०मी० है जिसमें .से 
5293 वर्ग कि०मी० नेपाल में, 6677 वर्ग कि०मी० पश्चिम बंगाल में, 
7957 वर्ग कि०मी० बिहार में तथा बाकी बांग्लादेश में पड़ता है। ढेंगरा 
घाट के उत्तर में इस नदी के तल का ढलान अपेक्षाकृत अधिक है जो कि 
ढेंगरा घाट के नीचे क्रमशः कम होता जाता है जिसके कारण नदी की प्रवाह 
क्षमता धीरे-धीरे घटती जाती है और नदी अपने किनारों को लाँघ कर अक्सर 
छलक जाया करती थी। निचले हिस्सों में झौआ शाखा के तल का ढलान 
0.099 मी०/कि०मी० तक है जबकि बारसोई शाखा के तल का ढलान 
0.146 मी० / प्रति कि०मी० है | साठ के दशक और उसके बाद की सरकारी 
रिपोर्टो के अनुसार ढलान की इस कमी के कारण महानन्दा के निचले हिस्सों 
में लम्बे समय तक (लगभग एक सप्ताह तक) जल-जमाव की स्थिति बनी 
रहा करती थी जिसके फलस्वरूप तत्कालीन पूर्णियाँ का दक्षिणी हिस्सा 
(नवगठित कटिहार जिला) अक्सर पानी में डूबा रहता था | इन रिपोर्टो के 
अनुसार कटिहार की इस दुर्गति में केवल महानन्दा का ही नहीं बल्कि कारी 
कोसी तथा गंगा नदी का भी यथेष्ट योगदान रहा करता था। 
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महानन्दा की सहायक धाराओं की यह खासियत रही है कि उनके भी 
न सिर्फ रास्ते बदलते रहे हैं बल्कि उनके नाम भी उसी तरह बदलते रहते 
हैं। मसलन पनार नदी के कितने ही नाम हैं जैसे पनार, परमान, परमौं, 
कदवा, रीगा, कंकर, फुलहर या फिर गंगाजुरी। जैसे-जैसे जगहे बदलती 
हैं नदियों के नाम भी बदलते रहते हैं। इसी तरह बकरा नदी का नाम अलग- 
अलग स्थानों पर बकरा, कतुआ धार या देवनी हो जाता S| कनकई की 
कितनी ही नई, पुरानी धारायें उसके पूरे जलग्रहण क्षेत्र पर बिखरी पड़ी हुई 
हैं और लगभग ऐसी ही स्थिति मेची, दाऊक, रमजान, कुलिक, सुधानी और 
नागर नदियों की भी है। इन नदियों की धाराओं का विभाजन होता रहता 
है, उनसे होकर गुजरने वाले जल प्रवाह की मात्रा में परिवर्त्तन होता रहता 
है और उसी तरीके से उनका महत्व भी घटता-बढ़ता रहता है। 


अंग्रेजों के शासन की स्थापना के बाद इस क्षेत्र का एक सर्वेक्षण जेम्स 
रेनेल नाम के एक सैनिक इन्जीनियर ने सबसे पहले 1779 में किया था । 
उस समय के महानन्दा के प्रवाह पथ का आधिकारिक विवरण रेनेल के नक्शे 
से मिलता है | उसके बाद डॉ० फ्रान्सिस बुकानन हैमिल्टन (1809-10), 
रॉबर्ट मॉन्टगुमरी मार्टिन (1838), तथा Sto डब्लू० डब्लू० ST (1877) 
ने भी नदी के प्रवाह पथ का विवरण दिया है । इन नक्शो पर आधारित 
महानन्दा के प्रवाह Tat को चित्र 1.12 से लेकर चित्र 1.15 में दिखाया गया 
है | 


महानन्दा के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह आर्यो के प्रभाव 
का अन्तिम पूर्वी छोर है और इस क्षेत्र का इतिहास पश्चिम से आये 
आक्रान्ताओं तथा मूल निवासियों के बीच संघर्षो का रहा है। 


इम्पीरियल गजैटियर ऑफ इन्डिया के अनुसार “महानन्दा पश्चिम के 
हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा पूर्व के बांग्ला भाषी क्षेत्रों के बीच सीमा का काम 
करती है और जनसंख्या के आँकड़े, जिसके अनुसार हिन्दी भाषी जनसंख्या 
का प्रतिशत 94-6 है जबकि केवल 5 प्रतिशत लोग बांग्ला भाषी हैं, 
विश्वसनीय नहीं लगते | डा० ग्रियर्सन का अनुमान है कि लगभग एक तिहाई 
लोग बांग्ला बोलते होंगे और यह ठीक लगता है। महानन्दा एक धार्मिक 
सीमा रेखा का भी काम करती है जिसके पूर्व में दो तिहाई (पूर्णिया जिले 
में) बाशिन्दे मुसलमान होंगे जबकि पश्चिम में उनकी संख्या एक तिहाई 
से कम होगी |”! 


परन्तु कोसी की चर्चा किये बिना महानन्दा का जिक्र अधूरा रह जायगा | 
कोसी नेपाल तथा बिहार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो कि हिमालय 
पर्वत की मुख्य श्रृंखला में 5,400 मीटर की ऊँचाई से निकल कर तिब्बत, 
नेपाल तथा उत्तर बिहार के लगभग 725 कि० मी० रास्ते को तय कर के 
कुरसेला (कटिहार) के पास गंगा में मिल जाती है। बिहार में इस नदी की 
लंबाई 254 कि० मी० है जबकि इस नदी की मैदानों में कुल लंबाई 307 
कि० मी० है। सुन कोसी, तामा कोसी तथा अरुण कोसी नाम की तीन 
धाराओं के संगम से बनी कोसी नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 58,594 वर्ग 
fho मी० है जिसमें से 5,704 वर्ग कि० मी० ग्लेशियर है। 


पौराणिक लेखों, किंवदन्तियों, लोक कथाओं तथा लोक गीतों के 
अलावा कोसी के बारे में लिखित जानकारी अंग्रेजों के द्वारा ही तैयार की 
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गई | उनके यात्रा वृत्त तथा सर्वेक्षण रिपोर्टो आदि में इस नदी की काफी 
चर्चायें हुयी हैं यद्यपि उनका मूल उद्देश्य इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सम्पदाओं 
का दोहन और राजस्व की वसूली था। फ्रान्सिस बुकानन (1809-1810) 
तथा रॉबर्ट मॉन्टगुमरी मार्टिन (1838) के यात्रा वृत्त तथा हन्टर द्वारा लिखित 
पुस्तक शृंखला “स्टेटिस्टिकल अकाउन्ट्स ऑफ बंगाल” (1877) में इस नदी 
के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इन रिकार्डो से पता लगता है कि कोसी 
अपने अत्यधिक सिल्ट के कारण धारा परिवर्त्तन के लिये लम्बे समय से 
बदनाम रही है। 1736 से 1955 के बीच के उपलब्ध रिकार्डों से अन्दाजा 
लगता है कि इस दौरान यह नदी जो कि कभी पूर्णियाँ के पूर्व होकर बहती 
थी अब खिसकते-खिसकते 110 कि० मी० पश्चिम की ओर हटी है तथा 
सुपौल, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया जिलों से होती हुई गंगा से जा मिलती 
है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोसी कभी मालदा (पश्चिम बंगाल) 
होकर बहती थी और बुकानन हैमिल्टन के अनुसार तो यह नदी मालदा के 
पूर्व में भी बही होगी | बुकानन लिखते हैं, “कोसी के किनारों पर रहने वाले 
स्थानीय विद्वान या पण्डित तो यहाँ तक कहते हैं कि प्राचीन काल में कोसी 
दक्षिण पूर्व दिशा में ताजपुर तक बहती थी। जिसके बाद इसका प्रवाह पूर्व 
की ओर हो जाता था और यह अन्ततः ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती थी 
और गंगा से इसका कोई वास्ता ही नहीं था। इस कथन का आधार क्या 
है यह तो मैं नहीं जानता, कि यह लोक कथ्य है या किंवदन्ति | अगर यह 
किंवदन्ति है तो यह बात थोड़ी अधिक विश्वसनीय हो जाती है। परन्तु ऐसा 
होना काफी कुछ संभव सा लगता है | हो सकता है कि मालदा के पूर्व और 
उत्तर में स्थित बड़ी-बड़ी झीलें कभी कोसी और महानन्दा के अवशेष हौं | 
...उपर्युक्त परिवर्त्तनों में कोसी में कम-से-कम कम्पनी की सीमा में कोई नदी 
IÀ तट पर संगम नहीं करती है परन्तु इससे बहुत सी धारायें फूटती हैं। 
उत्तर के पहाड़ों से आने वाली बहुत-सी नदियाँ अब महानन्दा में आकर 
मिलती हैं और यह बहुत संभव है कि यह नदियाँ पहले कोसी में मिलती 
रही हों जबकि इसकी धारा उत्तर पूर्व की ओर रही हो ... |? 


हन्टर (1877) लेकिन बुकानन के इस विचार से सहमत नहीं थे, उनका 
कहना था कि, “डा० बुकानन हैमिल्टन का यह कहना कि कोसी ब्रह्मपुत्र 
से मिलती रही होगी उनके बाकी के सिद्धांतों के मुकाबले जरा कम मुमकिन 
लगता है। ऐसा लगता है कि पूर्व काल में ब्रह्मपुत्र का प्रवाह पथ मैमनसिंह 
के भी पूर्व में था। कोसी अपने पूर्व की ओर के प्रयाण में पहले करतुआ 
से मिलेगी जो कि खुद एक अच्छी खासी नदी है और जिसमें आत्रेयी तथा 
तीस्ता का पानी आता था | मैंने अपनी पुस्तक अकाउन्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट 
बोगरा (खण्ड VIII पृ० 139, 142, 162) में आदि हिन्दू काल से आकार 
तथा महत्व के आधार पर इस नदी की महत्ता को रेखांकित किया है और 
यह कहा था कि यह नदी स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में मानव प्रजाति की एक 
सीमा रेखा का काम करती है जो कि आज तक दिखाई पड़ता है। अगर 
हम यह मान सकें कि कोसी तथा महानन्दा पहले करतुआ में जाकर मिलती 
थीं तो हमें पूर्व काल में करतुआ के बड़े आकार का कारण समझ में आ 
जायगा और तब राजशाही जिले के बारिन्द्र तथा मैमनसिंह जिले के मधुपुर 
के जंगलों के बीच दिखाई पड़नेवाले बालू के मैदानी इलाकों का औचित्य 
भी स्पष्ट हो जायगा जिनसे होकर इस शताब्दी के प्रारंभ में ब्रह्मपुत्र बहा 
करता था।”8 


20 


वास्तव में पूर्णियाँ से लेकर दरभंगा तक के बीच एक इंच भी जमीन 
ऐसी नहीं है जिस पर कभी कोसी की धारा न बही हो | इसकी विभिन्न धाराओं 
के कितने ही नाम हैं--सौरा, बरण्डी, कारीकोसी, मराकोसी, तिलावे धार, 
हइयाधार, बोचहा धार, मझारी धार, धेमुरा धार, मिरचाइया धार, लगुनिया 
धार आदि-आदि | जिस धारा से होकर कोसी की मुख्य धारा बही वही कोसी 
हो गई। इस तरह कोसी और महानन्दा के बीच का क्षेत्र हमेशा बाढ़ और 
जल जमाव का क्षेत्र रहा है जिसका अधिकांश श्रेय कोसी को जाता है। 
मगर जहाँ तक बाढ़ का प्रश्‍न है कोसी के नक्कारखाने में महानन्दा की तूती 
सिर्फ कभी-कभी सुनाई पड़ी है। 


घने जंगलों, दुर्गम रास्तों और थोडे-थोडे फासले पर नदियों का मौजूद 
रहना--संम्भवतः इन्हीं सब कारणों से पाण्डवों ने अपने अज्ञातवास के लिये 
इस इलाके को चुना होगा जो कि पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र महाभारत काल में कर्ण के अधीन 
था। कुरसेला, जहाँ कि कोसी गंगा में मिल जाती है, कौरवों के राज्य में 
पड़ता था और इसका नाम तब कुरुशिला था। कभी मनिहारी (कटिहार) 
का मूल नाम मणिहरण था जहाँ भगवान श्री कृष्ण के अंगूठी की मणि खो 
गई थी॥9 


सिमल वन जहाँ अर्जुन ने अज्ञात वास के पहले अपने अस्त्र-शस्त्र 
छिपाये थे, वर्त्तमान सेमापुर है जो कटिहार-बरौनी मार्ग पर एक रेलवे स्टेशन 
है। इसी तरह किशनगंज जिले के ठाकुर गंज कस्बे के बारे में यह किंवदन्ती 
है कि यह राजा विराट के राज्य का हिस्सा था और यहीं भीम ने रसोइया 
(ठाकुर) बनकर अपना अज्ञातवास काटा था | इस कस्बे में भातढाला और 
सागढाला नाम के दो तालाब हैं जिनमें कभी भीम भात और साग रखा करते 
थे। ठाकुर गंज से कुछ फासले पर ही वह स्थान है जहाँ भीम ने कीचक 
का वध किया था। 


कोसी और महानन्दा की मध्यवर्ती घाटी ने अपनी दुर्गमता अंग्रेजों के 
शासनकाल तक कायम रखी थी। अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ तथा 
कटिहार को समाहित करता हुआ पुराना पूर्णियाँ जिला अपनी अस्वास्थ्यकर 
जलवायु के लिये प्रसिद्ध था।'° “जहर खाओ न माहुर खाओ, मरना है 
तो पूर्णियाँ जाओ” यह मुहावरा इस शताब्दी के प्रारंभ में बहुत ज्यादा प्रचलन 
में था। पूर्णियाँ के बारे में गुरु लाल गुप्त ने लिखा था--“आपको लगेगा 
कि आप वहाँ सजा काटने जा रहे हैं। वहाँ जहाँ कि जिन्दगी मौत है और 
मौत यकीनन बहुत बड़ी राहत है।”'' सौभाग्य से आज पूर्णियाँ के बारे 
में इतनी दिल तोड़ने वाली बातें नहीं कही जा सकतीं जिसका कारण आजादी 
के बाद हुआ विकास है। यह एक अलग बात है कि इस विकास से इलाके 
की दुर्गमता तो घटी मगर उसके साथ ही यहाँ के बाशिन्दों को रोजी रोटी 
की तलाश के लिये बाहर का रास्ता भी खुल गया। 


“इस जिले में बाहर से आने वालों के मुकाबले बाहर जाने की परम्परा 
उल्लेखनीय रूप से कम रही है | पूर्णियाँ के लोग खेतों में कड़ी मेहनत से 
परहेज करते हैं और रोजी रोटी की तलाश में जिले से बाहर जाना भी वे 
पसन्द नहीं करते । क्षेत्रफल को देखते हुये आबादी कम है, जमीन आसानी 
से उपलब्ध है और लगान कम है। यह कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह 


से पूर्णियाँ के लोगों को बाहर जाने से अरुचि है । एक अच्छी खासी तादाद 
में खेती के मौसम में अस्थायी रूप से बहुत बड़ी जनसंख्या पूर्णियाँ आती 
है।”12 यह बात 1963 में कही गई | आज हालत यह है कि वर्षा समाप्त 
होने के तुरन्त बाद अपने यहाँ धान, भदई और जूट की कटाई की परवाह 
किये बगैर इस इलाके का मजदूर रेल गाड़ियों की छतों पर सवार होकर 
पंजाब, हरयाणा, असम, कलकत्ता या फिर गुजरात और महाराष्ट्र का रुख 
करता है। रेल गाड़ियों की छत पर बैठने पर अक्सर दुर्घटनायें हो जाती 
हैं जिसमें लोग मरते हैं और कोसी, महानन्दा दोआब के लोग ऐसी घटनाओं 
में मरे हैं। वे इमारतें ढहने पर भी मरे हैं और खाइकुओ के हाथों भी मरे 
हैं। 1963 से 1993 के बीच कुछ ऐसा जरूर हो गया कि पूर्णियाँ के खेतों 
में कड़ी मेहनत से परहेज करने वाले तथा रोजी रोटी की तलाश में जिले 
से बाहर जाना न पसन्द करने वाले लोग अपनी जान की कीमत पर भी 
दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करने और बाहर जाने के लिये मजबूर हो 
गये। जबकि कभी हालत यह थी कि “फसलों की कटाई के समय, और 
जब असम के चाय बगानों में मजदूरों की जरूरत पड़ती है तब, कटिहार 
और उससे आगे जाने वाली रेलगाड़ियों में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के विभिन्न 
हिस्सों से आये मजदूरों की बेशुमार भीड़ रहा करती थी। वास्तव में फसलों 
की कटाई के समय यदि ऐसे मजदूर पूर्णियाँ न जायें तो फसलों, खासकर 
जूट, की कटाई तो हो ही नहीं पायेगी ।”13 खुशहाली से बदहाली तक का 
यह सफर पिछले तीस साल में तय किया गया। 


पिछले चार दशकों में हुये विकास का प्रभाव इस तरह साफ तौर पर 
उलटा दिखाई पड़ता है | कोसी-महानन्दा के दोआब का यह इलाका मजदूरों 
के लिहाज से एकाएक सरप्लस कैसे हो गया | इसका एक कारण इस इलाके 
में साल दर साल आने वाली बाढ़ है जिससे अधिकांश जमीन पर काफी 
समय तक पानी लगा रहता है और खेती संभव नहीं हो पाती | यद्यपि हम 
बाढ़ को इस परिस्थिति का अकेला कारण नहीं मानते क्योंकि “आज अगर 
उत्तर बिहार में बाढ़ है तो दक्षिण बिहार में सूखा है परन्तु विकास का परिणाम 
वहाँ भी लोग करीब वैसा ही भुगतते रहे हैं जैसा कि उत्तर बिहार के लोग। 
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वहाँ तो बाढ़ नहीं है फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। वहाँ भी बच्चे स्कूल 
नहीं जाते, वहाँ भी लोग मजदूरी की तलाश में बाहर जाते हैं।”'* परन्तु 
साथ ही हमारे लिये यह पचा पाना भी मुश्किल है यह सारा कुछ जनसंख्या 
की वृद्धि के कारण है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की सबसे 
अधिक संभावनायें हैं। अतः किसी तरीके से खेती बची रह जाय तो बहुत 
से लोग जमीन से जुड़े रह जायेंगे और रेलगाड़ियों की छतों पर भीड़ कुछ 
कम हो जायगी। 


महानन्दा तो नहीं, पर कोसी की बाढ़ पर चर्चा पिछली शताब्दी के 
उत्तरार्द्ध से चल रहा है। पूरे भारत में बाढ़ लाने वाली नदियों के बीच कोसी 
की मिसाल दी जाती है और यह नदी किसी भी बाढ़ चर्चा के केन्द्र बिन्दु 
में रहती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस नदी को नियंत्रित करने के प्रयास | 
किये गये और इसी के साथ लगभग पूरी गंगा तथा ब्रह्मपुत्र घाटी की नदियों 
को काबू में करने के लिये हाँका शुरू हुआ और इसी क्रम में महानन्दा का 
भी नम्बर आ गया | इस पुस्तक में हम महानन्दा की बाढ़ को नियंत्रित करने 
की पृष्ठ भूमि, उसकी प्रक्रिया तथा उसका परिणाम जानने की कोशिश 
करेंगे। 

अध्याय 2 में हम नदियों को नियंत्रित करने के लिये उपयोग में आने 
वाली तकनीक का अध्ययन करेंगे जिससे कि बाढ़ नियंत्रण के विविध 
आयामों को समझा जा सके | इन तकनीकों के फायदे और नुकसान के बारे 
में जानकारी हासिल करना हमारा उद्देश्य होगा। हमारे देश में और प्रायः 
सभी जगहों पर यह समस्या है कि किसी भी चीज के तकनीकी पहलू पर 
जब चर्चा शुरू होता है तो अधिकांश लोग यह कह कर किनारा कर लेते 
हैं कि यह तो विशेषज्ञों का काम है अतः यह उन्हीं को करना चाहिये | 
तथाकथित विशेषज्ञ इस परिस्थिति का फायदा उठाते हैं और वह भी ऐसा 
ही कहने लगते हैं कि जो तकनीकी बातें हैं वह आम लोगों की समझ से 
परे हैं और इससे उनकी अहमियत भी बनी रहती है। हमारी कोशिश होगी 
कि इस तकनीकी और नीरस विषय को हम जितना आसान और रुचिकर 
बना सके बनायें और उसकी अच्छाई और बुराई का विश्लेषण कर सकें | 
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अध्याय-2 
बाढ़ नियंत्रण का तकनीकी पहलू 


2.0 प्रष्ठ भूमि 

पिछले अध्याय में हमने बाढ़ों का नाम तो बहुत बार लिया पर बाढ़ 
है क्या, इस पर कुछ भी चर्चा नहीं हुआ। आम तौर पर यह माना जाता 
है कि जब किसी इलाके में बारिश इतनी ज्यादा हो जाय कि वहाँ के तालाब, 
पोखरे, नदी-नाले भर कर छलकने लगें और छलकता हुआ पानी ऐसी जगहों 
तक पहुँच कर टिक जाये जहाँ से उसकी निकासी आसान न हो तो कहा 
जा सकता है कि बाढ़ आ गई है । यह हमेशा जरूरी नहीं है कि किसी इलाके 
में बाढ़ आने के लिये उसी इलाके में बारिश हो। ऊपरी इलाकों में अच्छी 
बारिश होने पर निचले इलाकों में बिना पानी बरसे भी बाढ़ आ सकती है। 


नदियों में उनकी समाई से ज्यादा पानी आ जाने की वजह से उनका | 


छलकना और आस-पास के इलाकों को डुबाना, नदियों और उनकी सहायक 
नदियों में एक साथ पानी का चढ़ना और कभी-कभी मुख्य नदी के पानी 
का उल्टा सहायक धारा में बहना, किसी खास इलाके में जबर्दस्त बारिश, 
चट्टानें खिसकने या बर्फ की शिलायें खिसकने की वजह से नदियों के बहाव 
में रुकावट और नदी के पानी का इन रुकावटों के ऊपर होकर या तोड़ 
कर बहना, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में ऊँचे-ऊँचे ज्वार का उठना और 
इसके साथ ही नदियों में उफान, तूफान और चक्रवात, और इसके अलावा 
पानी की निकासी न हो पाने की वजह से भी बोढ़ के हालात पैदा हो जाते 
हैं। तकनीकी भाषा में ऐसा कहा जाता है कि जब तेज बारिश या नदी नालों 


के छलकते पानी या पानी की निकासी में दिक्कतों की वजह से रोज मर्रा 


की जिन्दगी पर खतरा पड़ने लगे तो मानना चाहिये कि बाढ़ आ गई है। 
वकृत के साथ बाढ़ और उससे होने वाली तबाहियों के रिकॉर्ड कायम हुआ 
करते हैं। किसी भी बाढ़ के बारे में यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता 
कि यही सबसे खतरनाक बाढ़ है | तबाहियो और बरबादियों के रिकॉर्ड भी 
टूटने के लिये ही बनते हैं। 


यह मुमकिन है कि शुरू-शुरू में बाढ़ से बचाव की कोशिशें व्यक्तिगत 
और पारिवारिक स्तर की रही हों और लोगों ने अपने जान माल की हिफाजत 
के लिये अपनी लड़ाई खुद लड़ी हो पर जैसा कि बाढ़ समस्या का स्वरूप 
होता है उसके मुताबिक इसके सामाजिक और राज्य सत्ता स्तर तक पहुँचने 
में ज्यादा देर नहीं लगी होगी। इन कोशिशों में बाढ़ से बचाव के नये-नये 
तरीके ईजाद हुये और आज इस समस्या से निबटने के लिये जो कुछ भी 
ज्ञान उपलब्ध है उसको थोड़ा समझने की कोशिश हम यहाँ करेंगे। यह सारे 
उपाय तकनीकी समाधान की श्रेणी में आते हैं। प्रचलित भाषा में इसे 
संरचनात्मक समाधान (Structural Solution) कहते हैं । 


2.1 बड़े बॉध 


बाढ़ से निबटने का एक आधुनिक तरीका बड़े बाँध बना कर पानी 
की रफ़्तार और आमद पर वहीं काबू कर डालने का है जहाँ नदी पहाड़ों 
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से नीचे उतरने को होती है। ऐसे बड़े बाँध बना कर उनके नीचे उतना ही 
पानी छोड़ने का इन्तजाम किया जाता है जिससे कि मैदानी इलाकों में बाढ़ 
न आये | आम तौर पर ऐसे बाँध कंक्रीट या पत्थर से बनाये जाते हैं। कभी- 
कभी नदी को पहाड़ों से मैदान में उतरने के बाद मिट्टी के बाँधों से बाँध 
दिया जाता है और इसमें गैर जरूरी पानी की निकासी के लिये पत्थर या 
कंक्रीट के स्पिल-वे की व्यवस्था कर दी जाती है । इस तरह के बाँधो में अमूमन 
सिंचाई करने तथा बिजली पैदा करने का भी इन्तजाम रहता है। इसके 
अलावा मछली पालन, मनोरंजन, नौ-परिवहन वगैरह बहुत से फ़ायदे भी 
इस प्रकार के बाँधों से उठाये जा सकते हैं। इस वजह से ऐसे बाँधों को 
बहूदेशीय बाँध (Multi purpose Dam) भी कहते हैं। 


इस तरह के बाँधो का प्रचलन बीसवीं शताब्दी के शुरुआती दौर में 
देखने में आया जबकि यह बाँध आधुनिक विज्ञान और तकनीक का शाहकार 
समझे जाते थे। इन बाँधों की मदद से सारी दुनियाँ में सिंचाई, बिजली, 
बाढ़ नियंत्रण आदि समस्याओं के समाधान के सपने देखे गये | खुद हमारे 
देश में भाखड़ा, हीराकुड, नागार्जुन सागर, मेट्टूर, मयूराक्षी, तिलैया, पांचेत, 
मैथन, तुंगभद्रा आदि कितने ही बाँध अज़ादी के बाद बने और एक लम्बी 
सूची ऐसे बाँधों की है जिन पर या तो काम चल रहा है या उन पर भविष्य 
में हाथ लगने की उम्मीद है। “आधुनिक भारत के मन्दिर की उपाधि से 
विभूषित इन बाँधों से होने वाले फायदों से जितनी उम्मीदें लोगों ने लगाई 
थीं उतना हासिल नहीं हो सका जिसकी वजह से न सिर्फ़ इनकी चमक फ़ीकी 
पड़ी है बल्कि इन बड़े बाँधों की उपयोगिता पर भी उंगलियाँ उठने लगी 
हैं। आज से क़रीब पचास साल पहले इन बड़े बाँधों का जादू नेताओं और 
इन्जीनियरो और यहाँ तक कि आम जनता के सिर पर चढ़ कर बोलता था 
क्योंकि इनकी बुनियाद पर सभी ने कुछ-न-कुछ सपने बुने थे। आज हालात 
बदल गये हैं क्योंकि इन पचास वर्षों के अन्दर लोगों के तजुर्बे बढ़े हैं और 
बड़े बाँधों के सवाल पर बाँधों के समर्थकों और विरोधियों ने अपने-अपने 
खेमें अलग-अलग गाड़ लिये हैं! जरूरत इस बात की है कि इनकी दलीलों 
पर एक नज़र डाली जाय और तब कोई राय बनाई जाय | 

जैसा कि हम पहले कह आयें हैं बड़े बाँधों से मोटें तौर पर नहरों से 
सिंचाई कर के लहलहाते खेत, जल विद्युत केन्द्रों से पैदा हुई बिजली से 
जगमगाती बस्तियाँ और हमेशा समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते हुये उद्योग, 
बाढ़ से साल दर साल होने वाली तबाहियों का जड़ से खात्मा, जैसी बातें 
ख़ास तौर पर कही जाती हैं। आश्वस्त खेती, बढ़ती हुई रोज़गार की 
सम्भावनायें, चारो तरफ फैलती खुशहाली और इनके साथ ही आधुनिकतम 
तकनीक से बनने वाले विशालकाय बाँधो का अपने देश या क्षेत्र में होने | 
का गौरव किस को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा | अमेरिका की टेनेसी 
वैली अथॉरिटी (TVA) ने टेनेसी नदी घाटी में अनेक ऐसे बाँध बनाये थे 
जिनकी तर्ज पर हमारे देश में पाँचवें दशक में दामोदार घाटी निगम (DVC) 


की स्थापना हुई | स्वयं भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री to जवाहर लाल 
नेहरू टेनेसी घाटी के बाँध देखने गये थे। 28 अक्टूबर 1949 को जब वे 
अमेरिका में नाँक्सविले में मॉरिस बाँध देखने गये तो उन्हें लगा कि उनके 
जीवन का एक सपना साकार हो गया |’ इस बाँध की ऊँचाई महज 72.6 
मीटर थी | उसके बाद खुशहाली और बेहतर जिन्दगी की तलाश में 1979 
आते-आते भारत में 1554 ऐसे बाँधों की बुनियाद रखी जा चुकी थी और 
यह कोशिशें आज भी जारी हैं।? 


जब देश को आज़ादी मिली थी उस समय अन्न के मसले पर हम आत्म 
निर्भर नहीं थे जबकि आज हमें अनाज का आयात नहीं करना पड़ता है। 
इसी तरह आजादी के समय देश में बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 
1360 मेगावाट थी जो कि 1981-82तक बढ़कर 32, 345 मेगावाट हो गई | 
यह कोई मामूली बात नहीं है कि यह क्षमता नब्बे के दशक के शुरू में 64,000 
मेगावाट तक पहुँच गयी। बिजली की यह माँग समय के साथ बढ़ती ही 
जायगी और एक अनुमान के अनुसार इस सदी के आखिर तक अपनी जरूरतें 
पूरी करने के लिये हमें 1.08 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन करना होगा | 
फिर, इस सदी के अन्त तक हमारे देश की आबादी भी 100 करोड़ को छूने 
लगेगी | इतनी बड़ी आबादी के लिये अनाज का उत्पादन भी हमें करना होगा | 
बड़े बाँध बना कर जलाशय के नियंत्रण से निचले इलाकों में बाढ़ों से साल 
दर साल होने वाले नुकसान को रोका भी जा सकेगा। 


इन दलीलों से इत्तिफ़ाक रखने वाले लोग यह मानते हैं कि हमारी 
समस्याओं का समाधान बड़े बाँधों में निहित है और इनका विरोध करना 
एक अराष्ट्रीय काम है। एन० सी० मेनन (1992) का कहना है, “1979 
में फ्यूजन एनेर्जी फाउन्डेशन द्वारा किये गये एक अध्ययन से पता चला 
है कि भारत के आर्थिक विकास की कुंजी वहाँ के वृहद जल स्रोतों के सही 
उपयोग में है जिससे कि आधुनिक कृषि के रास्ते में आये सूखे और बाढ़ 
जैसे अवरोधों को हटाया जा सके |... (अध्ययन में) एक तीस वर्षीय योजना 
का प्रस्ताव है जिसके तहत बाँध, जलाशय, नहर प्रणाली, न्यूक्लियर 
औद्योगिक केन्द्र, जिन्हें प्रचलित भाषा में न्यूप्लेक्स कहते हैं, बनाने का प्रस्ताव 
है जिसमें कृषि उद्योगों और आणविक ऊर्जा का सामंजस्य होगा | ...परन्तु 
ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको भारत द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति से तकलीफ़ 
होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि विकसित, औद्योगिक और सम्पन्न 
देश भारत और चीन के विरुद्ध आणविक अनुसंधान, मिसाइल और अंतरिक्ष 
जैसे पहलुओं पर मोर्चा साध लेते हैं। जिन्होंने खुशहाली और सम्पन्नता तक 
की मंजिलें तय कर ली हैं वह कभी नहीं चाहते कि दूसरे वहाँ तक पहुँचे 
और अगर यह गोरे लोग नहीं हैं तब तो एक दम नहीं। 

...जाहिर है कि जो लोग नर्मदा परियोजना का विरोध कर रहे हैं उनके 
लिये विरोध का वैज्ञानिक या तकनीकी कारण खोज पाना तो नामुमकिन 
है तो उन्होंने मानवाधिकार जैसे भावनात्मक पहलुओं का आश्रय लिया। 
. . यह उत्साही, उपद्रवी लोग नर्मदा जैसी परियोजनाओं के लिये समस्या 
बने रहेंगे और इनका कोई तैयार या सुलभ समाधान भी नहीं है। संबद्ध 
सरकारों को यह चाहिये कि लोगों को समझा बुझा कर और पूरी जानकारी 
देकर साथ लेकर चलने की कोशिश करें |”? इस सन्दर्भ में यह जरूरी हो 
जाता है कि अनाज और बिजली पैदा करने के जो भी जरिये हाथ लगें उनका 


23 


इस्तेमाल किया जाय। बड़े बाँधों का निर्माण इसी तरह का एक जरिया है। 
यह एक ऐसा मसला और ऐसी मजबूरी है जिस पर किसी तरह की बहस 
की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा बड़े बाँधों के समर्थकों का मानना है | जाहिरा 
तौर पर यह दावे एक दम दुरुस्त लगते हैं । 


अब एक नजर उन दलीलों पर भी दौड़ायें जो कि इन दावों से मेल 
नहीं खातीं। 

बड़े बाँधों के साथ पहली परेशानी भूकम्प को लेकर आती है। गंगा 
घाटी का निर्माण तो जमीन के दो टुकड़ों के मिलाप से हुआ है | गोण्डवाना 
लैण्ड वाला हिस्सा क़रीबन 5 से० मी० प्रति वर्ष के हिसाब से उत्तर की ओर 
खिसकता है जिससे एशियाई ज़मीन पर दबाव बना रहता है। कभी-कभी 
यह wie सरक जाती हैं जिसकी वजह से पूरे हिमालय क्षेत्र में ख़तरनाक 
भूकम्प आते रहते हैं। पिछले सौ वर्षों में हिमालय के इलाके में 1897 
(असम), 1905 (काँगड़ा), 1918 (श्री मंगल-असम), 1920 (दिल्ली), 
1930 (धुबरी-असम), 1934 (बिहार-नेपाल), 1950 (असम), 1975 
(कन्नौर-लाहौल स्पिती), 1988 (बिहार), 1991 (उत्तर काशी) में काफ़ी 
बड़े भूकम्प आये हैं जिनसे जान-माल की भारी तबाहियाँ हुई हैं। दुर्भाग्य 
वश गंगा घाटी में बनने वाले सारे बाँध इन्हीं भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में बनेंगे 
जिनसे इनकी सुरक्षा पर हमेशा सवालिया निशान लगे रहेंगे | 


इन बाँधों की डिजाइन में वैसे तो भूकम्प के झटको को बर्दाश्त करने 
का प्रावधान किया जाता है जिससे कि भूचाल आने की स्थिति में कोई हादिसा 
न हो। अमूमन इंजीनियर इस बात पर इत्मीनान कर लेते हैं कि बाँध की 
डिजाइन में भूकम्प बर्दाश्त कर लेने का इन्तजाम कर लिया गया है। बड़ा 
बाँध बनने को वजह से जमीन पर जो पानी, कंक्रीट वगैरह का अतिरिक्त 
वज़न पड़ता है, उसकी age से भी जमीन के नीचे की प्लेटों में हरकत 
आती है और इसके कारण भी भूकम्प के झटके आते हैं। मगर क्योंकि बाँधों 
की डिजाइन में भूकम्प बर्दाश्त करने का प्रावधान रहता है इसलिये इंजीनियर 
लोग बाँध बनाने की वजह से आने वाले भूकम्पों को खास तरजीह नहीं 
देते | 


फिर भी यह सच है कि 1897 और 1950 में असम में आये भूकम्पों 
से भारी तबाही हुई थी । झटका तो असम में 1988 (अगस्त) में भी कम 
नहीं लगा था पर बरबादी टल गई थी | 1934 के उत्तर बिहार में आये भूकम्प 
की दास्तान कहने वाले लोग अभी भी जिन्दा हैं और 1988 वाले भूकम्प 
से नेपाल के धरान और भारत के मधुबनी और दरभंगा जिलों में जो तबाही 
हुई उसकी भरपायी अभी तक नहीं हुई है। अक्टूबर 1991 के उत्तर काशी 
के भूकम्प ने टिहरी में बन रहे पहले से ही विवादास्पद बाँध के निर्माण के 
विरोध में श्री सुन्दरलाल बहुगुणा को फरवरी 1992 में आमरण अनशन पर 
बैठना पड़ा। जैसे तैसे अप्रैल 1992 में यह अनशन टूटा जबकि प्रधान मंत्री 
ने यह आश्वासन दिया कि पूरी योजना का पुनर्मूल्याङ्कन किया जायगा। 

आजकल बाँधों के रूपाङ्कन के साथ-साथ यह जरूरी माना जाने लगा 
है कि बाँध टूटने की स्थिति में इस दुर्घटना से होने वाले नुकसान का अंदाजा 
पहले से लगा लिया जाय | यह इसलिये भी जरूरी है कि अगर कभी दुर्भाग्य 
से ऐसी दुर्घटना हो गई तब बचाव और राहत कार्य की पूरी तैयारी पहले 


से रहेगी | परन्तु बाँध निर्माण के इस पक्ष पर परदा डालने की कोशिशें चलती 
रहती हैं। टिहरी बाँध के सन्दर्भ में प्रो० टी० शिवा जी राव (1992) कहते 
हैं कि “टिहरी बाँध के टूटने की परिस्थिति में जनता के स्वास्थ्य और कल्याण 
में उत्तर प्रदेश सरकार या Hala ऊर्जा मंत्रालय की कोई रुचि नहीं दिखती 
है और इसलिये ये पर्यावरण के व्यापक सन्दर्भ में परियोजना के सुरक्षात्मक 
पहलुओं का निर्धारण करने वाले आपदा प्रबन्धन योजना (Disaster 
Management Plan) को पर्यावरण मंत्रालय भेजने से आनाकानी कर रहे 
हैं। .... प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार अगर किसी भी वजह से वह बाँध 
टूटता है तो पूरा जलाशय आधे घन्टे में खाली हो जायगा और अचानक 
आई बाढ़ में देव प्रयाग, ऋषिकेश, हरद्वार समेत गंगा घाटी के बहुत से गाँवों 
और कस्बो का सफ़ाया हो जायगा | आँखें बन्द कर के योजना का समर्थन 
करने वाले परामर्शियों और विशेषज्ञों को, जो कि परियोजना के पर्यावरण 
पर होने वाले असर पर किसी भी सार्वजनिक बहस को एकदम खारिज कर 
देते हैं, यह चाहिये कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा माँगी गई डिसास्टर मैनेजमेन्ट 
रिपोर्ट जमा कर के अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित करें। यदि परामर्शी 
विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के उन लोगों. के साथ, जिनका बाँध 
टूटने की परिस्थिति में बचाव या पुनर्वास करना पड़ेगा, मिल बात करके 
डिसास्टर मैनेजमेन्ट प्लान बनाने से डरते हैं जिससे करोड़ो लोगों के जीवन, 
कृषि, यातायात, स्मारको एवम्‌ पवित्र मंदिरों पर आने वाले खतरे की 
हकीकत सामने आयेगी तब वे कैसे उन लोगों में दोष निकालते हैं जो कि 
लोकसभा के अन्दर और बाहर एक सार्वजनिक बहस की माँग कर रहे हैं 
जिससे कि इस विवादास्पद परियोजना से होने वाले नफ़े और नुकसान का 
खुलासा हो सके |” 


भूकम्पों के कारण बाँधों का टूटना महज दिमागी फ़ितूर नहीं है। यह 
एक जिन्दा हक़ीक़त है। “दुनियाँ के 8,925 बाँधो में से अब तक 535 बाँधों 
के टूटने की पुष्टि हुई है जिसमें 202 मामलों में घटना ने विभीषिका का 
रूप धारण कर लिया। भारत के 433 बड़े बाँधों में से बाँध टूटने की 40 
वारदातें (1874 से 1975 के बीच) हुई हैं जिसमें से 13 हादिसे खतरनाक 
थे S हिमालय के इलाके में बनने वाले बाँध निचले इलाकों में रहने वाले 
लोगों पर एक नंगी तलवार की शकल में हमेशा झूलते रहेंगें। हमारे यहाँ 
1962 में महाराष्ट्र में खड़गवासला तथा पानशेत बाँधो के टूटने की वारदातें 
हो चुकी हैं जिससे जानमाल की व्यापक क्षति हुई थी | महाराष्ट्र में ही 1967 
में कोयना बाँध में दरार पड़ने से कोयना शहर और आसपास के इलाकों 
में जबर्दस्त तबाही हुई थी। 1971 में गुजरात का मोरवी शहर माचू बाँध 
के टूटने की वजह से बरबाद हुआ था।° 


बात सिर्फ़ भूकम्प के बड़े झटकों तक ही सीमित नहीं है, छोटे-मोटे 
झटके भी अपने तरीके का सदमा पहुँचाते हैं। ऐसे झटकों से पहाड़ों की 
जमीन खिसकती है और टूटते कगारों की मिट्टी नदी में गिर कर पानी की 
रफ्तार को रोक तक देती है। 1880 में उत्तर प्रदेश में पहाड़ों में ज़मीन 
खिसकने के कारण नैनीताल के आस पास की पहाड़ियाँ बह गई थीं और 
नैनीताल झील का खात्मा हो गया था। सितम्बर 1893 में बिरही नदी में 
दो बड़ी चट्टानें गिर जाने से नदी का पानी पहले तो ठहर गया फिर 1894 


में किनारे तोड़कर बह निकला और अपने पीछे गंगा घाटी के ऊपरी इलाकों ' 
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में तबाही के निशान छोड़ गया | इधर हाल में 1970 में जोशीमठ के पास 
जमीन खिसकने से एक बार फिर पानी रुका और 1894 की दास्तान दुहराई 
गई | उसी जगह 1978 में वैसा ही हादिसा फिर पेश आया | 


बड़े बाँध बनने से हलके फुलके भूकम्पों की तादाद में बढ़ोतरी होगी, 
ऐसा सभी मानते हैं। ऐसा न भी हो तब भी जमीन खिसकने की वजह से 
नदी में आया सारा मलवा बाँध के जलाशय में इकट्ठा होगा और इससे बाँध 
का जीवन काल कम होगा। वैसे भी नदी के पानी के साथ आने वाली मिट्टी / 
रेत जमते-जमते बाँध के पीछे के जलाशय की जिन्दगी को रोज-ब-रोज़ 
घटाती है | जलाशय में जमा होने वाली मिट्टी / रेत का पहले से किया गया 
अन्दाजा अक्सर गलत होता है | जलाशय में जमा होने वाली मिट्टी / रेत की 
दर पूर्वानुमानित दर के मुकाबले निज़ाम सागर बाँध में 16 गुने, मसानजोर 
में तीन गुने, मैथन में 8 गुने, पांचेत हिल में 4 गुने से ज्यादा तथा भाखड़ा 
में डेढ़ TA के आस पास है।” टिहरी बाँध में यह दर अनुमान से 1.65 गुने 
से भी अधिक है। इस तरह से बाँध की जिन्दगी में घुन लग जाता है ।९ 


इसी तरह की एक और परेशानी भुरभुरे मिट्टी के ढेर की शकल में स्थित 
पहाड़ों के क्षेत्र में सड़क निर्माण के कारण भी है| 1962 के भारत चीन युद्ध 
के बाद सड़क निर्माण की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है | इन सड़कों के निर्माण 
के लिये काफी मिट्टी इधर से उधर करनी पड़ती है जिसका अधिकांश नीचे 
नदी घाटी में पहुँच जाता है | हिमालय के क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई प्रायः 
44,000 कि० मी० है और इतनी लम्बी सड़क के निर्माण में 17600 से 
35200 लाख घन मीटर मिट्टी की क्षति होती है। सड़कों के रख रखाव में 
प्रति कि० मी० 550 घन मीटर मलवा हर साल निकलता है |? यह सारी 
मिट्टी नदियों के माध्यम से जलाशयों में पहुँच जायगी और उनके जीवन 
काल को घटायेगी और सड़कों का निर्माण एक न रुकने वाली प्रक्रिया है | 


बाँधों पर युद्ध के दौरान हमले की वारदातों की नजीर मिलती है। जब 
दुश्मन को नुकसान पहुँचाना ही अकेला Hot बचा रहता है तब बाँधों तक 
को निशाना बनाया जाता है। उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के आपसी झगड़े 
में बाँधों पर हमले हुये हैं। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजी फौजों ने जर्मनी में 
बने बाँधों की बखिया उधेड़ी है। मोजाम्बीक की घरेलू लड़ाई में यह बाँध 
मोहरे बने हैं और एल-सल्वाडोर में भी इन बाँधों को नजर लग गई है। यह 
सारा मुद्दा इसलिये और अहम हो जाता है कि एक अच्छे खासे इलाके की 
सिंचाई, बिजली का उत्पादन, और बाढ़ नियंत्रण एक ही संरचना पर केन्द्रित 
होता है और यह बाँध अपने आप हमलावरों की नज़रों में चढ़ते हैं।'° भारत- 
नेपाल के पारस्परिक सहयोग से नेपाल में कई बड़े बाँधों के निर्माण की बात 
चीत एक लम्बे अरसे से चल रही है। इन बड़े बाँधों की सामरिक सुरक्षा 
हमारे लिये बहुत ही विचारणीय विषय है। 


बड़े बाँधों के साथ एक परेशानी उनके लागत खर्च और उनके निर्माण 
में लगने वाले समय की भी है। बिहार के फ़ायदे के लिये नेपाल में कोसी 
नदी पर प्रस्तावित बहूद्देशीय बाराह क्षेत्र बाँध का ही एक उदाहरण लें। इस 
बाँध की कुल लागत 1947 में 100 करोड़ रुपये, 1952 में 177 करोड़ रुपये, 
1981 Ñ 4054 करोड़ रुपये थी और फिलहाल इसकी अनुमानित लागत 
12,000 करोड़ रुपये के आस पास बताई जाती है और यह सब जबानी 


जमा खर्च है क्योंकि यह बाँध अभी तक चर्चा की हदों से बाहर नहीं आया 
है। अगर इस बाँध के काम पर आज ही हाथ लगे तो इसको बनते-बनते 
लगभग 30 साल और गुजर जायेंगे और तब तक इसकी लागत कहाँ पहुँचेगी 
और इतनी बड़ी रकम कहाँ से आयेगी | यह शक बेबुनियाद नहीं है क्योंकि 
उत्तर बिहार में बनने वाली कोसी परियोजना की अनुमानित लागत 1953 
में 37.31 करोड़ रुपये थी!” और 1985 में आधी अधूरी इस योजना के 
फेज 1की समाप्ति तक 180 करोड़ रुपये खर्च हुये थे।'2 इस योजना के 
फ़ेज़ 1 में 123.85 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।'3 इसी तरह 1959 
में गण्डक परियोजना की अनुमानित लागत 40-43 करोड़ रुपये थी'* और 
1985 में फ़ेज 1 की समाप्ति तक इस योजना पर क़रीब 366 करोड़ रुपये 
खर्च हुये' और फ़ेज़ शा में 445.23 करोड़ रुपयों की माँग की गई है 1'6 
खर्च की रफ़्तार अगर यही मान ली जाय तो 12,000 करोड़ रुपयों वाली 
योजना का क्या हाल होगा ? अगर कोसी और गण्डक परियोजनाओं की 


तरह इस बाँध की लागत भी दस से पन्द्रह गुना बढ़ी, और आश्चर्य तभी _ 


होगा अगर ऐसा न हो, तो योजना के पूरा होते न होते लगभग 1,50,000 
करोड़ रुपयों की आहुति दे देनी पड़ेगी। 1993 में हमारे देश पर लगभग 
2,70,000 करोड़ रुपयों का विदेशी कर्ज था | यह बाँध भी क़र्ज़ लेकर ही 
बनेगा | इस तरह की 16 योजनायें नेपाल की पहाड़ियों में विचाराधीन हैं |!7 
और अगर सब पर काम शुरू हो तो पैसा सिर्फ़ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं 
जैसे विश्व बैंक, या फिर अन्य विदेशी संस्थाओं से कर्ज की gar में ही 
आयेगा | इतना क़र्ज़ लेकर हम किस-किस गली से गुज़रना छोड़ देंगे। 


इसके बावजूद हमारे देश पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिये बाहरी 
संस्थायें हमें आसानी से कर्ज दे देगीं क्योंकि समय पर ब्याज चुकाने की 
हमारी साख कायम है और मूलधन में कब किसी महाजन की दिलचस्पी 
रही है। उसके बदले में, ब्याज के अलावा, हम उन्हें परामर्शी सेवाओं के 
लिये मोटी रकम वापस करेंगे, उनकी घटिया और बेकार पड़ी मशीनें आयात 
करेंगे, उनके बेरोजगारों को अपने यहाँ विशेषज्ञ बना कर सिर आँखों पर 
रखेंगे और उन्हीं की कम्पनियों को ठेके देंगे। इतनी जिल्लत बर्दाश्त करने 
से बेहतर क्या यह नहीं होगा कि अपनी क्षमता और ताकत के अनुरूप हम 
अपनी योजनायें ख़ुद बनायें । दर असल विकास की चकाचौंध दिखाकर कर्ज 
देने की पेशकश के पीछे विकसित देशों के अपने निहित स्वार्थ हैं। “इस 
तरह के कर्ज न सिर्फ़ बाहरी संस्थाओं पर हमारी निर्भरता को बढ़ाते हैं बल्कि 
देश की गरीबी को भी बेतहाशा बढ़ाते हैं। ऐसा इस लिये होता है कि शुरू- 
शुरू में तो आसानी से मिल जाने वाले इस कर्ज़ से बड़ी सुविधा मालूम होती 
है और इस तरह अपने साधन जुटा पाने की कोशिश को ही नजर अन्दाज 
कर दिया जाता है। राजनीतिज्ञ इस तरह की विदेशी सहायता की बुनियाद 
पर उन योजनाओं का भी औचित्य सिद्ध करने की कोशिश करते हैं जिनको 
किसी भी तरह वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव में तीसरी दुनियाँ 
के ज्यादातर देश इस तरह के कर्जा के शिकार हैं जिसमें उन देशों के नेताओं 
ने लोगों को सब्जबाग दिखाने के बहाने और अपनी गद्दी पर आँच न आने 
देने के लिये अपने देश की जनता को इन कर्जो के as में ढकेला F178 


बड़े बाँधों के साथ जुड़ी हुई एक अहम समस्या लोगों के विस्थापन 
और पुनर्वास की है। जहाँ बाढ़ आती है वहाँ के लोगों की अपनी परेशानियाँ 
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होती हैं यद्यपि बाढ़ के फ़ायदे कम नहीं हैं क्योंकि हर साल खेतों पर पड़ने 
वाली नई मिट्टी से जमीन की उर्वराशक्ति तरो ताजा हो जाती है | परन्तु निचले 
इलाकों में बाढ़ को रोकने के लिये ऊपरी इलाकों में जहाँ बाँध्न बनते हैं वहाँ 
तो बाढ़ की कोई समस्या ही नहीं होती | बाँध बनने पर वही इलाके डूबते 
हैं जिनका बाढ़ से कोई लेना देना नहीं होता | बड़े बाँध बनने के कारण 
एक अच्छी खासी आबादी निचले इलाकों की खुशहाली के लिये अपनी 
खुशियों और तरतीबवार जिन्दगी की क्रुरबानी देती है जिसका एहसान कोई 
नहीं मानता | कहने को तो पुनर्वास का मुआवजा तय होता है और लोगों 
को पहले से बेहतर स्थिति में पहुँचा दिया जाता है पर अक्सर विस्थापित 
होने वाले लोगों को वादों की ही सौगात मिल पाती है। ज़मीन के बदले 
जमीन, घर के बदले घर, सबको शिक्षा, परिवार के एक सदस्य को परियोजना 
में नौकरी, स्कूल, सड़क, पानी की सुविधा, व्यवसाय शुरू करने के लिये 
ट्रेनिङ्ग की व्यवस्था, आसान शर्तों पर धन का जुगाड़, जैसे कितने ही वादे 
हैं जो कि कर डाले जाते हैं। इनमें से कितने वादे पूरे होते हैं यह अपने 
आप में शोध का विषय है। 


7 जुलाई 1956 को पटना के एक अंग्रेजी दैनिक दि इन्डियन नेशन 
में कोसी परियोजना के पुनर्वास पर एक लेख छपा था। उसका कुछ हिस्सा 
इस प्रकार है--“योजना शुरू होने के पहले से ही पता था कि इन गाँवों 
में बाढ़ से जिन लोगों के घर या जमीन पर विनाश का खतरा आयेगा उन्हें 
घर के बदले घर तथा जमीन के बदले जमीन दी जायगी | उन दिनों अधिकृत 
न होने पर भी कोई भी आदमी किसी भी तरह का भाषण दे दिया करता 
था। वे लोग भी जो कि कुछ कहने के लिये अधिकृत भी थे वे भी उतने 
गंभीर नहीं थे क्योंकि वे जानते थे कि आश्वासनों का कोई मतलब नहीं 
होता है। ...प्रारम्भिक दिनों में इस मुद्दे को उभरने से रोका गया क्योंकि 
इससे योजना की लागत बढ़ जायगी और इससे योजना के ही अस्वीकृत 
होने का अंदेशा था।”'° इस योजना पर 1955 में काम शुरू हुआ था और 
इस बात का इन्तजार किया गया कि वक़्त के साथ लोग पुनर्वास की बात 
भूल जायेंगे मगर लोगों ने पुनर्वास की ख़ानापूरी पर कभी रज़ामन्दी की मुहर 
नहीं लगाई | 32 साल बाद 30 जनवरी 1987 को सरकार ने कोशी पीड़ित 
विकास प्राधिकार की स्थापना की ताकि लोगों के आर्थिक पुनर्वास पर काम 
किया जा सके। यह एक अलग बात है कि यह प्राधिकार भी कुछ काम 
नहीं करता है। 


कोसी योजना में तटबन्धो के बीच बसने वाले परिवारों की संख्या 1970 
में 45,291 थी जिन में से 2,528 परिवारों के पक्के मकान थे। योजना 
में पुनर्वास की मद में 2,12,67,390/- रुपयों का प्रावधान था। 1972- 
73 तक मात्र 1,75,28,392/- रुपये खर्च हो पाये थे | कुल 32,540 परिवारों 
को घर बनाने के लिये अनुदान मिला जिसकी दूसरी किस्त सिर्फ 10,580 
परिवारों को मिल पाई और एक भी ऐसा परिवार नहीं था जिसको घर बनाने 
की तीसरी और आखिरी किस्त मिली हो 17° 

शायद ऐसी वादा खिलाफ़ी का ही सीखा हुआ सबक था कि विश्व 
बैंक पोषित सुवर्णरेखा परियोजना में लगभग 12,800 परिवारों ने पुनर्वास 
की बात योजना लागू होने से पहले उठाई | पुनर्वास का जो मसला यहाँ 


मान-मनौवल सै शुरू हुआ था वह थाना-पुलिस की यात्रा तय करता हुआ 
लाठी-गोली के मुकाम पर जा कर ठहरा जब कि 4 अप्रैल 1982 को गंगा 
राम कालुंडिया की शहादत हुई ।21 इसी तरह टिहरी बाँध में 85,600 लोगों 
के पुनर्वास की फॉस अटकी हुई है ।22 टिहरी बाँध की दिक्कते तो पुनर्वास 
की हदों से आगे बढ़ चुकी है। यहाँ तो भूकम्प का प्रभाव, लागत खर्च, रूसी 
इंजीनियरों से डिजाइन पर मतभेद, स्थानीय लोगों का विरोध और अब 
सोवियत संघ के विघटन के बाद की कठिनाई आदि सारे मुद्दे उभर कर 
ऊपर आते È | वहाँ 27 फरवरी 1992 को श्री सुन्दरलाल बहुगुणा को अपने 
सहयोगियों के साथ धरना देते हुये गिरफ्तार किया गया जिन्हें 4 मार्च को 
छोड़ा गया | उधर नर्मदा परियोजना में सरदार सरोवर परियोजना में लगभग 
67,000 और इन्दिरा सागर परियोजना में लगभग 1.29 लाख लोगों के 
पुनर्वास को लेकर गतिरोध जारी है।११ यह गतिरोध विस्थापित होने वाले 
लोगों की वास्तविक संख्या से लेकर पुनर्वास के पूरे पैकेज में झलकता È | 
नर्मदा परियोजना के विरोध में “नर्मदा बचाओ आन्दोलन” की सुश्री मेधा 
पाटकर ने जल समाधि लेने का प्रण किया था मगर सरकार द्वारा योजना 
के पुनर्मूल्यांकन का आश्वासन देने पर यह अघटन टाला जा सका | पुनर्वासँ 
का पूरा मसला वादों की उलझनों में अटका हुआ है। इस तरह के वादों 
में से एक वादे को वादा-ए-फ़र्दा, यानी कल पूरा किया जाने वाला वादा, 
कहते हैं जो कि न पूरा करने के लिये ही किया जाता है। कोसी वाले इलाके 
के लोग यह फरेब खा गये मगर आज के विस्थापित होने वाले लोग ज्यादा 
समझदार हैं। बकौल शायर, 


“हम ऐसे अहले तमाशा» न थे जो होश आता 
हमें तुम्हारे तगाफुल** ने होशियार किया।' 


बड़े बाँधों की मदद से बाढ़ रोकने की ख़ुशफ़हमी आम लोगों के दिमाग 
में काफ़ी गहरे पैठी हुई है। जब भी बाढ़ें आती हैं तो नदी विशेष पर बाँध 
बनाने का चर्चा तेज़ हो जाता है। बिहार के मामले में तो ऐसी नदियों की 
तादाद कुछ ज्यादा ही है। यहाँ बाढ़ नियंत्रण की जय यात्रा दामोदर घाटी 
निगम के बाँधो से दक्षिण बिहार में शुरू हुई थी । इस निगम की स्थापना 
1943 में नदी घाटी में आयी अभूतपूर्व बाढ़ के कारण हुई थी | राष्ट्रीय बाढ़ 
आयोग (1980), की रिपोर्ट के अनुसार, “लेकिन 1943 की बाढ़, जो केवल 
१.911 क्यूमेक (3.5 लाख क्यूसेक) थी, तो प्रलय थी जिसके परिणाम स्वरूप 
टाए किनारे का तटबन्ध टूट गया जिससे रेलवे लाइन और जी० टी० रोड 
कई स्थानों पर टूट गई 14 मगर 1978 में पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी 
निगम के बाँध बनने के बाद एक बार फिर जबर्दस्त बाढ़ आयी जिसमें 
दामोदर घाटी क्षेत्र के निचले इलाकों में निगम के बाँधों के बावजूद बर्द्धमान, 
हुगली, हाव$।, बाँकुड़ा और मेदिनीपुर जिलों में बर्बादी की नयी दास्तानें 
लिखी गई | यह बाढ़ अक्टूबर के महीनें में आई थी और इस वक़्त सिंचाई 
और बिजली के उत्पादन को ध्यान में रखकर निगम के सारे जलाशयों को 
पूरा-पूरा भर कर रखा गया था। जब तेज़ बारिश शुरू हुई तो सारे कन्ट्रोल 
दरवाजे दहशत में खोल दिये गये। तब एक ओर बारिश के पानी और ऊपर 


+ तमाशबीन 
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से जलाशयों से छोड़े गये पानी की दोहरी मार लोगों पर पड़ी | मगर राष्ट्रीय 
बाढ़ आयोग (1980) की रिपोर्ट कहती है कि “इस बात को फिर से याद 
करना उपयोगी रहेगा कि 1943 की बाढ़ से जो तबाही हुई थी, उसी को 
देखते हुये दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। दुर्गापुर से आगे 
अब जितना अधिक औद्योगिक विकास हुआ है, उसे देखते हुये 1959 या 
1978 की बाढ़ के कारण बायें किनारे में दरार आ जाने की सूरत में जो 
हानि होती उसकी कल्पना से भी डर लगता है | यदि दामोदर घाटी के बाँध 
नहीं होते तो 1978 के वर्ष में आसनसोल का पूरा औद्योगिक क्षेत्र दुर्गापुर, 
बर्दवान, बांकुड़ा, हुगली, हावड़ा के जिलों, जी०टी० रोड और पूर्वी रेलवे 
के अधिकतर भागों को बहुत अधिक नुकसान पहुँचता |” 


निचली दामोदर घाटी में जल निकासी की समस्या से इस वर्ष बाढ़ 
की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी और इस दुर्घटना के लिये दामोदर घाटी 
निगम को जनता द्वारा जी भर कर कोसा गया था। 


इसी तरह की एक घटना अगस्त 1978 में पीलीभीत (उ०प्र०) में घटी 
जब कि नानक सागर, कालागढ़ और बेगुलबाँध जलाशयों से पानी छोड़ा 
गया जिसकी वजह से रोहिलखण्ड क्षेत्र में बाढ़ का ताण्डव हुआ जिसकी 
पुनरावृत्ति उन्हीं परिस्थितियों में 1986 में फिर हुई | ऐसी ही घटनायें गुजरात 
में (1983), महानदी-हीराकुड बाँध (उड़ीसा-1980), वाल्वन बाँध-रायगड़ 
(महाराष्ट्र-1989), करन्जा बाँध (कर्नाटक-1989), मसानजोर बाँध 
(पश्चिम बंगाल-1990), भाखड़ा बाँध (पंजाब-1990), में अभी हाल के वर्षों 
में घटी है ।% 
वर्ष 1992 में बाँदा (उ०प्र०) की दुर्घटना तो एकदम ताजी है, " 
12-13 सितम्बर, 1992 को आई भीषण बाढ़ से यहाँ ऐसी तबाही हुई 
वैसी पहले शायद कभी नहीं हुई थी। लगभग 600 गावों के लाखों लोगों 
की जिन्दगी को इस बाढ़ ने बर्बाद कर के छोड़ दिया। 


केन नदी में, जो यमुना की एक प्रमुख सहायक है, जल स्तर बढ़ते- 
बढ़ते इतना ऊँचा हो गया कि बाँदा में नदी खतरे के निशान से भी लगभग 
32 फुट (10 मीटर) ऊपर बहने लगी। नदी ने इतना विकराल रूप धारण 
कर लिया था कि कम-से-कम 40 गावों को निगल गई और उनका नामो 
निशान भी बाकी नहीं बचा। 


... चार दिन तक होती रही मूसलाधार बारिश का पानी केन नदी में 
जाकर जमा होता रहा और जिन अधिकारियों के ऊपर नदी पर बने रंगावा 
व गंगाऊ बाँधों और बरियारपुर जलाशय के देख-रेख की जिम्मेदारी थी, 
आश्चर्य है, उन्हें ख़बर तक नहीं हुई | नदी के बढ़ते हुये जलस्तर व बाँध 
के जलाशय पर वे निगरानी रखने में एकदम असफल रहे। जब जलाशय 
में पानी का जमाव यकायक एकदम बढ़ गया तो बांध के सभी द्वार एक 
साथ खोल दिये गये। ख़बर तो यहाँ तक मिली है कि जिन इंजीनियरों पर 
बांध को देखरेख का भार था उनमें कोई भी डयूटी पर नहीं था और बांध 
के दरवाजे जिन लोगों ने खोले वे चपरासी थे, जिन्हें किसी तरह की कोई 
तकनीकी जानकारी नहीं थी। हालांकि बाढ़ निगरानी संगठनों ने जिला 
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दे दी थी किन्तु फिर भी लोगों तक इसकी खबर पहुँचाने की कोई कोशिश 


नहीं की गई और बांदा शहर व समूचे बांदा जिले के लोगों पर अचानक 
जैसे गाज गिर पड़ी |””7 


इस तरह बाँध बन जाने मात्र से बाढ़ें रुक जायेंगी, यह महज एक 
इश्तहार है जिसके जरिये बड़े बाँधों को सजा कर बाजार में बेचा जाता है। 
हकीकत यह है कि जहाँ भी बिजली उत्पादन और सिंचाई की जरूरतें इन 
बाँधों से जुड़ी हुई हैं वहाँ जलाशयों को भर कर रखना एक व्यावहारिक 
मजबूरी है क्यों कि इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिये पानी चाहिये 
जबकि बाढ़ नियंत्रण के लिये यह जरूरी है कि जलाशय खाली रहे जिससे 
आने वाली बाढ़ के पानी को अटकाया जा सके। इन दोनों उद्देश्यों में 
विरोधाभास है | जाहिर है कि सिंचाई और बिजली उत्पादन का पलड़ा भारी 
पड़ता है और जलाशय भरे रखे जाते हैं यद्यपि जलाशय के नियंत्रण के लिये 
अलग से विधान है जिसमें इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इन सब 
के बावजूद अगर बरसात के मौसम के आखिर में अच्छी बारिश हो गई तो 
फिर भगवान ही मालिक है इन बाँधों का, और यह उसी मालिक की मेहरबानी 
है कि लोग सलामत रह जायँ | इंजीनियरों की दलील तो पहले ही सुनी जा 
चुकी है कि, “यदि दामोदर घाटी निगम के बाँध नहीं होते तो ... बहुत 
अधिक नुकसान पहुँचता |” 


श्री एन० सी० मेनन जैसी ही एक तीखी टिप्पणी बाँध का विरोध करने 


होगा और ऐसी योजनायें आर्थिक दृष्टि से उतनी ही सक्षम होंगी। भारत 
जैसे देश में चुनाव जीतने और जीत कर गद्दी से चिपके रहने के लिये कुछ 
राजनीतिज्ञ आर्थिक सहायता के लिये ठेकेदारों पर निर्भर करते हैं और उनकी 
यह कोशिश रहती है कि योजना आयोग से जितना ज्यादा सम्भव हो सके 
योजनायें झपट कर अपने राज्य में ले जायें जबकि योजना आयोग का काम 
है कि उन्हीं योजनाओं को पास करे जो कि सामाजिक रूप से न्याय संगत 
और आर्थिक रूप से उपयुक्त हों। बड़े पैमाने पर सिंचाई और बिजली 
परियोजनायें हाथ में लेने से इन योजनाओं के पर्यावरण पर प्रभाव के निष्पक्ष 
मूल्यांकन तथा तकनीकी उत्साह में कमी आई है। राष्ट्रीय हितों के प्रति 
शुरूआती दौर में राजनेताओं, अफसरों, इंजीनियरों और ठेकेदारों में जो 
लगन रहती थी उसका स्थान अब बेसब्री और जैसे भी हो सके वैसे, मुनाफा 
कमाने की कोशिश ने ले लिया e128 


यहाँ चर्चा वैसे तो बाढ़ को लेकर हो रहा है मगर बड़े बाँधों में सिंचाई 
एक अहम मुद्दा होता है। उत्तर बिहार में यूँ तो बड़ा बाँध नाम की अभी 
तक कोई चीज नहीं है जिससे सिंचाई हो रही हो पर बड़ी सिंचाई योजनायें 
जरूर ÈI गण्डक और कोसी परियोजनायें बिहार में आज़ादी के बाद बनी 
हैं । कोसी परियोजना (1953) में योजना का कुल लक्ष्य 7712 लाख हेक्टेयर 
(17:58 लाख एकड़) था जिसे गलत और अव्यावहारिक मान कर 1975 


तालिका-2.1 
(स्रोत-जल संसाधन विभाग, बिहार) 


गण्डक परियोजना 
सिंचाई का लक्ष्य--11-53 लाख हेक्टेयर 


1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 


वालों की भी है। टिहरी बाँध के उद्देश्यों के प्रति आशंका व्यक्त करते हुये 
प्रो० टी० शिवाजी राव कहते हैं, “किसी भी कीमत पर और जितनी जल्दी 
हो सके तिजोरियो को भर लेने के चक्कर में व्यवसायी वर्ग और अन्य निहित 
स्वार्थ वाले तत्व आम जनता के पर्यावरण संबंधी अज्ञान और नेताओं के 
लोभ का गलत फ़ायदा उठा कर तीसरी दुनियाँ के देशों में सरकारों को 
पर्यावरण की कीमत पर बड़ी सिंचाई परियोजनायें या उद्योग लगाने पर 
मजबूर कर रहे हैं जिसका लम्बी अवधि में नतीजा उलटा निकल रहा है। 
राजनेताओं और आम जनता के दिमाग में यह जबरन घुसाया जा रहा है 
कि जितनी बड़ी परियोजना बनेगी उससे समाज को उतना ही ज्यादा लाभ 
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कोसी योजना 
सिंचाई का लक्ष्य (1953)--7-12 लाख हेक्टेयर 
सिंचाई का लक्ष्य (1975)--3-74 लाख हेक्टेयर (संशोधित) 


वास्तविक सिंचाई लक्ष्य का वास्तविक सिंचाई मूल लक्ष्य संशोधित लक्ष्य 
लाख हेक्टेयर प्रतिशत लाख हेक्टेयर का प्रतिशत का प्रतिशत 


में घटा कर 3:74 लाख हेक्टेयर (9-24 लाख एकड़) कर दिया गया था | 


इसी तरह गण्डक परियोजना (1964) में 10:31 लाख हेक्टेयर (25:47 
लाख एकड़) जमीन की सिंचाई का लक्ष्य था जो कि फिलहाल 11:53 लाख 
हेक्टेयर (28:47 लाख एकड़) कर दिया गया है। पिछले छः वर्षों में इन 
योजनाओं से हुई सिंचाई को तालिका-2.1 में दिखाया गया है। 

इस तालिका को देखने के बाद शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं रहती है 
कि योजना शुरू होने के पहले सिंचाई के बारे में जो कुछ वायदे किये गये 
उनके मुकाबले गण्डक परियोजना में आधी और कोसी परियोजना में महज़ 


चौथाई जमीन पर सिंचाई मिल रही है । लक्ष्यों से दूर-दूर भटकना इन बड़ी 
योजनाओं की त्रासदी है। यह कहना कि यह समस्या महज बिहार की है, 
बिहार के साथ नाइन्साफ़ी होगी | “सिंचाई संबंधी अनुमान अपने लक्ष्य के 
पास नहीं पहुँच पाते क्योंकि उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है |'”30 


वास्तव में सिंचाई का इन्तजाम करना एक बात हैं और उसका इस्तेमाल 
कर लेना एकदम अलग बात है क्योंकि इसके लिये खेतों तक नहरों का 
विकास और एक मज़बूत जल वितरण व्यवस्था की जरूरत पंड़ती है जो 
कि समय पर पानी मुहय्या कर सके। संसाधनों की कभी खेतों तक नहरी 
पानी के न पहुँच पाने की एक खास वजह बताई जाती है और सिंचाई का 
प्रबन्धन, कम-से-कम बिहार में, तो ऐसे लोगों के हाथों में पड़ गया है जिनकी 
- न तो कोई जिम्मेवारी बनती है और न ही कोई जवाब देही उनके ऊपर 
है। समय से नहरो में पानी का न मिलना, बिना किसी सूचना के नहरों को 
बन्द कर देना, बिना सूचना के नहरों में जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ देना, 
रबी के मौसम में भी नहरों का अक्सर टूटते रहना, नहरों की पेटी में बालू 
का जमाव, नहरी पानी में बालू की अधिकता और उसकी वजह से M- 
धीरे खेतों का खराब होना, पानी का रिसाव, नहरों में लाइनिंग का अभाव, 
और जल जमाव वगैरह कितने ही ऐसे सवाल हैं जिन पर पूरी नहर व्यवस्था 
और उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में तनाव बना रहता है। 
इनमें से एक भी मसला ऐसा नहीं है जिसको बड़े बाँध बना कर हल किया 
जा सके। बड़े बाँधों का निर्माण तो पूरी सिंचाई व्यवस्था को, जितना मुमकिन 
हो सकता है, केन्द्रीकृत करने की कोशिश है। बिहार की खुशहाली पक्की 
करने के लिये नेपाल में बाँधों की थंखला बनाई जाने की बात आजकल 
जोरों पर है। अभी यदि हमारे किसान को नहर की वजह से कोई परेशानी 
होती है तब वह बीरपुर (कोसी हेड वर्क्स), वाल्मीकि नगर (गण्डक हेड 
वर्क्स) या फिर सोन मुख्यालय, पटना तक दौड़ जाता है और भले ही कोई 
सुनने वाला न हो पर उसकी हिम्मत नहीं टूटती | नेपाल में बाँध बनने पर 
असुविधा और अधिक बढ़ेगी यह क़रीब-क़रीब तय है क्यों कि तब फरियाद 
कहाँ करनी है यही तय कर पाना मुश्किल होगा | कर्नाटक और तामिल नाडु 
के बीच कावेरी जल विवाद का उदाहरण हमारी आँखों के सामने है मगर 
फिर भी वहाँ घर की बात घर में रह जाती है। नेपाली बाँधों के मामले में 
बात महफ़िल तक पहुँचेगी। 


सिंचाई की बात कहते हुये हमने जल जमाव का नाम लिया है | बिहार 
के कुल क्षेत्रफल 173-50 लाख हेक्टेयर में से 64-61 लाख हेक्टेयर यानी 
कुल जमीन का 37-24 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आता È प्रान्त की 
9 लाख हेक्टेयर जमीन पर जल जमाव है | कोसी क्षेत्र में जल जमाव 1:82 
लाख हेक्टेयर तक पहुँच चुका है |? इसी तरह गण्डक परियोजना क्षेत्र मे 
5:62 लाख हेक्टेयर जमीन खरीफ के मौसम में तथा 1:86 लाख हेक्टेयर 
जमीन रबी के मौसम में (कुल 7:48 लाख हेक्टेयर) जल जमाव की भेंट 
चढ़ी हुई है ।?? जबकि सच यह है कि 1992-93 में पूर्वी कोसी नहर से 1:77 
लाख हेक्टेयर तथा गण्डक नहरों से 5:03 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई 
हुई थी। 

यहाँ की बाकी नदियों के जल जमाव क्षेत्र तथा मोकामा टाल का तोहफा 
इन सब के ऊपर से है। गंगा के मैदानी इलाकों, खास कर उत्तर बिहार 
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में, नहरों के पानी से पहले से ही ऊपर उठे हुये भूमिगत जलस्तर के और 
ऊपर उठने के खतरे साफ दिखाई पड़ते हैं। ऐसी जगहों पर उन नहरों की 
जरूरत एकदम नहीं है जो कि सिर्फ बरसात में पानी देकर बाढ़ और जल 
जमाव की समस्या को और भी गम्भीर बनाती हैं। सारण जिले के गरखा 
प्रखण्ड की कोठिया और हसनपूरा पंचायत में गाँव वालों ने गण्डक 
परियोजना की नहरों को काट-काट कर जमीन में मिला दिया है क्योंकि 
इन नहरों से पानी नहीं मिलता था और बरसात के पानी का रास्ता रोक 
कर यह नहरें जल-जमाव में वृद्धि करती थीं | कोई आश्चर्य नहीं कि गण्डक 
नहरों से जितनी सिंचाई होती है उससे ज्यादा उस इलाके में जल जमाव 
है| यही स्थिति कोसी नहरों की भी है | बड़ी-बड़ी नहरें बना कर और लाइनिंग 
किये बिना उनका इस्तेमाल करना जल जमाव को दावत देना है। ऐसा करने 
से खेती का रकबा कम होता है और यह हो भी रहा है। 


पूर्वी कोसी नहर क्षेत्र में भी कितनी ही ऐसी नहरें हैं जिनमें आज तक 
एक भी बूँद पानी नहीं आया और न ही आने की कोई उम्मीद है क्योंकि 
नहरों के तल के ढाल उल्टे हैं। 


जल जमाव सिफ खेती का रकबा ही कम नहीं करता वह छोटे और 
सीमान्त खेतिहरों को भूमिहीन बनाता है और रोजी-रोटी की तलाश में बाहर 
भटकने को मजबूर करता है। अपनी जरूरत भर अनाज पैदा कर पाने वाले 
किसानों को मजदूर बनाता है। खेतों को तालाब बनाता है और अनाज की 
जगह मछलियां, केकड़े और घोघे पैदा करता है। सड़क पर चलने वाली 
जीप, ताँगा, बस, साइकिल जैसी सवारियों की जगह लोगों को नाव खेने 
पर मजबूर करता है। घरों की मिट्टी की दीवारों को बाँस/लकड़ी में तबदील 
करता है। कालाजार, जापानी इन्सीफिलाइटिस और मलेरिया जैसी बीमारियों 
को फैलाता है। पति के जिन्दा रहते हुये महिलाओं को विधवा की तरह जीने 
के लिये मजबूर करता है और मासूम बच्चों को पिता के प्यार और अनुशासन 
से वंचित रखता है। पूरी स्थानीय उत्पादन प्रक्रिया को चौपट करके इलाके 
के बाशिन्दों को एक कभी भी खतम न होने वाले मनीऑर्डर के इन्तजार 
में ढकेलता है जो कि उसके अपने लोग पंजाब, हरयाणा, गुजरात, नेपाल, 
बंगाल या ऐसी ही अन्य जगहों से भेजते हैं। यानी अकेला जल जमाव इलाके 
की पूरी की पूरी जीवन पद्धति को तहस नहस कर डालता है। पहले जैसा 
कुछ भी बाकी नहीं बचता। इन हालात से निबट्ने में लम्बा अरसा लगता 
है और इसका कोई बना बनाया हल अभी तक नहीं है। बड़े बाँध और उनसे 
होने वाली सिंचाई जल जमाव की समस्या को बदतर बनायेंगे और यह एक 
इतिहास सिद्ध तथ्य है। 


इसके अलावा बड़े बाँधों की समस्यायें यहीं आकर समाप्त नहीं होतीं | 
ऐसी उपयुक्त जगहें जहाँ इस तरह के बाँध बनाये जा सकते हैं एक-आध 
ही होती है और एक बार इन का इस्तेमाल कर लिये जाने के बाद फिर दूसरी 
जगहे नहीं बचती जहाँ इनका निर्माण किया जा सके। इसके अलावा अगर 
नदी का बहुत अधिक जल ग्रहण क्षेत्र बाँध के नीचे है तब भी बाढ़ की स्थिति 
पर कोई खास फक नहीं पड़ता | बाँध के पीछे टिके हुये पानी में जमा होती 
हुई रेत/मिट्टी जलाशय के जीवन काल को घटाती है और उसके साथ-साथ 
जमा हुआ पानी आस-पास के वातावरण के तापक्रम में फेर बदल करता 
है और नमी फैलने के कारण नये-नये कीड़े-मकोड़े और जीवाणु पैदा होते 
हैं जो कि नये किस्म की बीमारियाँ पैदा करते हैं। जलाशय के पानी का 


लगातार भाप बन कर उड़ते रहने के कारण जलाशय में रसायनों की सघनता 
बढ़ती है और यह पानी जिस किसी इस्तेमाल में लाया जाता है उस पर इन 
रसायनों का असर पड़ता है। 


2.2 तटबन्ध 


बाढ़ से बचाव का दूसरा तरीका नदी के किनारे तटबन्ध बना कर उन 
इलाकों की हिफाजत करना है जिनमें नदी का पानी फैल जाया करता है। 
बाढ़ों से बचाव के लिये नदियों पर तटबन्ध बनाना शायद सबसे पुराना तरीका 
है। मिस्र की नील नदी पर बारहवीं शताब्दी में तटबन्ध बनाये गये थे और 
बेबीलोन शहर के बाढ़ से बचाव के लिये भी तटबन्धों का निर्माण किया 
गया था। चीन की ह्वाँगहो नदी पर तटबन्धों का निर्माण ईसा पूर्व सातवीं 
शताब्दी में शुरू हो गया था जबकि याँग्ट्सी नदी पर तटबन्ध पहली शताब्दी 
में बने थे। चीन में तटबन्धों द्वारा इस शताब्दी के मध्य तक 22 प्रान्तों की 
लगभग 56 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि को बाढ़ से सुरक्षा मिलती थी और 
वहाँ की तकरीबन आधी आबादी इन तटबन्धों के पीछे पनाह लेती थी। 
जापान में भी बाढ़ वाले इलाकों को बचाने के लिये तटबन्धों का इस्तेमाल 
हुआ है | इटली की पो नदी के तटबन्ध बाढ़ सुरक्षा देने के लिये काफी मशहूर 
रहे हैं और अमेरिका की मिस्सीसिपी नदी के तटबन्ध 1727 में बनाकर पूरे 
कर लिये गये थे 1% 


बिहार में तटबन्धों का जो इतिहास उपलब्ध है उसके हिसाब से पहला 
तटबन्ध कोसी नदी के किनारे बारहवीं शताब्दी में बना था। बीर बाँध नाम 
के इस तटबन्ध के निशान अभी भी बीरपुर (सुपौल) के पास दिखाई पड़ते 
हैं। इसके बाद गण्डक नदी पर बने तटबन्धों का जिक्र आता है जो कि 
अट्टारहवीं शताब्दी के मध्य में बने थे तब से आजादी तक बहुत से तटबन्ध 
जमींदारों द्वारा बनवाये गये। 


बहुत से इन्जीनियरों का यह मानना है कि प्राचीन काल में बने तटबन्धों 
में आज की वैज्ञानिक क्षमता का अभाव था और वे उतने ज्यादा कारगर 
साबित नहीं हो पाते थे जितनी कि उनसे उम्मीद की जाती थी और उनके 
टूटने की वजह से तबाहियाँ बरकरार रहती थीं। इस वजह से जहाँ एक 
ओर तटबन्धों के हिमायती उनकी वकालत करते नहीं अघाते थे वहीं उनके 
मुखालिफों की भी कमी नहीं थी । इस बहस में पड़ने के पहले हम तटबन्धों 
के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेंगे। जैसा कि चित्र 2.1 में दिखाया गया 
है नदियों के पानी के फैलाव को रोकने और गाँवों/बस्तियों को बाढ़ के पानी 
से बचाव के लिये नदी के दोनों किनारों पर तटबन्ध बनाये गये हैं। इन 
तटबन्धों की मौजूदगी का असर नदी के प्रवाह, आस-पास के इलाकों से 
बह कर नदी में आने वाले पानी, भूमिगत जल, समेत जिन्दगी के बहुत से 
पहलुओं पर पड़ता है। इनमें से कुछ पहलुओं पर हम जरा विम्तार से चर्चा 


_ चित्र-2.1 


करेंगे। 


बाढ़ नियंत्रण के कुछ संरचनात्मक उपाय 
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चित्र 2.1 में नदी पर तटबन्ध बनने के बाद की स्थिति को दिखाया 
गया है। बाढ़ के समय नदी में होकर बहने वाले पानी को फैलने से रोकने 
के लिये तटबन्धों के बीच का फासला इंजीनियरों द्वारा डिजाइन कर के 
निर्धारित किया जाता है | इसमें निश्चित तौर पर कुछ गाँव तटबन्धों के अन्दर 
a जाते हैं। यह चित्र 2.2 से भी जाहिर होता है। पहली बात तो यह होती 
है कि तटबन्ध बनने की वजह से नदी का पानी पहले जितना फैल नहीं 
पाता जिसके नतीजतन तटबन्ध के अन्दर जो भी गाँव पड़ते हैं उनको पहले 
के मुकाबले बाढ़ के थपेड़े ज्यादा झेलने पड़ते हैं। 


दूसरी बात यह कि बाढ़ के पानी के साथ एक बड़ी मात्रा में रेत/मिट्टी 
बह कर आती है जो कि पहले की तरह बड़े इलाके पर फैल नहीं पाती और 
धीरे-धीरे तटबन्धों के अन्दर जमा होती रहती है | इससे नदी का तल उसी 
गति से ऊँचा उठने लगता है और पानी के बहाव के लिये नदी में जगह 
कम होने लगती है | इस स्थिति से निबटने के लिये तटबन्धों को ऊँचा करना 
पड़ता है। आज से लगभग 2,500 साल पहले बने चीन की ह्वॉग हो नदी 
के तटबन्धों को बहुत ज्यादा ऊँचा करना पड़ा है। इस नदी में मिट्टीरित 
के जमाव की दर 1 से०मी० से 10से०मी० प्रति वर्ष तक देखी गई है जिसकी 


वजह से नदी का तल कुछ स्थानों पर आस-पास की जमीन से 10 मीटर : 


तक ऊपर है।3* 


इसी तरह मिस्सीसिपी नदी के तटबन्धों को 1833 से 1927 के बीच 
5:18 मीटर (17 फुट) ऊँचा कर देना पड़ा था | हमारे यहाँ 1955 से 1957 
के दौरान बने कोसी नदी के तटबन्धों के बोच भी महिषी से कोपड़िया के 
बीच लगभग 12-3 से०मी० प्रति वर्ष की दर से रेत/मिट्टी जमा हो रही है 125 
1986 में इन तटबन्धों को 1 से 2 मीटर के बीच ऊँचा किया गया है | बिहार 
की अन्य नदियों के तटबन्धों के बीच जमा होने वाली मिट्टी/रित की दर पर 
सम्भवतः कोई अध्ययन नहीं हुआ है मगर उनके तटबन्धों को ऊँचा करने 
का सिलसिला जारी है। 


तीसरी बात यह है कि तटबन्ध बनते तो मिट्टी के ही हैं। तटबन्ध बनने 
पर पानी वैसे भी कम इलाके पर फैलता है इसलिये तटबन्ध के बीच बाढ़ 
का लेवेल पहले के मुकाबले बढ़ा हुआ होता है। साल दर साल जमा होने 
वाली मिट्टीरित बाढ़ के लेवेल को और ऊपर ठेलती है जिसकी वजह से 
बाढ़ का पानी रिस-रिस कर तटबन्ध के बाहर आने लगता है। बात यहीं 
नहीं थमती | जब तटबन्ध नहीं थे तो बाहर वाला वर्षा का पानी बिना किसी 
खास मुश्किल के नदी में पहुँच जाता था और तटबन्ध बन जाने के बाद 
यह बाहर ही अटक जाता है। तटबन्ध के बाहर अटका हुआ यह पानी और 
तटबन्धों से रिस-रिस कर बाहर आने वाला पानी, दोनों मिल कर उस इलाके 
में भी बाढ़ की हालत पैदा करते हैं जहाँ पानी नहीं होना चाहिये था। यह 


चित्र-2.2 
तटबंधों के बीच फंसे गांव 
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स्थिति चित्र 2.3 में दिखाई पड़ती है। 


चौथी बात यह कि जहाँ दो धाराओं का संगम होता है वहाँ अगर मुख्य ` 


नदी पर तटबन्ध बने हों तो सहायक नदी का मुँह बन्द हो जायगा और तब 
इस नदी का पानी या तो पीछे की ओर फैलेगा या तटबन्धों के साथ-साथ 
बहने लगेगा। यह हालत गैर मुमकिन नहीं है। कमला बलान नदी इसकी 
नजीर है जो कि मधुबनी जिले में कभी भेजा के पास बकुनियाँ गाँव में कोसी 
से मिलती थी। कोसी पर जब पचास के दशक में तटबन्ध बना तो कमला 
बलान का मुहाना बन्द हो गया और अब यह नदी कोसी के साथ-साथ काफी 


बाढ़ का एक और रूप 


दूर तक बहती है और मधेपुर (मधुबनी) के दक्षिण दरभंगा जिले के 
घनश्यामपुर, बिरौल और कुशेश्वर स्थान प्रखण्ड तथा सहरसा के महिषी 
प्रखण्ड के पश्चिमी हिस्से की तबाही का सामान बनती है। 


ऐसी हालत में नदियों के संगम स्थल पर स्लुइस गेट बनाने की बात 
उठती है जिससे सहायक धारा के पानी को नियंत्रित कर के बड़ी नदी में 
छोड़ा जा सके | मगर मुसीबत यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती | होता यह है कि 
तटबन्ध के भीतर नदी में मिट्टीरेत जमा होती रहती है और यह स्लुइस गेट 
के मुँह को जाम करती है। शुरू के कुछ साल तो सफाई वगैरह चलती रहती 


चित्र--2.3 
तटबंध के बाहर रिसता पानी 


be 
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तटबंध के बीच जाम पड़ा हुआ स्लुइस गेट 


है पर उसके बाद जब जोश ठण्डा पड़ जाता है तब स्लुइस गेट नदी के बालू 
में करीब-करीब दफ्न हो जाता है (चित्र 2.4)। स्लुइस गेट का जाम होना 
वैसे एक बहाना ही है । अगर बड़ी नदी में बाढ़ उसकी सहायक नदी से ज्यादा 
है तो स्लुइस गेट खोल के नहीं रखा जा सकता क्योंकि तब पानी उलटा 
छोटी नदी में बहने लगेगा और नये-नये इलाकों में बाढ़ लायेगा और अगर 
स्लुइस गेट को बन्द रखा जाय तो सहायक धारा का पानी बाहर फैलेगा। 
बाढ़ दोनों ही हालत में आयेगी मगर बाढ़ से बचाव की मृग त्रृष्णा स्लुइस 
गेट बनवाती है और जब इससे भी बचाव नहीं होता तब सहायक धारा पर 
भी तटबन्ध बना देने की बात उठती है और कोई चारा न होने पर यह फर्ज 


भी अन्जाम देना ही पड़ता है। लेकिन जब शैतान घर देख ले तो किसी का 
क्या बस चले | अब मुख्य नदी के तटबन्ध और सहायक नदी के तटबन्ध 
के बीच जो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाय तो उसकी निकासी का तो कोई 
रास्ता ही नहीं बचता | ऐसे में कोई भी तटबन्ध अगर टूट जाय, जो कि 
अक्सर होता है, तो सिर्फ दुआ करना ही बाकी बचता है | बिहार में कोसी, 
कमला, महानन्दा, बागमती, गण्डक और बूढी गण्डक नदियों के तटबन्धों 
पर घूम कर कितनी ही ऐसी जगहें देखी जा सकती हैं जहाँ गाँवों तक पहुँचने 
के लिये गर्मी में भी नाव की जरूरत पड़ जाये। 


चित्र- 2.4 


अक्षम स्लुइस गेट 


तटबन्ध का टूटना कोई अनहोनी नहीं है । ज्यादा पानी आने पर नदी कर पाते | तटबन्धों के टूटने का तीसरा कारण नदी की टेढ़ी-मेढ़ी बहती 
का पानी तटबन्ध के ऊपर होकर बह सकता है या फिर अत्यधिक रिसाव हुई धाराओं द्वारा किये जाने वाला कटाव है। 
या सीपेज (Seepage) $ कारण भी तटबन्ध पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं 


चित्र--2.5 
तटबंधों में स्पर की स्थिति 


चित्र-2.6 
निवृत्त रेखा (Retired Line Embankment) 
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कटाव रोकने के लिये तटबन्धों से समकीण बनाते हुये नदी के अन्दर 
की दिशा में बाँध बनाये जाते हैं जिन्हें स्पर (Spur) कहते हैं जैसा कि चित्र 
2.5 में दिखाया गया है | इन स्परो के निर्माण से नदी की धारा को तटबन्धों 
के बीच में रखने में मदद मिलती है | बहुत ज्यादा कटाव की हालत में पहले 
स्पर कटता है और इसके बाद ही नदी तटबन्ध पर हमला कर पाती है। 
इसके अलावा तटबन्ध के स्लोप पर पत्थर की पिचिंग, लकड़ी के बल्लो की 
बाड़ बना कर उनके बीच प्रेत्यरो को भर कर स्परो की तरह इस्तेमाल करना, 
तार की जाली में बाँध कर ईंट और पत्थरों की मदद से कटाव रोकना और 
जब कुछ भी न बन पड़े और यह जाहिर हो जाय कि तटबन्ध को इस साल 
की बाढ़ में टूटने से नहीं बचाया जा सकता तब पहले से ही एक दूसरा तटबन्ध 
बनाकर रखंना जिससे बाढ़ का पानी इस नये तटबन्ध से आगे न जा पाये। 
तकनीकी भाषा में इस दूसरे तटबन्ध को निवृत्त रेखा तटबन्ध (Retired 


Line Embankment) कहते हैं; जैसा कि चित्र 2.6 में दिखाया गया है। 


अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक बार जिस जगह रिटायर्ड लाइन बन गई 
वहाँ यह सिलसिला शुरू हो जाता है और एक के बाद एक कई रिटायर्ड 
लाइनें बनती हैं जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है | इन रिटायर्ड लाइन तटबन्धों 
की जद में अक्सर वह गाँव या बस्तियाँ फँसती हैं जो कि तटबन्ध से बाहर 
होने के कारण शुरू-शुरू में सुरक्षित मानी जाती थीं फिर तटबन्ध के नजदीक 
होने के कारण पहले तो जल जमाव की चपेट में आती हैं फिर तटबन्ध टूटने 
के आतंक के साये में जीती हैं और कभी-कभी तटबन्ध टूट भी जाता है। 
तटबन्ध अगर न भी टूटे तो कई मामलों में टूटने का खतरा कम करने के 
लिये रिटायर्ड लाइन तटबन्ध के निर्माण से पैदा हुई बदनसीबी उन्हें तटबन्धो 
के अन्दर खींच ले जाती है। 


चित्र-2.7 | 
टीलों पर बसाये गये गांव और उनकी समस्‍यायें 
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2.3 गाँवों को ऊँची जगह पर बसाना 


बाढ़ वाले इलाके में गाँव वैसे भी ऊँची जगहों पर ही विकसित होते 
हैं। इसकी एक वजह यह है कि बाढ़ों की वजह से घर गिरते रहते हैं और 
नया घर अक्सर पुराने घर के मलवे पर बनाया जाता है। इस तरह का एक 
गाँव चित्र 2.7 में दिखाया गया है। हमने पहले थोड़ा इशारा किया था कि 
बाढ़ वाले इलाकों के गाँवों में जाने के लिये गर्मी के दिनों में भी नाव की 
जरूरत पड़ जाया करती है। ऐसे गाँवों में बरसात के मौसम में पानी का 
लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है और उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। 


गाँवों को नये सिरे से जब टीलों पर बसाने की कोशिश होती है तब 
एक तो खेत पानी में डूबे रह जाते हैं जिससे कि जिन्दगी गुजारने के लिये 
अनाज का उत्पादन अगर बिल्कुल खतम न हो तब भी कम जरूर हो जाता 
है क्योंकि बरसात वाली फसल निश्चित तौर पर मारी जाती है | दूसरी दिक्कत 
यह है कि गाँव को जब मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाता है, और इसके 
बिना काम चल नहीं सकता, तो बहते पानी के अन्दर यह पूरी संरचना स्पर 
की तरह से सलूक करने लगती है जिससे इसके खुद के ऊपर कटाव का 
खतरा पैदा हो जाता है। यह खतरा मुख्य सड़क से दूर वाले किनारे पर 
सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वह जगह बहते पानी के सीधे सम्पर्क में आती 
है। तीसरी परेशानी यह है कि गाँव काफी ऊँचा बस जाने पर उस में सामान 
या लदी हुई बैलगाड़ी आदि ऊपर तक पहुँचाने में दिक्कत होती है। कभी- 
कभी ज्यादा ऊपर रहने वाले गृहस्थों को अपने मवेशी, गोदाम वगैरह निचले 
इलाकों में रखने पड़ते हैं। 


सुरक्षित क्षेत्र की सतह के ऊपर बहती नदी 


तटबन्ध-टूटना ही नियति है 
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सत्तर वाले दशक तक लगभग 4,500 गाँवों को मुख्यतः पूर्वी उत्तर 
प्रदेश में ऊँचा किया गया था परन्तु ऐसा महसूस किया गया कि इस कोशिश 
में वह कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही हैं जिसकी उम्मीद की गई थी ।* 
इन सभी परेशानियों को देखते हुये इस तरह के कार्यक्रम को हाथ में लेकर 
छोड़ देना पड़ा। 


इधर कुछ वर्षों से इस कार्यक्रम को न केवल उत्तर प्रदेश में फिर से 
जिन्दा करने की कोशिश हो रही है, वरन्‌ इसकी कामयाबी की नजीर देकर 
बिहार में भी गाँवों को ऊँचा करने की बात चल रही है। जाहिर है यह 
तब्दीलियाँ सिर्फ तकनीकी कारणों से नहीं हो रही है। इसमें वोट की 
राजनीति, वाह वाही लूटना, या अपने वोटरों को कुछ कर के दिखाने की 
ललक आदि, बहुत से पहलू शामिल हैं वरना इंजीनियरों की राय का इतनी 
जल्दी एकदम पलट जाना आसान नहीं होता | इस पूरे प्रकरण का अध्ययन 
अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा | 


2.4 रिंग बाँध 


रिंग बाँध, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, गाँवों या शहरों को 
बाढ़ के पानी से बचाव के लिये घेरे की शक्ल में बनाये जाते हैं। चित्र 2.1 
में बाँध से घिरे गाँव को देख कर रिंग बाँध की वास्तविक रचना का अंदाजा 
लगाया जा सकता है। रिंग बाँधों को नदी के किनारे बने तटबन्धों की उलटी 
प्रणाली के तौर पर समझा जा सकता है जिसमें नदी के पानी को अमूमन 
फैलने की आजादी रहती है मगर गाँव/शहर को घेर कर बाढ़ से बचाव की 
कोशिश की जाती है। बिहार में सुपौल जिले के निर्मली तथा महादेव मठ 
कस्बों को कोसी की बाढ़ से बचाव के लिये रिंग बाँध बनाये गये हैं। इसी 
तरह से उत्तर प्रदेश में जौनपुर शहर को गोमती तथा आजमगढ़ शहर को 
टौंस की बाढ़ से बचाने के लिये रिंग बाँधों का निर्माण हुआ है। 


मगर रिंग बाँधों के साथ भी बाढ़ के पानी के साथ आई मिट्टी और 
रेत वही सलूक करती है जो कि तटबन्धों के मामले में देखने आती है। फर्क 
सिर्फ इतना है कि अब यह रेत/मिट्टी रिंग बाँध के बाहर जमा होना शुरू 
होती है जिससे कि रिंग के बाहर जमीन का तल ऊपर उठना शुरू होता 
है और रिंग बाँध की प्रभावी ऊँचाई साल दर साल कम होना शुरू होती 
है और फिर दस्तूर के मुताबिक रिंग बाँध की ऊँचाई बढ़ाने की माँग उठती 
है। अब रिंग बाँध की ऊँचाई जितनी बढ़ाई जायेगी उतना ही बचाव किया 
जाने वाला गाँव/शहर पहले के मुकाबले ज्यादा गड्ढे में चला जायगा। अब 
अगर यह रिंग बाँध कभी टूट जाय तो बाहर बहता हुआ सारा पानी रिंग 
बाँध के अन्दर घुस जायेगा और पहले से कहीं ज्यादा तबाही का सामान 
बनेगा। 


बिहार के भूतपूर्व मुख्य अभियंता dea so एफ० हॉल (1937) ने 
कहा था कि “नदियों के दोनों किनारों पर बने तटबन्ध एक न एक दिन 
आकार में इतने बड़े कर देने पड़ेंगे कि इनका रख रखाव असम्भव हो जायेगा 
और वे टूटेंगे और आस-पास के स्थानों की पूरी तबाही का सामान SAT | 
यदि वे बस्तियों की सुरक्षा के लिये धेरे के रूप में प्रयोग किये जायें तो वे 
सुरक्षित स्थान को दल-दल में परिवर्तित कर देंगे जिसके चारों ओर भूमितल 
ऊपर होगा और तब यदि रिंग बाँध टूटता है तो तथाकथित सुरक्षित इलाके 
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की जो दुर्गति होगी उससे कहीं बेहतर असुरक्षित क्षेत्र होंगे ।”37 


रिंग बाँध टूटने की बात को फ़िलहाल एक अतिवादी चिन्तन कह कर 
टाला जा सकता है क्योंकि अभी तक बिहार में ऐसी घटना हुई नहीं है पर 
यह सच है कि निर्मली में बरसात के पानी की निकासी के लिये 49 हॉर्स 
पॉवर के तीन पम्प बैठाये गये थे जिनमें से अब एक पम्प का तो पम्प हाउस 
समेत नामो निशान मिट गया, दूसरे पम्प हाउस का महज प्लेट फॉर्म बाकी 
है और सिर्फ तीसरा पम्प काम करता है जिसका कि स्लुइस गेट 1980 में 
जुलाई महीने के आखिर तक तकनीकी गड़बड़ी के कारण बन्द नहीं हो पाया 
और नदी का पानी कसबे में घुस गया था | असम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया 
शहर इसी तरह के रिंग बाँधों के बीच आबाद है। वहाँ लगभग हर साल 
बचाव के लिये सेना को उतारना पड़ता है। 


पानी की निकासी की गंभीर समस्या, जल जमाव, कीचड़ और मच्छरों 
का आतंक अब निर्मली के पर्याय हैं। आजमगढ़ और जौनपुर में अभी यह 
समस्या उतनी गंभीर नहीं हुई है मगर रिंग बाँध के अन्दर बढ़ते हुये शहरी 
विकास को देख कर भविष्य के प्रति आशंका जरूर बढ़ती है। 


dea हॉल के कथन में भी इस आशंका की पुष्टि होती है। उन्होंने 
कहा था कि “... इन मायावी सुरक्षा साधनों से तथा कथित सुरक्षित लोग 
हमेशा तटबन्ध की ऊँचाई बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने की माँग करते 
रहेंगे जब कि उन्हें यह पता नहीं होगा कि इससे समस्या से मुक्ति नहीं मिलेगी 
और (ऐसा करने से) उनकी जमीन और अधिक नीची होती चली जायेगी 
और प्रलय का वक़्त कुछ दिनों के लिये और टल जायेगा |”? 


बिहार में कभी-कभी 'छोड़ो नदी और बांधो गाँव” जैसे नारे सुनाई पड़ते 
हैं और यह आशा की जाती है कि इस माँग की सीमायें समझने में कैप्टेन 
हॉल के कथन से जरूर मदद मिलेगी | 


2.5 नदी को चौड़ा और गहरा करना 


जन साधारण में बाढ़ से बचाव के इस तरीके का चर्चा आम होता है, 
और यह सच भी है कि नदियों को अगर गहरा और चौड़ा कर दिया जाय 
तो उनमें पानी बहने की क्षमता बढ़ जायगी और इलाके में बाढ़ घट जायेगी | 
सरसरी तौर पर यह बात एकदम दुरुस्त लगती है। 


मगर पानी के साथ मिट्टीरित की मात्रा की कल्पना से यह तरीका भी 
अव्यावहारिक लगने लगता है। नदियों को चौड़ा और गहरा करने के सन्दर्भ 
में अगर कोसी का उदाहरण लें तो उसमें लगभग 11,100 हेक्टेयर मीटर 
रेत/मिट्टी प्रति वर्ष आती है। इतनी मिट्टी से अगर 1 मीटर (चौड़ा) x 1 मीटर 
(ऊँचा) बाँध बनाया जाय तो वह भूमध्य रेखा के तीन फेरे लगायेगा.| नदियों 
की जब डिसिल्टिग की बात उठती है तो हमें इतने ही परिमाण में मिट्टी की 
कटाई /ढुलाई के बारे में सोचना होगा | जैसा कि हम पहले कह आये हैं, 
महिषी से कोपड़िया की 33.कि० मी० की दूरी के बीच नदी तटबन्धो में 
लगभग 12 से० मी० प्रतिवर्ष की दर से कोसी का तल ऊपर उठ रहा है। 
यदि तटबन्धों के बीच की दूरी औसतन 10 कि० प्री० मान ली जाय तो 
लगभग 39-6 x 10° घन मीटर सिल्ट/रित इसमें हेर साल जमा होती है जो 
कि 66 लाख ट्रक मिट्टी के बराबर बैठती है जिसे नदी के तल को आज 


के स्तर पर बनाये रखने के लिये हर साल हटाना पड़ेगा। अगर मिट्टी काटने 
का यह काम हर साल 15 दिसम्बर से 15 मई के कार्यकारी मौसम में किया 
जाय तो रोज़ साइट पर लगभग 37,000 ट्रक मिट्टी ढोने के लिये चाहिये 
और इतने ट्रकों को अगर एक लाइन में एक दूसरे से सटा कर खड़ा कर 
दिया जाय तो ट्रकों का दूसरा छोर लगभग 260 कि०मी० की दूरी पर दिखाई 
देगा। इतनी मिट्टी को केवल काट कर ट्रक में रखने का खर्च 46 करोड़ 
रुपये सालाना आयेगा जबकि बिहार सरकार एक साल में चालीस करोड़ 
रुपये के आसपास पूरे प्रान्त के बाढ़ नियंत्रण पर खर्च करती है। करीब- 
करीब इतनी ही मिट्टी बीरपुर बराज और महिषी के बीच से निकलेगी | फिर 
कोसी अकेली नदी तो है नहीं | उत्तर बिहार में इसके अलावा गण्डक, बूढ़ी 
गण्डक, बागमती, अधवारा समूह, कमला तथा महानन्दा की घाटियाँ भी 
पड़ती हैं। इतनी मिट्टी लेकर हम कहाँ जायेंगे। इसका एक तैयार जवाब 
है कि यह मिट्टी चौरों में डाल दी जायगी | अब प्रश्‍न है कि.कौन-सा किसान 
अपनी जमीन पर बालू डलवाने को तैयार होगा और यदि सारे चौर भर डाले 
गये तो उसका जल निकासी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा |39 


अगर उत्तर बिहार की नदियों की डिसिल्टिंग हाथ में ले भी ली जाय 
तो क्या गंगा की चौड़ाई या गहराई बढ़ाये बिना कोई लाभ होगा क्योंकि 
अन्ततः यह नदियाँ गंगा में ही जाकर मिलती हैं। केवल उत्तर बिहार की 
नदियों की खुदाई से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और अगर गंगा की 
खुदाई शुरू की जायगी तो फरक्का बराज का क्या होगा जो कि डिसिल्टिग 
या खुदाई की राह का रोड़ा बनेगा और जब तक यह बराज रहेगा गंगा की 
डिसिल्टिग का कोई मतलब नहीं होगा | अगर फरक्का से भी फुर्सत पा ली 
जाय तो फरक्का के आगे चल कर गंगा के दो भांग हो जाते हैं। एक हिस्सा 
पद्मा के नाम से बांग्लादेश की ओर जाता है और दूसरा भागीरथी / हुगली 
के नाम से पश्चिम बंगाल से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में जाता है | पद्मा 
की डिसिल्िंग हमारे हाथ में नहीं है, पर भागीरथी की डिसिल्टिग हम जरूर 
कर संकते हैं। ऐसा करने पर भागीरथी में पानी का प्रवाह बढ़ेगा और वह 


>?! 


चित्र-2.8 
नदियों की बदलती धारायें और उनका अपने आप सीधा होना 
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फिर एक राजनैतिक परेशानी पैदा करेगा क्योंकि बांग्लादेश पहले से ही 
फरक्का में गंगा के पानी पर अपना दावा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। 
फिर अगर किसी तरह से समुद्र तक डिसिल्टिग कर भी ली जाये तो नदी 
और समुद्र के संगम स्थल पर नदी का और समुद्र का लेवेल एक सन्तुलन 
की स्थिति में है जिसमें केवल अस्थायी परिवर्त्तन आयेगा और दो एक साल 
बाद हालत पुरानी स्थिति में लौट आयेगी। 


इसके अलावा इतने बड़े काम के लिये धन कहाँ से आयेगा | यदि यह 
काम मशीनों से करना है तो मशीनों की खरीदारी, संचालन, और रख रखाव 
पर कितना पैसा खर्च होगा | इन सब कारणों से राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) 
भी इस तरीके से बाढ़ नियंत्रण के हक में नहीं है। 


प्रधानमंत्री 1993 में अगस्त माह के अन्त में जब बिहार आये थे तो 
उन्होंने नदियों की डिसिल्टिंग करके बाढ़ों के प्रभाव को कम करने पर बल 
दिया था। बाढ़ों पर डिसिल्टिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो कह पाना 
मुश्किल है पर इससे मिट्टी के काम में लगे ठेकेदारों और ट्रक मालिकों को 
जरूर लाभ पहुँचेगा। 


यह काम तो छोटी मोटी नदियों पर सम्भव है जिनके पानी में मिट्टी/ 
रेत की मात्रा बहुत कम है। इन छोटी नदियों की खुदाई पर भी हाथ लगाने 
पर सारे पुलों को फिर से बनाना या विस्तार करना पड़ेगा और खुदी हुई 
मिट्टी/रित को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। इसके बावजूद दो- 
तीन बरसातें काफी है कि मिट्टी/रित का बेताल फिर पेड़ पर जा बैठे | हिमालय 
और गंगा घाटी की नदियों के सन्दर्भ में बाढ़ से बचाव के इस तरीके का 
चर्चा भी नहीं होता क्योंकि इसकी खामियों से सभी वाकिफ हैं। 


2.6 जल मार्गों में सुधार 


भारी मात्रा में रेत/मिट्टी से लदी नदियाँ जब मैदानों में उतरती हैं तो 
उनकी धारायें बलखाती हुई चलती हैं। कभी-कभी एक ही नदी की कई 


चित्र-2.9 
नदियों के जल मार्ग में सुधार 


धारायें बन जाती है जो कि आपस में मिलती बिछुड़ती रहती हैं। कभी-कभी 
नदी महज एक नदी न रह कर ऐसी कई धाराओं का समूह बन जाती है। 
नदियों के इस तरह के व्यवहार का कारण उनमें मिट्टीरित का अधिक होना 
ही होता है। पानी भी कभी किसी धारा में तो कभी किसी धारा में ज्यादा 
प्रवाहित होता है। 


नदियों के घुमावदार प्रवाह से कटाव और जल जमाव दोनों की ही 
समस्‍यायें सामने आती है। उत्तर बिहार के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बड़े- 
बड़े चौरों का होना इसका प्रमाण है। ऐसी मान्यता है कि पश्चिम में गंडक 
नदी की धारा में परिवर्त्तन की वजह से इन चौरों का निर्माण हुआ तो पिछले 
दो सौ वर्षों में पूणियाँ के पूर्व से कोसी के लगभग 160 कि०मी० पश्चिम 
दरभंगा/मधुबनी से होकर बहने के कारण पूर्णियाँ, सहरसा में चौरो का निर्माण 
हुआ | कमोबेश यही हालत पूर्व में करतुआ, तीस्ता से लेकर पश्चिम में शारदा 
नदी तक है। नदी के इस व्यवहार को चित्र 2.8 में दिखाया गया है जिसमें 
नदी द्वारा छोड़े गये मार्ग में चौरों का निर्माण तथा कटाव के कारण धाराओं 
के सीधा होने तक की प्रक्रिया को समझाया गया है। 


नदी के प्रवाह पथ को सीधा कर देने पर (चित्र 2.9) उसका रास्ता 
छोटा हो जाता है और उसके तल के ढलान में अचानक वृद्धि के कारण 
पानी की रफ्तार तेज हो जाती है जिससे ठीक सामने पड़ने वाली बस्तियों 
पर कटाव का खतरा पैदा हो सकता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) की 
रिपोर्ट में भी इस तरीके के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आता | आयोग 
लिखता है--“... नदी के टेढ़े मेड़े मोड़ के साथ-साथ काटें बना कर जलमार्ग 
को सीधा और कम करना खतरे का कास है क्योंकि काट (कट ऑफ) के 
अनुप्रवाह में बाढ़ के स्तर में तत्काल वृद्धि हो सकती है और काट के क्षेत्र 
में नदी के पानी का वेग प्रेरित हो सकता है जिससे आखिरकार तल कटाव 
की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। फिर भी, सभी आकारों की नदियों 
के जलमार्ग के सुधार के लिये विवेकपूर्ण ढंग से आयोजित की गई कारों 
का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है।'”*° 


इस प्रकार नदियों के घुमावदार मार्गो को सीधा करना भी बाढ़ से मुक्ति 
पाने का आसान उपाय नहीं बनता | 


2.7 एक नदी के पानी को दूसरी नदी में डालना या दूसरे मार्ग 
से वापस उसी नदी में पहुँचाना 


कभी-कभी कम पानी वाली नदी में अधिक प्रवाह वाली नदी के पानी 
को मोड़ना बाढ़ से बचाव का एक तरीका हो सकता है। बदनसीबी से गंगा 
घाटी की नदियों में इस तरह की सहूलियत नहीं है। यहाँ जब बाढ़ आती 
है तब तकरीबन सारी नदियाँ भरी रहती हैं वैसे भी यह काम पहाड़ी इलाकों 
में सुरंगों के जरिये किया जाता है। गंगा घाटी के पहाड़ी इलाके ज्यादातर 
नेपाल में पड़ते हैं जिन पर हमारा कोई अख्तियार नहीं है। यूँ भी यह तरीका 
बहुत ही खर्चीला है और तराई समेत गंगा के मैदानी इलाकों में आबादी 
की सघनता को देखते हुये मुमकिन नहीं जान पड़ता | यद्यपि इस तरीके से 
बाढ़ से बचाव की एक कोशिश हमारे देश में सन्‌ 1872में उड़ीसा में महानदी 
के 15 लाख घनसेक (42,505 घनमेक) प्रवाह में से 11 लाख घनसेक 
(3117 घनमेक) प्रवाह को बिरूपा नदी के माध्यम से ब्राह्मणी नदी में छोड़ 


कर की गई थी। इसी तरह आजादी के आस-पास आंध्रप्रदेश में बुडामेरू 
नदी के कुछ पानी को कृष्णा नदी में छोड़ा गया था।*' पर यह इसलिये 
सम्भव हो सका था कि रास्ते में इस बदलाव से किसी अतिरिक्त तबाही का 


_ अंदेशा नही था। 
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एक ही नदी के पानी के कुछ हिस्से को.घुमावदार रास्ते से ले जाकर 
नीचे उसी नदी में छोड़ने पर बाढ़ के प्रभाव को कुछ हद तक कम किया 
जा सकता है क्योंकि घुमाये गये पानी को अब वापस नदी में पहुँचने में 
पहले से ज्यादा समय लगेगा। इस तरह का एक प्रयास बिहार में सीतामढ़ी 
जिले में बागमती नदी पर किया जा रहा है। देवापुर के पास बेलवाधार से 
होकर 50,000 घनसेक (1559 घनमेक) का प्रवाह बागमती की मुख्य धारा 
से अलग करके फिर कलंजर घाट के पास उसी नदी में मिलाने की कोशिश 
चल रही है जिससे बागमती में आने वाले सर्वाधिक डिस्चार्ज की रफ्तार 
को उसी अनुपात में कम किया जा सकेगा क्योंकि बेलवाधार से होकर 
कलंजर घाट तक वापस बागमती पहुँचने वाले पानी को लगभग 72 घण्टे 
का समय लगता है जबकि बागमती से सीधे कलंजर घाट पहुँचने वाले पानी 
को 56घण्टे का समय लगता है | इस तरह 50,000 घनसेक (1559 घनमेक) 
पानी 16 घण्टे देर से कलंजर घाट पहुँचेगा और बाढ़ को उसी अनुपात में 
कम किया जा सकेगा। 


यह एक अलग बात है कि पिछले लगभग 15 वर्षो से चल रही यह 
कोशिश अभी तक नाकाम साबित हुई है। 


2.8 fear बेसिन 


आमतौर पर बलुआही जमीन के इलाकों में नदियों के कगार आस- 
पास की जमीन से ऊपर उठे हुये होते हैं। इन उठे हुये कगारों की वजह 
से जहाँ एक ओर इलाके के चौरों का पानी नदी में वापस नहीं जा पाता 
वहीं बरसात के दिनों में कगारों को तोड़ कर बहती हुई नदी इन चौरों को 
भर देती है और यह पानी फिर नीचे कहीं और जाकर नदी में मिलता है। 
इस प्रकार बाढ़ का कुछ नियमन तो अपने आप ही हो जाता है। 


जहाँ यह काम नदी खुद नहीं कर पाती वहाँ तकनीकी व्यवस्था कर 
के उसे ऐसा करने के लिये प्रेरित किया जा सकता है कि उसका पानी इस 
प्रकार की प्राकृतिक झीलों में चला जाय | इन झीलों या चौरों को डिटेन्शन 
बेसिन कहते हैं क्योंकि नदी के अतिरिक्त पानी को अब Detain या रोक 
कर रखा जाता है। ऐसा करने से नदी के पानी में आये भारी बालू व मिट्टी 
के कणों को चौरों में बैठने का भी मौका मिल जाता है और चौरों से नीचे 
बहने वाला पानी अपेक्षाकृत साफ होता है। यानी उसमें पहले के मुकाबले 
RART के कण कम होते हैं। जाहिर है यह पानी जब फिर नदी की धार 
में नीचे वापस आयेगा तब उसकी मिट्टी/रित बहा ले जाने की क्षमता पहले 
के मुकाबले ज्यादा होगी जिससे नदी की तलहटी की बेहतर सफाई हो जाती 
है। 

इस डिटेन्शन बेसिन का एक फायदा और होता है कि चौर धीरे-धीरे 
भर जायगा और कुछ वर्षो बाद उनमें खेती के लायक उपजाऊ जमीन निकल 
जायगी। बाढ़ नियंत्रण का यह सबसे आसान, कारगर और कम खर्चीला' 
तरीका है | दुर्भाग्यवश गंगा घाटी में इस तरह के चौर हैं तो जरूर मगर 


ऐसे नहीं हैं कि जो गंगा या उसकी खास-खास सहायक धाराओं के पानी 
के रेले को सम्भालने में कारगर साबित हो सकें। इसलिये इस तरीके से भी 
बहुत ज्यादा भले की उम्मीद करना मायूसी को ही न्यौता देना होगा। 


2.9 बाढ़ों के साथ जीवन निर्वाह 


अब तक हमने बाढ़ों से मुकाबला करने की विधा पर एक नजर डाली 
है जिसमें हरेक तरीके के इस्तेमाल में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो परेशानियों 
की सूची भी कुछ कम लम्बी नहीं है। इतनी जानकारी से कम-से-कम इतना 
तो तय हो ही जाता है कि बाढ़ों को रोकना कोई आसान काम नहीं है, ज्यादा 
से ज्यादा उन्हें कम किया जा सकता है और यह कमी बर्दाश्त करने की 
हदों तक आ जायगी, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 

दूसरी बात यह है कि सारी नदियों की बाढ़ रोकने के लिये कोई एक 
ही नुस्खे का अनुसरण नहीं किया जा सकता | इसके लिये हो सकता है कई 
कोशिशें एक साथ करनी पड़ें। इन सबके बावजूद यह भी तय है कि गंगा 
घाटी जैसे मैदान वाले इलाके में बाढ़ रोकने के नाम पर जब एक पैबन्द 


लगाया जायगा तो कपड़ा दूसरी तरफ से खिसकेगा जिसके बारे में हमने 


हल्की सी चर्चा की है। तब एक विचारधारा यह भी निकलती है कि बाढ़ 
के सदमे को बर्दाश्त करने की दिशा में कुछ कोशिशें की जायँ क्योंकि वैसे 
भी लाइलाज मर्ज में डॉक्टर भी दवा की जगह दुआ करने की सलाह देता 
है। नीचे हम कुछ उन तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें यह करीब-करीब 
कबूल कर लिया जाता है कि बाढ़ एक आवश्यक बुराई है और उसके अस्तित्व 
को स्वीकार कर के कुछ किया जाय। 


2.9.1 फ्लड प्लेन जोनिंग (Flood Plain 7201110)--कहने को तो 
यह तरीका नाम से आधुनिक जान पड़ता है पर इसका सिद्धान्त काफी पुराना 
है। कहा भी है कि जिसका घर नदी के किनारे हो और जिसके घर में साँप 
रहता हो वह आदमी कभी चैन से नहीं रह सकता है। यानी नदी के किनारे 
घर होना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। नारदीय पुराण ने गंगा स्थल 
को तीन भागों में बाँटा है जिन्हें गंगा गर्भ, गंगा तीर और गंगा क्षेत्र नाम 
दिया है। वर्षा के समय भाद्रपद की कृष्णा चतुर्दशी को जहाँ तक गंगा का 
पानी पहुँचता है उसे गंगा गर्भ कहते हैं। यह मान लेना चाहिये कि किसी 
भी नदी का पानी वहीं तक जाता है जहाँ तक कभी उस नदी की धारा बहती 
थी। गंगा गर्भ की सीमा से 150 हाथ (करीब 70 मीटर) तक की दूरी को 
गंगा तट कहा गया है और गंगा तट से दो कोस (लगभग 6 कि०मी०) तक 
की भूमि भाग को गंगा क्षेत्र कहते हैं। नारदीय पुराण गंगा गर्भ और गंगा 
तट के क्षेत्र में निवास करने से लोगों को वर्जित करता है। हम यह मान 
कर चल रहे हैं कि नारदीय पुराण में गंगा शब्द का प्रयोग परम्परागत रूप 
से सभी नदियों के लिये किया गया है |” 


फ्लड प्लेन जोनिंग इसी पुरानी मान्यता का आधुनिक संस्करण है आज 
की तकनीक इन क्षेत्रों को दूसरे और अंग्रेजी नाम से जानती है। इसके 
मुताबिक जिन इलाकों से नदी के बाढ़ का पानी निश्चित तौर पर गुजरता 
है उसमें यदि निर्माण का कोई काम किया जाता है तो वह यकीनी तौर पर 
पानी के रास्ते की रुकावट बनेगा। ऐसे इलाकों को निषिद्ध क्षेत्र 
(Prohibitive Zone) कहते हैं और इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं होना 
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चाहिये। उन इलाकों में जिन में बाढ़ का पानी कभी-कभी गुजरता है और 
उसकी रफ्तार कम होती है उनमें निर्माण कार्य को रोकना तो जरूरी नहीं 
है पर उन पर नियंत्रण रखना बेहतर साबित होता है। ऐसे इलाकों को 
प्रतिबन्धित क्षेत्र (Restricted Zone) कहते हैं | प्रतिबन्धित क्षेत्र के बाहर 
की जमीन पर बाढ़ का पानी बिरले ही प्रवेश करता है और जब तक 
अधिकतम बाढ़ नहीं आयेगी तब तक इन इलाकों पर बाढ़ का असर नहीं 
पड़ता इस क्षेत्र में, जिसे चेतावनी क्षेत्र (Warning Zone) कहते हैं, निर्माण 
करने वालों को बाढ़ के बारे में ताकीद कर दी जाती है। 


2.9.2 बाढ़ की चेतावनी-बाढ़ की सम्भावनाओं को देखते हुये प्रशासन 
की ओर से यह व्यवस्था की जाती है कि लोग अपने जान माल की सुरक्षा 
के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर लें। समाचार पत्रों, रेडियो, टी० dio, 
लाउडस्पीकर आदि के माध्यम से लोगों को सुरक्षित इलाकों में चले जाने 
को कहा जाता है। 


बाढ़ से बचाव के लिये चेतावनी पक्ष को मजबूत करने के लिये आजकल 
बहुत कोशिशें चल रही हैं जिसमें आधुनिकतम संचार माध्यमों का यथा 
सम्भव उपयोग किया जाता है। आमतौर पर बरसात के मौसम में राज्य 
स्तर पर कम्प्यूटर आधारित नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी जाती है। 
चौबीसो घण्टे काम करने वाले इस केन्द्र से पूरे राज्य में बाढ़ की स्थिति 
पर नजर रखी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर बचाव के आवश्यक उपाय 
किये जा ae | 


2.9.3 बाढ़ में फँसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना-इतना सब 
कर लेने के बावजूद जब गाँव या शहर्‌ बाढ़ से घिर जाते हैं तो लोगों को 
सुरक्षित निकाल कर ऐसे स्थानों पर पहुँचाना ही एक रास्ता बचता है जहाँ 
कि जीवन की प्राथमिक सुविधायें उपलब्ध हों। इसमें खाने-पीने, कपड़ों, 
दवाओं आदि की व्यवस्था शामिल है | यह काम स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं, 
प्रशासन और सेना की मदद से किया जाता है। 


2.9.4 रिलीफ या राहत कार्य-बात जब बाढ़ से लोगों को सुरक्षित 
स्थानों तक पहुँचाने की हद तक पहुँच जाय तब अगला कदम प्रभावित लोगों 
को राहत देने का होता है जिसके तात्कालिक तथा दीर्घकालिक दोनों ही पहलू 
होते हैं। तत्काल राहत तो भोजन, वस्त्र, अस्थाई निवास, दवा-दारू तक 
सीमित रहती है पर घरों और कृषि या रोजगार के साधनों के विनाश के 
कारण जन साधारण की पूरी जीवन पद्धति प्रभावित होती है। जानवरों के 
बड़ी तादाद में मारे जाने, चारे का अभाव, सङ़कों-रास्तों का बह जाना, रेल 
व्यवस्था का छिन्न-भिन्न होना, महामारी और लूट-पाट की घटनायें आदि 
समस्यायें बाढ़ों के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ी हैं। इन सारी समस्याओं 
का समाधान करना और भविष्य में इस तरह की दुर्घटना दुबारा न हो ऐसी 
व्यवस्था करना राहत और पुनर्वास का अंग है। 

विषय विस्तार के कारण इन सारे मुद्दों पर विचार करना मुमकिन नहीं 
जान पड़ता पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 

2.9.5 बाढ़ बीमा-अक्सर बाढ़ आने वाले इलाकों में लोग बाढ़ बीमा 
की बात उठाते सुने जाते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) ने भी इस मसले 
को उठाया है पर यह बात एकदम साफ है कि एक तो बाढ़ से होने वाला 


नुकसान इतना ज्यादा और बार-बार होने वाली चीज है कि किसी भी एक 
बीमा कम्पनी या उनके समूहों की भी ताकत नहीं है कि इतनी देन दारियों 
से निबट सके। सरकार को भी अगर इस प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाय 
तब भी हालात में कोई ज्यादा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। बाढ़ से होने 
वाले नुकसान की चर्चा हम आगे करेंगे जिससे समस्या के विकराल स्वरूप 
की कुछ जानकारी मिलेगी | दूसरी बात यह है कि बाढ़ बीमा की बात उठाते 
हुये अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि जब बीमा होगा तब उसकी किस्तों 
की अदायगी की बात भी उठेगी और रोज कुआँ खोद कर पानी पीने वाले 
लोगों से बीमे की किस्तो की अदायगी का बोझ बर्दाश्त नहीं होगा । विकसित 
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अध्याय-3 
नदी पर हाथ लगाने से पहले 


3.0 पृष्ठ भूमि 

सृष्टि के प्रारम्भ से पहले प्रलय होने की बात बहुत से धर्मों के आदि 
ग्रंथों में मिलती है। भगवान विष्णु के पहले अवतारों में मत्स्यावतार तथा 
कूर्मावतार का नाम आता है जिस में प्रलय तथा उसके बाद उनके द्वारा मनुष्य 
को सृष्टि का क्रम चलाते रहने के लिये सुरक्षित रखने के आख्यान आते 
हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्द्धन पर्वत को हाथ पर उठा 
लेने का और समस्त गोकुल वासियों को इन्द्र के प्रकोप से बचाव करने का 
दृष्टान्त भी देखने को मिलता है। इन्द्र वर्षा करते-करते थक गये परन्तु 
भगवान कृष्ण के प्रताप से सारे लोग तथा पशुधन सुरक्षित बच गया | अन्ततः 
इन्द्र को स्वयं आकर उनकी वन्दना करनी पड़ी और पहली बार गोविन्द 
(गौओं के इन्द्र) नाम से उनको इन्द्र ने ही पुकारा । अतिवृष्टि, जलप्लावन 
तथा नदियों से सम्बन्धित इस तरह की और भी अनेक कथायें हमारे आदि 
ग्रंथों में उल्लिखित है। 


जहाँ तक बिहार की नदियों या उनकी बाढ़ का संबंध है वहाँ भी - 


शुरुआत फिर एक बार कोसी से ही होती है। यह हमारी विवशता है कि 
जब कभी बाढ़ का चर्चा होता है तो केन्द्र में कोसी को ही रखना पड़ता है। 
बाकी सभी नदियाँ उसकी अनुगामिनी हो जाती हैं। 


3.1 बीर बाँध í 


बाढ़ों को नियंत्रित करने के प्रयासों की किवदन्तियों में कुछ सन्दर्भ 
अवश्य मिलते हैं | इनके अनुसार एक ऐसा दुस्साहसी अवश्य हुआ था जिसने 


कोसी को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। ऐसा बताते हैं कि कोसी 
के रूप-रंग और केश राशि को देख कर एक राक्षस उस पर मोहित हो गया 
और उसका हाथ माँगा। कोसी ने शर्त रखी कि उस पर हिमालय से गंगा 
के बीच में एक रात के अन्दर यदि राक्षस के द्वारा बाँध बना दिया जाय 
तो वह उससे शादी कर लेगी, मगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो राक्षस की गरदन 
उड़ा दी जायेगी। कोसी को यह विश्वास था कि राक्षस किसी भी हालत 
में यह काम पूरा नहीं कर पायेगा | राक्षस ने बात मान ली और काम में 
जुट गया जिस की रवानी देख कर कोसी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं | 
वह भागी-भागी अपने पिता शंकर भगवान के पास गई और उन्हें सारी बात 
बताई | शंकर जी उसी समय जहाँ राक्षस काम कर रहा था वहाँ गये और 
मुर्गा बन कर बाँग देने लगे। राक्षस जो कि काफी बाँध बना चुका था, बाँग 


* सुन कर घबरा गया कि अब जल्दी ही सुबह होने वाली है और बाँध को 


बीच में ही छोड़ कर भाग गया और कोसी मुक्त रह गई |! 


नेपाल की तराई में अवशिष्ट इस बाँध के साथ यह कथा प्रचलित है | 
बाँध के अवशेष अभी भी सहरसा जिले में कहीं-कहीं टीले की शक्ल में दिखाई 
पड़ते हैं। कोसी में पूर्वी तटबन्ध पर 5 कि० मी० के पास एक टीला इसी 
बाँध का अवशेष बताया जाता है | शिलिंगफोर्ड (1895) ने इस बाँध के बारे 
में लिखा है-“'कहीं-कहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भागलपुर के उत्तर 
में बीर बाँध जो कि छः से नौ मीटर ऊँचा है तथा लगभग 80 कि० मी० 
लम्बा है और जो बेलका पहाड़ियों से शुरू होकर दक्षिण में भागलपुर की 
ओर जाता है, किसी दुर्ग की प्राचीर रहा होगा यद्यपि डा० हन्टर ने ऐसी 


बीर बाँध 
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सम्भावना से इन्कार किया है, सम्भवत : इस बाँध के पश्चिमी क्षेत्रो की कोसी 
की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिये बनाया गया होगा। इस बाँध का 
निर्माण बारहवीं शताब्दी के अंत में एक हिन्दू राजा लक्ष्मण द्वितीय द्वारा 
सम्पन्न हुआ बताते हैं। अभी कोसी की मुख्य धारा इस बीर बाँध के दक्षिणी 
छोर से लगती Fl’? 


इस बाँध से पश्चिमी क्षेत्रों को बाढ़ से सामयिक मुक्ति अवश्य मिली 
होगी और इसलिये बांध के निर्माणकर्ता को “बीर” के नाम से मान्यता 
मिली | क्योंकि यह बाँध नदी के एक ही तरफ बनाया गया था इसलिये इसके 
पूर्ववर्ती क्षेत्रों में तबाहियाँ बदस्तूर जारी रही होंगी | 


3.2 गण्डक तटबन्ध 


बीर बाँध के बाद गण्डक पर 1756 में तटबन्ध बनाये जाने का हवाला 
मिलता है! सारण गजैटियर (1930) के अनुसार--“गण्डक पर, उत्तरी 
चम्पारण में मैदानी इलाकों में इसके प्रवेश करने के स्थान से लेकर सोनपुर 
तक, जहाँ यह गंगा में मिलती है, दोनों तरफ तटबन्ध बने हुये हैं| इस जिले 
में (सारण में) तटबन्धों की लम्बाई 158.40 fho मी० है जो कि उत्तर में 
मटिहनियाँ से लेकर दक्षिण में सोनपुर तक जाते हैं और इसके अतिरिक्त 
द्वितीयक तटबन्ध (Secondary Embankment) भी हैं, fire छरकी 
तटबन्ध कहते हैं और जिनकी लम्बाई लगभग 32 कि० मी० है। गण्डक 
तटबन्ध इस प्रान्त में सबसे पुराने तटबन्ध हैं क्योंकि कचहरी के पुराने 
कागजात देखने से पता लगता है कि एक किसी धौसी राम ने, जो कि बिहार 
के सूबेदार मुहम्मद कासिम खाँ के नायब थे, 1756 में इन तटबन्धों के निर्माण 
पर एक लाख से अधिक रुपये खर्च किये थे।”* 


3.3 अन्य तटबन्ध 


गण्डक तटबन्धों के अतिरिक्त घाघरा तथा अन्य नदियों पर भी छोटे- 
बड़े अनेक तटबन्धों की बात सारण के सन्दर्भ में आती है जिनमें से कुछ 
लाभ से ज्यादा परेशानियों का कारण थे। मुजफ्फरपुर जिले में काँटी नील 
फैक्टरी की बाढ़ से रक्षा के लिये 1810 में बागमती के किनारे तटबन्ध बनाये 
गये जिसका प्रबन्धन 1875 में सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था| 41.6 
कि० मी० लम्बे इस तटबन्ध से बागमती और बूढ़ी गण्डक के दोआब में 
30.08 वर्ग fho मी क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा मिलती थी ।* मुजफ्फरपुर शहर 
में पानी घुसना रोकने के लिये दाउदपुर तटबन्ध बनाया गया था | बेगूसराय 
में तेघड़ा थाने में बाया नदी के बायें किनारे पर तटबन्ध काफी पहले से बने 
हुये थे जिनसे तेघड़ा थाने के एक बड़े भूभाग को सुरक्षा मिलती थी | बेगूसराय 
में ही इसके दक्षिण पूर्व में गरहरा से लेकर सैयदपुर तक 20.8 fho मी० 
लम्बा एक जमीन्दारी तटबन्ध हुआ करता था जिसकी मरम्मत 1889-90 
में बेगूसराय के तत्कालीन अनुमण्डल अधिकारी श्री आशुतोष गुप्ता ने 
करवायी थी और बाद में लोग इसे गुप्ता बाँध ही कहने लगे |? इस तटबन्ध 
से वर्तमान उत्तर पूर्व रेल लाइन के दक्षिण के कुछ हिस्सों को बाढ़ से सुरक्षा 
मिलती थी | 1891 तथा 1894 में इस तटबन्ध के फिर पुनरुद्धार और मरम्मत 
की बात उठी पर दोनों बार इस योजना को सरकार ने नकार दिया क्योंकि 
ऐसा माना गया था कि तटबन्ध पानी के फैलाव में बाधा डालते हैं तथा 
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इनके कारण दूसरी जगहों पर पानी का तल बढ़ता है। इतना सब होने के 
बावजूद रेल लाइन (वर्तमान उत्तर पूर्व रेलवे) के दक्षिण तथा गुप्ता बाँध 
के टूटने से भारी तबाही हुई और अन्ततः 1907 में सरकार को इसका 
इन्तजाम अपने हाथ में लेना पड़ा और तब यह भी तय किया गया कि इसका 
पुनरुद्धार होगा और इसकी ऊँचाई अधिकतम बाढ़ तल से 1.07 मीटर ऊपर 
रखी जायेगी। गुप्ता बाँध के पूर्व गोगरी समूह के गाँवों की गंगा की बाढ़ 
से सुरक्षा के लिये भी लगभग 11.2 कि० मी० लम्बा तटबन्ध हुआ करता 
था जिसका दक्षिणी भाग बाढ़ में बह गया पर 1899-1900 में बचे हुये भाग 
को एक ऊँची सड़क में परिवर्तित कर दिया गया था। सर ह्यूमैकफर्सन, 
तत्कालीन निदेशक, भूमि रिकार्ड, ने 1907 में इन तटबन्धों के बारे में लिखा 
था कि “यह जमीन्दारी तटबन्ध जिला अधिकारी के लिये परेशानी का सामान 
है। गोगरी थाने का अधिकांश भाग, मेरी राय में, आज से 70या 100 वर्ष 
वाली पहले की स्थिति में लौट जायगा जब कि इस क्षेत्र में कोई खेती नहीं 
होती थी यदि इन तटबन्धों का रख रखाव मुस्तैदी से नहीं किया गया। 
असाधारण वर्षा वाले असामान्य वर्षों, जैसे 1905 या 1906, में यह बिल्कुल 
बेकार साबित हुये परन्तु एक औसत बाढ़ के वर्ष में किसानों का कुछ विश्वास 
इन तटबन्धों पर जागता है ।'26 


इन कुछ मुख्य तटबन्धों के अतिरिक्त सारे उत्तर बिहार में छोटे-मोटे 
व्यक्तिगत सुरक्षात्मक तटबन्ध या फिर जमीदारों द्वारा बनाये गये अनेक 
तटबन्ध थे और अमूमन उनकी हालत खस्ता रहा करती थी। 


3.4 बाढ़ नियंत्रण के लिये अंग्रेजों का प्रारम्भिक सोच 


लगभग पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान अँग्रेजों ने नदियों की बाढ़ को 
रोकने के लिये रचनात्मक रूप से कुछ खास नहीं किया पर वह कभी इस 
समस्या के प्रति उदासीन भी नहीं रहे | उनके शासनकाल में बाढ़ से बचाव 
के लिये नदियों पर तटबन्ध बनाना ही जाना माना समाधान था पर वह 
लोग इसकी खामियों से भी अच्छी तरह वाक्रिफ़ थे। इस लिये सरकार ने 
खुद बहुत कम इस काम में हाथ डाला पर अगर जमीन्दार, नील के व्यापारी 
या अन्य किसी प्रशासनिक संस्था ने स्थानीय सुरक्षा के लिये तटबन्ध बनाया 
तो सरकार ने बहुत हाय तौबा भी नहीं मचाई यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से वह 
इसके ख़िलाफ़ थी | जहाँ तक आम जनता का प्रश्न है वहाँ ठीक आजकल 
की ही तरह लोग दूसरों की गलती से सबक न लेकर खुद गलती करके ही 
सीखना पसन्द करते थे | इसलिये जहाँ-जहाँ लोग तटबन्धों के नजदीक रहते 
थे वहाँ वहाँ तटबन्ध टूटते रहने और जल जमाव के कारण बरबादियों के 
किस्सो की याद ताज़ा थी और वहाँ लोग इनका विरोध करते थे। जहाँ ऐसी 
संरचनायें नहीं थीं वहाँ तटबन्धों की माँग बनी रहा करती थी। 


अंग्रेजों ने बाढ़ रोकने के लिये भले ही कुछ नहीं किया मगर उन्होंने 
कुछ न करने के पीछे के तर्क को बड़ी सुनियोजित ढंग से संजो कर रखा। 
फ्रान्सिस बुकानन (1809-10) ने पूर्णियाँ सम्बन्धी अपनी 620 पेज की रिपोर्ट 
में बाढ़ और तटबन्ध की चर्चा आधे पेज में की है और कहा है कि “- 
--- खेतों से बाढ़ को दूर रखने के लिये इस जिले में बड़े पैमाने पर कोई 
तटबन्ध नहीं बनाये गये हैं, और जैसा कि मैंने दिनाजपुर के बारे में कहा 
था कि (यहाँ) तटबन्धों के होने का कोई अफसोस भी नहीं TI” 


कोसी इलाके के बुजुर्ग लोगों का कहना है कि नदी की धारा बदलते 
रहने के कारण लोगों के गाँव और घर, खेत-खलिहान वगैरह कट जाया 
करते थे। लोग उजड़ते थे और दूसरी जगह बसने पर मजबूर होते थे। नदी 
के कटाव और बाढ़ की घटनायें तीज त्यौहार की तरह हर साल हुआ करती 
थीं और इस तथ्य से सभी वाकिफ़ थे। जो कटाव पीड़ित था वह किसी 
दूसरे की ज़मीन पर भी बस जाया करता था और इस पर आम तौर पर 
कोई ऐतराज नहीं करता था क्योंकि सभी जानते थे कि वह दखल कतई 
स्थायी नहीं है और अगली बाढ़ में फिर वह घर भी कटना ही है। दूसरी 
बात यह थी कि सभी इस बात से डरते थे कि हो सकता है अगली साल 
उन्हें भी किसी और की जमीन पर बसना पड़े | इसलिये पारस्परिक सहयोग 
और एक दूसरे के प्रति हमदर्दी बनी रहा करती थी | जहाँ इस तरह का भाई 
चारा नहीं था वहाँ जरूर समस्या पैदा होती थी | उधर रॉबर्ट माँन्टगुमरी मार्टिन 
(1838) लिखते हैं कि “नदियों की धाराओं में धीरे-धीरे होने वाले निरंतर 
के परिवर्तन से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 7 
~~~ fee भी इन परिवर्तनो के कारण लोगों को बहुत ज्यादा आघात पहुँचता 
हो ऐसा नहीं है। बंगाल के गाँवों को चार पाँच मील इधर या उधर हट कर 
बसने में वास्तव में कोई खास दिक्कत नहीं होती है और इस तरह के स्थान 
परिवर्तनों को लोग रोजमर्रा की दुर्घटना से ज्यादा की अहमियत नहीं देते | 
अगर कभी बरसात असुविधाजनक स्तर तक पहुँच गई तब भी कोई खास 
फर्क नहीं पड़ता | वैसे भी यह आम बात है कि यहाँ के घरों का जीवन काल 
आम तौर पर तीन साल से ज्यादा नहीं होता जिसकी एक वजह यह है कि 
उनमें इस्तेमाल किया गया सामान हल्का फुल्का होता है और दूसरी यह कि 

आगजनी की घटनायें आम हैं। 


जब कभी परिवर्तन एकाएक होते हैं तब अवश्य ही बड़ी दिक्कते पैदा 
होती हैं और इस तरह की कोई दुर्घटना बांग्ला सम्वत्‌ 1194 से यानी 1809 
के पहले के बीस वर्षों में नहीं घटी है ।!”8 


कहना न होगा कि उन दिनों कोसी पूर्णिया शहर से लगी हुई पश्चिम 
में बहती थी और लगभग सीधे दक्षिण की ओर बहती हुई गंगा से संगम 
करती थी। 


मार्टिन के बाद डब्लू० डब्लू० हन्टर (1877) ने एक बार फिर पूर्णियाँ 
की बाढ़ का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, “पूर्णियाँ जिले में बाढ़ की 
आशंका हमेशा बनी रहती है और यह खास कर गंगा और कोसी के किनारे 
तोड़ कर बहने के कारण होता है और यह दोनों नदियाँ जिले में घुसने से 
पहले ही अत्यधिक बारिश की वजह से उफान पर आ जाती हैं। 1869 
तथा 1870 में गंभीर बाढ़ें आई जिससे फसलों और जानवरों की व्यापक 
क्षति हुई और ऐसे साल बहुत कम गुजरते हैं कि जब कि ऐसी विनाश लीला, 
कभी ज्यादा और कभी कम, न होती हो। यहाँ कहीं भी कोई भी तटबन्ध 
नहीं है। कोसी पर तटबन्ध बनाने का एक प्रस्ताव किया गया है जिससे 
जंगलों से भरे-पूरे गाँवों को कृषि योग्य बनाया जा सके पर यह बहुत-ही 
सन्देह जनक है कि यह काम पूरा किया जा सकेगा। कलक्टर का कहना 
है कि बाढ़ वाले वर्षों में यह आम बात है कि ऊपर वाली जमीन में अच्छी 
फसल हो जाती है और एक अच्छी रबी की फसल होने से बाढ़ के कारण 


डूबे धान की फसल की भरपायी हो जाती है। खासकर मनिहारी, गोण्डवारा 
और धमदाहा पुलिस सर्किल में तो ऐसा ही होता है ।!?9 


अंग्रेजी शासन काल में कोसी पर तटबन्ध बनाकर उसे नियंत्रित करने 
का सम्भवतः यह पहले प्रयास की ओर इशारा था | यह काम ब्रितानी हुकूमत 
वैसे भी अपने बूते पर नहीं कर सकती थी क्योंकि कोसी की एक अच्छी 
ख़ासी (लगभग 40 कि० मी०) लम्बाई नेपाल के मैदानों में पड़ती थी जिस 
में नदी पर हाथ लगाने के पहले नेपाल की रजामन्दी जरूरी थी। 


इस दिशा में वैसे भी किसी सार्थक प्रयास में रुकावट, तत्कालीन ब्रिटिश 
हुकूमत और नेपाल के राजाओं के बीच गंभीर मतभेदों को लेकर थी । नेपाल 
की तराई वाले जंगली इलाकों तथा भारत के मैदानी हिस्सों के बीच सीमाओं 
को लेकर अक्सर उनके बीच झइपें होती थीं । जहाँ सीमा का निर्धारण धारा 
बदलती नदियों के माध्यम से होता था वहाँ और भी समस्या पैदा होती थी। 
फिर भी उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में ब्रिटिश भारत और नेपाल के सम्बन्धो 
में सुधार हुआ जिसके फलस्वरूप दोनों देशों ने सुगौली सन्धि पर हस्ताक्षर 
किये और उसके बाद कोसी पर तटबन्ध बनाये जाने और उसे नियंत्रित 
करने की एक कोशिश अंग्रेजों ने की--“भारत और नेपाल के सुधरते 
सम्बन्ध नेपाल द्वारा 1891 में कोसी पर एक तटबन्ध बनाने की इजाजत 
देने में भी दिखाई पड़ते हैं । पुराने पत्राचार के खण्डों को देखने से यह अन्दाजा 
लगता है कि भारत सरकार द्वारा कोसी नदी की उच्छुंखलता को नियंत्रित 
करने की आवश्यकता उन्नीसवीं शताब्दी के आखिरी चुतर्थाश में अनुभव 
की जाने लगी थी। भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ एक लम्बा 
पत्राचार किया और इस बात की इजाजत चाही कि कोसी की धारा को 
नियंत्रित करने के लिये नेपाल में कोसी पर एक तटबन्ध बनाने दिया जाय 
जिसकी लागत 15,000 रुपये होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री तटबन्ध बनाने 
के इस प्रस्ताव से सहमत थे जिसमें नेपाली क्षेत्र के 46 वर्ग कि० मी० क्षेत्र 
का कोसी के अनियंत्रित व्यवहार से बचाव होगा | दुर्भाग्यवश मई 1891 
के तीसरे सप्ताह में इस क्षेत्र में भयंकर वर्षा हुई और तटबन्ध का निर्माण 
असम्भव हो गया |!?10 


1893 में बंगाल के तत्कालीन मुख्य अभियंता डब्लू० Vo इंगलिस ने 
आधिकारिक रूप से कोसी क्षेत्र का दौरा किया जिससे वह नदी से होने वाली 
तबाहियों से बचाव का कुछ रास्ता सुझा सके | उन्होंने नेपाली इलाकों का 
भी दौरा किया और यह राय जाहिर की थी कि कोसी की प्राकृतिक धारा 
से छेड़-छाड़ करना मुनासिब नहीं होगा और यथास्थिति को स्वीकार कर लिया 
जाय। 


1895 में कोसी की धारा परिवर्त्तन और धारा के घड़ी के पेन्डुलम की 
तरह घूमते रहने से संबंधित एफ० Vo शिलिंगफोर्ड'' का एक लेख छपा 
जिस पर टिप्पणी करते हुये सर चार्ल्स इलियट (1895) ने लिखा था कि, 
क कोसी नदी के बारे में निश्चित रूप से केवल इतना ही कहा 
जा सकता है कि इसके बारे में जो कुछ भी भविष्यवाणी की जायेगी यह 
नदी ठीक उसका उलटा व्यवहार करेगी | इस नदी के पूर्वी किनारे पर काफी 
पानी छलकता है जिसकी वजह से पिछले पाँच साल में काफी इलाके में एक 
अच्छा खासा नुकसान हुआ है, यद्यपि यह इलाके नेपाली सीमा में पड़ते हैं 


जहाँ कृषि कार्य समाप्त प्राय है । ऐसा लगता है कि जिले के भू-स्वामी ज्यादा 
आशंकित हैं जबकि रेलवे के इन्जीनियर इस विषय पुर ज्यादा चिन्तित नहीं 
हैं। फिर भी अगर ऐसा कुछ सुझाया जा सके जो कि विशेषज्ञों को मान्य 
हो और जिसमें एक वाजिब खर्च पर पूर्णियाँ जिले में आने वाली बाढ़ों की 
आवारागर्दी से मुक्ति मिल सके तो सरकार बड़ी खुशी से जो कुछ भी सम्भव 
हो सकेगा करेगी। जैसा कि इस तरह के हर मामले में होता है, यह कहने 
की कोई आवश्यकता नहीं है कि तटबन्ध निर्माण की वकालत करने वालों 
के उद्देश्य इतने अच्छे हैं कि उनके साथ सहानुभूति न रखना असंभव है | 
तटबन्धों से होने वाले फायदे स्पष्ट हैं और इनका असर तुरन्त देखा जा सकता 
है। परन्तु बंगाल में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण होगा जबकि विपत्ति वाले 
वर्षों में, और अक्सर तटबन्धों के कारण जो खतरे पैदा हुये हैं वह इतने 
बड़े हैं कि, तटबन्धों को ध्वस्त कर देना बहस का एक मुद्दा बन जाता 
है। दामोदर और गोमती के मामले में तटबन्धों को हटाना जरूरी हो गया 
और यह कर भी दिया गया है |”!12 


3.5 कलकत्ता का बाढ़ सम्मेलन 


चार्ल्स इलियट के बयान के बाद अगला कदम कलकत्ता में 24 फरवरी, 
1897 को एक बाढ़ सम्मेलन में उठाया गया | इस सम्मेलन के बारे में एल० 
एस० एस० ओमैली ने पूर्णियाँ गजैटियर (1911) में लिखा है कि “कोसी 
की धारा को पूर्व की ओर पलट जाने से रोकने के लिये विस्तृत तटबन्धों 
के प्रश्न पर कुछ वर्ष पहले विचार किया गया था । स्थानीय प्रशासन, बागान 
मालिकों तथा रेल के अधिकारियों ने अलग-अलग तथा मिलकर बहुत से 
सर्वेक्षण किये तथा योजनायें बनाई तथा: नदी की छान-बीन वहाँ तक की 
गई जहाँ नदी की नेपाल में धारा एकदम निश्चित हो जाती है तथा वहाँ 
उसमें कोई परिवर्त्तन नहीं होता | इस नदी को नियंत्रित करने के लिये तथा 
समग्रता में इस नदी से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिये 1896- 
97 में कलकत्ता में एक सम्मेलन में विचार हुआ | जिसकी अध्यक्षता भारत 
सरकार में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के सचिव ने की थी। इस सम्मेलन का 
नतीजा यह निकला कि प्रस्तावित योजना की उपयोगिता पर सन्देह व्यक्त 
किया गया जबकि इसका लागत खर्च भी बहुत ज्यादा था। यह निष्कर्ष 
निकला कि बहुत सी धाराओं में बहनेवाली, विस्तृत तथा ऊँची तलहटी वाली 
इस नदी को नियंत्रित करने के लिये कोई कारगर कदम उठाना संभव नहीं 
है। सिवाय इसके कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की स्थानीय रूप से छोटे-छोटे 
तटबन्ध बनाकर सुरक्षा की जाये |!?13 


इस सम्मेलन के फलस्वरूप एक बार फिर नेपाल से सम्पर्क किया गया | 
नेपाल के प्रधानमंत्री सर बीर शमशेर जंग ने 27 फरवरी 1897 को चतरा 
के निकट इस तरह के प्रयासों को अमल में लाने से सहमति जाहिर की। 
बस यह शर्त रखी कि चतरा में किये जाने वाले कार्यों से वहाँ के मन्दिर 
और सप्तरी जिले की जमीन को कोई नुकसान न पहुँचे | इसी सन्दर्भ में 6 
मार्च 1897 के नेपाल के रेजिडेन्ट कर्नल वायली के लिखे एक पत्र से अन्दाजा 
लगता है कि यह प्रयास पिछले दो वर्ष से चल रहा था परन्तु यह योजना 
अज्ञात कारणों से कारगर नहीं हो पाई |14 
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3.6 बाढ़ पर बहस की शुरुआत 


इस सम्मेलन का इतना असर जरूर हुआ कि जगह-जगह छिटपुट 
तटबन्ध बनना शुरू हो गये | कैप्टेन एफ० Alo हर्स्ट (1908) ने ऐसे तटबन्धों 
पर कटाक्ष करते हुये लिखा था कि, “हाल के वर्षो में पूर्णियाँ जिले में कोसी 
के बायें किनारे पर व्यक्तिगत स्तर पर बीर बाँध की तर्ज पर बहुत से तटबन्ध 
बनने लगे हैं। इनसे अस्थायी तौर पर राहत मिलेगी पर यह बाद में पता 
लगेगा कि भविष्य में जनहित में यह खतरनाक साबित होंगे ।””15 चीन में 
altel नदी के तटबन्थो की समस्याओं और बदहाली का जिक्र करते हुये 
हर्स्ट आगे लिखते हैं, “चीनियो ने गलत तरीके की डिजाइन का उपयोग 
करके एक पीढ़ी को फायदा पहुँचाने और भविष्य की सभी पीढ़ियों को 
नुकसान पहुँचाने का सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया है जिसके परिणाम 
बड़े शोचनीय हैं। वहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी को, जो कि अपने 
पानी में लाई गाद के जमाव के कारण भूमि निर्माण का एक निश्चित कार्य 
कर रही थी, इस बात के लिये मजबूर किया गया कि वह एक निश्चित 
धारा में बहे और इसके लिये उसे तटबन्धो में कैद किया गया, उसके सारे 
निकासों को बन्द करके उसे अपने पूरे इलाके पर गाद फैलाने से रोका गया 
जबकि इस गाद की उन क्षेत्रों को बहुत आवश्यकता थी। आने वाली हर॑ 
पीढ़ी के पास नदी की हमेशा बढ़ती हुई बाढ़ों का मुकाबला करने के लिये 
तटबन्धों को ऊँचा करते रहने के अलावा कोई रास्ता न बचा और आजकल 
इस नदी में बहुत से स्थानों पर आस-पास के कन्ट्री साइड की जल निकासी 
करके खेती की व्यवस्था की गई है और यह कृषि साल दर साल बढ़ने वाली 
जनसंख्या का पोषण करती है। एक असामान्य बाढ़ आने पर तटबन्ध या 
तो टूट जाते हैं या उनके ऊपर से पानी बह निकलता है और चढ़ा हुआ 
पानी उन्हीं लोगों की अगली पीढ़ियों के विनाश का कारण बनता है जिन्होंने 
ने भला सोच कर ही इस अनर्थ का रास्ता खुद तैयार किया था। 


तटबन्ध बनाने का खौफनाक नतीजा हिन्दुस्तानी इन्जीनियरों के लिये 
एक चेतावनी है पर यह बहुत सन्देह जनक है कि इसे चेतावनी समझा 
जायेगा | ज्यादा सम्भावना इस बात की है कि हाल के वर्षो में उत्तर बिहार 
के जिलों में जो विनाशकारी बाढ़ें आई हैं वह अगर पूरी तरह नहीं तो काफी 
हद तक इन इलाकों में तटबन्धों की मौजूदगी के कारण आई हैं। नदी की 
धारा को मजबूर करके एक निश्चित प्रवाह पथ से बहाना, चाहे वह कितनी 
ही छोटी नदी क्यों न हो, वास्तव में प्रकृति की मंशा के खिलाफ है। एक 
तटबन्ध, जिसमें पानी की निकासी के लिये मामूली या नहीं के बराबर रास्ते 
बने हों और जिससे उम्मीद की जाती हो कि वह बाढ़ से रक्षा करेगा, वास्तव 
में प्रकृति को ललकारता है, उसको अपमानित करता है और इस तरह के 
अपमान को पचा जाना प्रकृति की आदत नहीं है।'”! 


यह कथन किसी कवि या साहित्यकार का नहीं एक ऐसे इन्जीनियर 
का था जिसने सात साल तक नदियों की खाक छानने के बाद थोड़ा बहुत 
कहने का साहस बटोरा था और इस पूरे मुद्दे पर बहस निखारने की कोशिश 
की थी और यह बहस चली भी | एक समय बंगाल प्रान्त के मुख्य अभियंता 
रहे डब्लू Vo इंगलिस (1909) ने SE द्वारा उठाये गये सवालों का जवाब 
दिया और कुछ कहने के पहले उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि, 


“बंगाल की नदियों से जिन इन्जीनियरो का वास्ता पड़ा है उनमें से कुछ 
तो नदी के किनारे बनाये जाने वाले तटबन्धों को एकदम ही घृणित चीज 
मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इन्जीनियर हैं जो कि यह मानते हैं कि यदि 
सम्बन्धित विषयों की पूरी जानकारी और विवेक के साथ तटबन्धों की 
डिजाइन की जाय तो इनसे फायदा हो सकता है और मैं खुद अपने आप 
को इसी पक्ष का समर्थक मानता हूँ। फिर भी, यह पूरी तरह माना जाता 
है कि तटबन्ध अनियंत्रित बाढ़ों के मुकाबले हलकी बुराई हैं और यह निश्चित 
रूप से कल्याणकारी हैं।”!7 इंगलिस ने और भी स्थिति को स्पष्ट किया 
कि, “यह सच है कि (गंगा के मैदानों की) ऐसी नदियों के कुछ गुण समान 
हैं। उनमें से सभी को कम या अधिक मात्रा में सिल्ट वहन करना पड़ता 
है तथा यह कि लगभग सभी नदियाँ किनारे काटती हैं। फिर भी इन सभी 
क्षेत्रों में हर नदी में काफी विभिन्नता है और मैं ऐसी प्रत्येक नदी के अनूठेपन 
को सावधानीपूर्वक अंध्ययन करने पर विशेष बल दूँगा 1718 


एफ० सी० हर्स्ट ने प्रकृति के साथ और खास कर नदियों के साथ 
छेड़-छाड़ न करने की बात कही थी, प्रकृति को ललकारने और उसके बदला 
लेने की चर्चा उठाई थी जिसके बारे में इंगलिस (1909) का कहना था कि, 
“इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रकृति की बड़ी ताकतों को काबू में करने 
या बदलने के बारे में हम कुछ भी नहीं करते | हम न तो बारिश करवा सकते 
हैं, न सूरज चमका सकते हैं और न ही हवा को बहा सकते हैं। फिर भी 
हम प्रकृति के साथ उलझ सकते हैं और उसके क्रिया कलाप में रोज सुधार 
कर सकते हैं और यह करते भी हैं। हमने चुन करके और संकरण से बहुत 
से पौधों और जानवरों की नस्ल में सुधार किया है। हमने पानी जमा करने 
के लिये जलाशय बनाये हैं और हम नदी नालों से पानी खींच कर सिंचाई 
के लिये खेतों में डालते हैं और ऐसा करते समय हम प्रकृति की व्यक्त मंशा 
की कभी परवाह नहीं करते | नदियों द्वारा तट के कटाव से बचाव हम करते 
हैं और हमीं ने उन जगहों से बालू और मिट्टी हटाई है जहाँ प्रकृति चाहती 
थी कि वह बनी रहे। फिर भी ऐसे कामों की एक सीमा होती है और हमें 
इस सीमा के अन्दर रहना होगा और सफलता इस बात पर निर्भर करती 
है कि हम इन सीमाओं को पहचानें और आनुपातिक मर्यादाओं का ख्याल 
रखें ।”'19 


इंगलिस ने यह इशारा जरूर किया कि नदियों के किनारे कम ऊँचाई 
के तटबन्ध बनाये जा सकते हैं और उनके ऊपर से पानी बहाने की व्यवस्था 
की जा सकती है। जिससे कि एक हद तक बाढ़ से बचाव भी हो सकता 
है और नदी अपना भूमि निर्माण का काम भी सुचारु रूप से चला सकती 
है। इस तरह का प्रस्ताव आज भी किया जाता है तटबन्धों के साथ-साथ 
नियंत्रित बाढ़ें पैदा करके निचले इलाकों और चौरों को पाटने का काम भी 
चलता रहे जिससे अधिकाधिक निचली जमीन का पुनरुद्धार किया जा सके। 
यहाँ बस एक दिक्कत है और वह यह कि बाढ़ सुरक्षा का आंशिक स्वरूप 
आम जनता के गले नहीं उतरता | बाढ़ से सुरक्षा. या तो पूरी तरह माँगी 
जायेगी या उसके बिना ही काम चलेगा। लेकिन आंशिक सुरक्षा या एक 
सीमा तक सुरक्षा और उसके बाद बाढ़, इस तर्क को आम लोग बिना एक 
व्यापक शिक्षण अभियान चलाये समझने वाले नहीं हैं। भारत जैसे देश में 
ऐसा समाधान बेहतर होते हुये भी एक अव्यावहारिक समाधान का मुद्दा 


बनकर रह जायेगा | लोग हमेशा यह पूछते ही रहेंगे कि बाढ़ से सुरक्षा नहीं 
मिलने वाली है तो बाढ़ से बचाव का कोई काम करने से भी क्या फायदा? 


फिर भी बाढ़ के इलाकों के पुराने लोगों का कहना है कि अंग्रेजों ने 
जमीन्दारों द्वारा बनाये गये कम ऊँचाई के कमजोर तटबन्धों के पीछे की 
ताकिकता को समझने में भूल की। उनका कहना है कि कम ऊँचाई का 
होने के कारण यह केवल एक सीमा तक ही बाढ़ को रोक पाते थे और 
लोगों का अभीष्ट भी यही था | सीमा से बाहर जाने पर बाँध टूटने की तैयारी 
पहले से रहा करती थी और नदियों द्वारा भूमि निर्माण भी चलता रहता था 
और बाँध की मरम्मत भी आसान थी। यह व्यवस्था यदि चलती रहती तो 
शायद लोग ऊँचे और मजबूत तटबन्धों के बारे में न सोचते | वैसे भी इस 
तरह के तटबन्ध स्थानीय आवश्यकताओं और भागीदारी के आधार पर बनते 
थे। इन बुजुर्गों को यह व्याख्या करनी तो नहीं आती कि ऐसे तटबन्ध नदी 
द्वारा भूमि निर्माण की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालते थे पर जाहिर है कि नदी 
अपना यह कर्तव्य आसानी से पूरा करती थी। 


3.7 बाढ़ पर रेलवे लाइनों तथा सड़कों का प्रभाव 


बाढ़ से बचाव की बहस इस मुकाम पर पहुँची ही थी कि एक और 
पहलू इस समस्या से जुड़ गया | उज्नीसवीं शताब्दी के मध्य में भारत में दो 
महत्त्वपूर्ण घटनायें हुई । पहली घटना थी 16 अप्रैल, 1853 को भारत में 
विधिवत रेल सेवा की शुरुआत जो कि बम्बई से ठाणे के बीच हुई थी और 
दूसरी घटना थी 1857 का विद्रोह । रेलों को पूर्वी भारत, जो कि उन दिनों 
सत्ता का केन्द्र था, पहुँचने में देर नहीं लगी | 15 अगस्त 1854 को हावड़ा 
से रानीगंज तक की रेल सेवा चालू हो गई और इसके बाद तो रेल सेवा 
की ब्राढ़ आ गई | रेल प्रचलन बिना किसी विरोध के हुंआ हो ऐसा नहीं 
था। एक ओर तो सर ऑर्थर कॉटन जैसे विद्वान और अनुभवी इन्जीनियर 
को रेल सेवा का मतलब समझ नहीं आ रहा था और वह नदियों और नहरों 
को संचार का बेहतर माध्यम समझ रहे थे जिसके लिये लोगों ने उनका मखौल 
भी उड़ाया । सर जॉर्ज कैम्पबेल ने, जो कि बंगाल सरकार में एक वरिष्ट 
पद पर थे और बाद में ब्रितानी संसद के सदस्य बने, कॉटन के बारे में यहाँ 
तक कह दिया कि, “यद्यपि इस कथन में कुछ दम जरूर है कि उनके दिमाग 
में पानी घुसा हुआ है 2 और इसके साथ अंग्रेजों की स्वाभाविक चिन्ता 
कि, “777 क्या बैलगाड़ी छोड़कर लोग रेलगाड़ी की तरफ आकर्षित होंगे 
और क्या साधू, फकीर, खेतिहर मजदूर और उसी तरह के गरीब गुर्बा लोग, 
जिनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती, रेलगाड़ी का किराया देने के लिये 
राजी होंगे क्योंकि ऐसे घूमते रहने वाले लोगों को समय की कीमत ही नहीं 
मालूम है।”2। 


बहरहाल, रेल सेवायें धीरे-धीरे शुरू हुई । बंगाल में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 
के अन्तर्गत कटिहार-बरौनी रेल लाइन का निर्माण (1875)ई० में शुरू हुआ | 
असम-बिहार स्टेट रेलवे ने 1884-1887 के बीच दिनाजपुर-कटिहार- 
मनिहारी घाट रेल लाइन का निर्माण किया | कुरसेला में कोसी पर रेल पुल 
(1905) में बनकर तैयार हुआ जिससे बरौनी से कटिहार का रेल सम्पर्क 
बना | कटिहार से मालदा होते हुयै गोदागिरी घाट तक की रेल लाइन 1909 
में बन कर तैयार हो गई | इस तरह 1909 तक 315 कि० मी० लम्बी रेल 


लाइन पूर्णियाँ जिले में बन कर तैयार हो चुकी थीं ।22 


दूसरी तरफ 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों में इस तरह के विक्षोभों 
को दबाने की चिन्ता बढ़ी और इसके लिये सड़कों का विकास शुरू किया 
गया। पूर्णियाँ गजैटियर (1963) लिखता है कि, “1857 के विद्रोह का 
नतीजा यह निकला कि हुकूमत की कडाई साफ़ तौर पर जाहिर होने लगी | 
यह महसूस किया जाने लगा कि पुलिस थानों की तादाद बढ़ाई जाय और 
ऐसे विद्रोहों को दबाने के लिये प्रशासनिक मशीनरी का विकास किया जाये | 
सड़कों का भी सुधार किया गया क्योंकि गंगा-दार्जिलिंग मार्ग फौजों की 
आवाजाही के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था ।''23 

बात केवल फौजों के आने-जाने तक ही सीमित नहीं थी, सड़कों का 
दूसरा इस्तेमाल भी था। यह सड़कों के व्यापारिक महत्व को रेखांकित करता 
है। पूर्णियाँ गजैटियर आगे लिखता है कि, “सामरिक दृष्टि से एक से दूसरे 
जगह जाने तथा कानून और व्यवस्था बनाये रखने के अलावा सड़कों का 


विकास आर्थिक संसाधनों के दोहन के लिये भी जरूरी था। निलहे गोरों 
का अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान था और उनकी कोठियाँ जिले 
में चारों ओर फैली हुई थीं | इन निलहों की आपस में मेल-मिलाप की महफिलें 
अक्सर जमा करती थीं जिसकी वजह से इनकी कोठियाँ ऐसी सड़कों से 
जुड़ी हुई थीं जिन पर एक या दो घोड़ों की मदद से चलने वाली बग्धियाँ 
या पालकियाँ आसानी से चल सकें। इन महफिलों के अलावा भी जमीन 
की पैदावार, खास कर नील, को बाजारों तक पहुँचाने की जरूरत थी जहाँ 
से यह माल काढ़ा गोला या मनिहारी तक का सफर तय करता जहाँ इसे 
नावों पर लादा जा सके ।?”24 

ऐसा नहीं था कि सड़क या रेल बनने से पहले सब चीजें ठहरी हुई 
थीं | रॉबर्ट मॉन्टगुमरी मार्टिन ने फ्रान्सिस बुकानन (1809) के हवाले से यहाँ 
की संचार व्यवस्था के बारे में काफी कुछ लिखा है। मार्टिन द्वारा सम्पादित 
इस यात्रा वृत्त में महानन्दा का विशेष रूप से वर्णन है जिसमें उसने 80 मन 


चित्र-3.1 
मैदानों मे बनती सड़कें जो कि पानी की निकासी में अवरोध बनीं 


चित्र-3.2 
रेलों का विस्तार-जंगलों की सफाई और जल निकासी में आनेवाली रुकावट 
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(3 टन) से 500 मन (175 टन)तक का बोझ उठाने वाली नावों का जिक्र 
किया है। इस यात्रा वृत्त में करीबन हर छोटी बड़ी नदी को इसी नजर से 
देखा गया था कि उसमें कितना पानी रहता है, कितने वजन तक की नावें 
उस नदी में चल सकती हैं और क्या यह नदी बारहमासी है या नहीं 125 
मार्टिन के लेखन काल (1838) तक नदियों के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं 
हुई थी और सड़कों की शक्ल में पानी के रास्ते में रुकावटें भी उतनी नहीं 
आ पाई थीं। 1857 के विद्रोह के बाद सड़कों के निर्माण पर जोर बढ़ने लगा 
और परिवहन के लिहाज़ से नदियों की कीमत घटने लगी थी। 


हन्टर के अनुसार 1874-75 में पूर्णियाँ जिले में सड़कों की कुल लम्बाई 
1429 कि० मी० (893 मील) थी ।2 यह लम्बाई 1909 में बढ़ कर 3,380 
कि० मी० (2113 मील) हो गई थी।2? इतनी रेल लाइनें तथा सड़कें बन 
जाने पर संचार की दृष्टि से पूर्णियाँ काफी विकसित जिला माना जाने लगा | 
“जिले में संचार व्यवस्था बहुत अच्छी है, वह चाहे रेल से हो, सड़क से 
हो या फिर नदी से। सतही तौर पर क्षेत्र के प्रति वर्ग कि० मी० पर 1-25 
कि० मी० सड़कें हैं और जिले में ऐसी बहुत सी नदियाँ हैं जिनमें आवागमन 
संभव है 28 


सड़कों और रेलों का विकास कभी भी न रुकने वाली विकास की 
प्रक्रिया है। अंग्रेजों ने रेलो और सड़कों का विकास करके विद्रोहों को दबाने, 
कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा अपने व्यापार और मौजमस्ती की 
पूरी व्यवस्था कर ली। उन्होंने पूरी तरह अपनी पकड़ प्रशासन पर मजबूत 
कर ली पर यहाँ से एक दूसरी समस्या का जन्म हुआ जिसका जिक्र सम्भवतः 
सबसे पहले हर्स्ट (1908) ने ही किया था। कटिहार-बरौनी रेल लाइन पर 
बने कुरसेला रेल पुल के संबंध में उसने लिखा था, 
रेल पुल के नीचे से गुजरती है - ~~ और रेलवे लाइन दोनों तरफ इसी 
रेल पुल का विस्तार है जो कि एक बाँध पर बिछी हुई है और यह रेलवे 
बाँध कुछ दूर तक गंगा के समानान्तर चलता है। मानसी से कटिहार के 
- बीच की सीधी दूरी 96 कि० मी० है और मेरा विश्वास है कि इस पुल में 
जल निकासी के लिये प्रति किलोमीटर प्रायः 14-3 मीटर की चौड़ाई प्रदान 
की गई है। अगर हम छोटी कोसी, बोड़ो, बरण्डी तथा कोसी जैसी प्रमुख 
नदियों की निकासी के प्रावधान को छोड़ दें, क्योंकि वैसे भी इन नदियों 


४४ - --- > 


से होकर गंगा का पानी (रैलवे बाँध के उत्तर) नहीं फैलता है, तब रेलवे 


बाँध होकर गंगा के पानी के फैलाव के लिये मात्र 0-62 मीटर प्रति किलोमीटर 
का रास्ता बचता है दूसरे शब्दों में गंगा को रेलवे बाँध के उत्तर भूमि निर्माण 
की इजाजत नहीं है। मुझे (रैलवे बाँध की) यह पट्टी बहुत ही खतरनाक 
दिखाई पड़ती है और खासकर तब जब यह बिना बात प्रकृति के कामों में 
दखलअंदाजी करती है। 777 अभी हाल ही में मैंने यहाँ की यात्रा की 
है-००- और रेलवे बाँध के उत्तर में बहुत सी धँसी हुई जमीन देखी है 
जो कि स्पष्टतः पहले छोटी-छोटी नदियाँ रही होंगी। पास पहुँचने पर मैंने 
देखा कि रेलवे बाँध की वजह से यह नदियाँ प्रायः पूरी तरह थम गई हैं 
जिसका नतीजा यह हुआ है कि यह नदियाँ गंगा में अपना पानी उतनी 
आसानी से नहीं छोड़ पा रही हैं जितना कि रेलवे बाँध बनने से पहले होता 
था 1777 (रेलवे बाँध के) दक्षिण में गंगा, बड़ी तेजी से भूमि निर्माण कर 
रही है जबकि बाँध के उत्तर में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा sl" 
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गंगा के भूमि निर्माण का अर्थ था मानसी कटिहार रेल लाइन के दक्षिण 
नदी की पेटी का धीरे-धीरे ऊपर उठना और उसकी वजह से गंगा और उसकी 
सहायक नदियों के तलों में एक असंतुलन की सृष्टि, जिसके कारण रेल 
लाइन के उत्तर की जल निकासी में बाधा पैदा हो रही थी। इस इलाके में 
अब पहले से ज्यादा बाढ़ आना शुरू हो गया था। इस तरह जहाँ एक ओर 
आवागमन की व्यवस्था में दिनो-दिन सुधार हो रहा था, बाढ़ की स्थिति उसी - 
अनुपात में रोज़ ब रोज़ बदतर होती जा रही थी।. 


कुछ इसी तरह की बात ओमैली (1911) ने भी इस पुल के बारे में 
लिखी थी | कोसी नदी के बारे में चर्चा करते हुये उन्होंने कहा था कि कोसी 
केवल नेपाल के कुछ हिस्सों और पूर्णियाँ का ही पानी गंगा में नहीं डालती 
है वरन्‌ उसके साथ और भी बहुत सी नदियाँ मिलती हैं । बागमती, तिलयुगा, 
गोगरी आदि का पानी इसी नदी से निस्सरित होता है और यह नदियाँ कुंरसेला 
के पुल के कुछ ऊपर कोसी से संगम करती हैं। ““ - इन सभी नदियों 
के सम्मिलित प्रवाह को देखते हुये (पुल का) निकास मार्ग बहुत सँँकरा है 
जिसकी वजह से बरसात में आस-पास का इलाका डूबा रहता है। हाल के 
वर्षो में उत्तर में जंगलों की कटाई में तेजी आई है जिसकी वजह से भी पूर्णियाँ 
में बाढ़ों का प्रकोप बढ़ा है | तीस साल पहले, सीमा (नेपाली) पर पत्थरदेवा 
और यहाँ की जंगल पट्टी के बीच के इलाके में घने जंगल हुआ करते थे। 
अब यह खेती के नंगे मैदान बन चुके हैं और गुजरती हुई बाढ़ों का कोई 
प्रतिरोध नहीं करते 130 


3.8 उड़ीसा बाढ़ समिति का गठन और उसकी रिपोर्ट 


बाढ़ समस्या का यह रूप केवल बिहार, पूर्णियाँ, कोसी या महानन्दा 
तक सीमित नहीं था, इस तरह के विकास की प्रक्रिया प्रायः पूरे देश के बाढ़ 
वाले क्षेत्र में चल रही थी और ऐसे पूरे इलाके में अंग्रेजों का खुद का किया 
हुआ धीरे-धीरे उनके आगे आ रहा था । रेलवे के बाँध, सड़कों की शक्ल 
में बाँध, तटबंध, सभी कुछ तेजी से बन रहा था | कहीं-कहीं नहरें भी बन 
रही थीं। उधर ang थीं कि केम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं उनकी 
जवानी पर तो और भी ज्यादा निखार आ रहा था और तब प्रशासन अपने 
गिरेबान में झाँकने को मजबूर हुआ | उड़ीसा में 25 नवम्बर 1927 को एक 
बाढ़ कमिटी का गठन किया गया जिसके चार सदस्य थे जो कि सभी 
इन्जीनियर थे। इस समिति से अपेक्षा की गई थी कि यह समिति “उड़ीसा 
की बाढ़ समस्या का अध्ययन कर के बाढ़ के विभिन्न कारणों का महत्व 
निर्धारित करेगी और समस्या के निवारण के लिये सबसे लाभदायक तरीकों 
की दिशा तय करेगी और वह रास्ते सुझायेगी जिससे समस्या का निदान 
हो या भविष्य में समस्या के अध्ययन में मदद मिले |'231 


समिति के सदस्यों ने जनवरी 1928 से अगस्त 1928 तक उड़ीसा के 
विभिन्न क्षेत्रों के दौरे किये और बहुत से अधिकारियों, राजनीतिज्ञों, समाज 
सेवकों और किसानों से बात की और इस नतीजे पर पहुँचे कि, “ 7” 
- -- उड़ीसा के लोगों ने यह अनुभव किया है कि तटबन्धों की प्रणाली 
ही उनकी सारी बाढ़ समस्या की जड़ में है और आंशिक रूप से बाढ़ से 
सुरक्षित (जहाँ तटबन्ध बने हुये हैं पर नहरें नहीं हैं) और बाढ़ से असुरक्षित 
इलाकों के रहने वाले बाशिन्दों की यह पुरजोर माँग है कि नहर प्रणाली को 


पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाय और बाढ़ सुरक्षित क्षेत्र (जहाँ नहरें और 
तटबन्ध दोनों हैं) से होकर पूरी तरह नदियों के उफनते पानी को बहने दिया 
जाय | उनका तर्क यह है कि इस तरह की बाढ़ सुरक्षा बाकी के इलाकों 
में बाढ़ की स्थिति को और अधिक बदतर बनाती है और जैसा कि हमने 
पहले कहा है कि उनकी यह दलील एक दम वाजिब है। मगर उनके द्वारा 
सुझाया गया समाधान इतना कठोर है कि हम इसका समर्थन नहीं कर 
सकते।”32 फिर भी समिति का मानना था कि, “उड़ीसा में समस्या यह 
नहीं है कि बाढ़ से बचाव कैसे किया जाय, समस्या यह है कि बाढ़ के पानी 
को जल्दी से जल्दी समुद्र तक कैसे पहुँचाया जाय और इसका समाधान इसी 
में निहित है कि उन सारी रुकावटों को समाप्त कर दिया जाय जो कि इस 
लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में आती हैं। दुर्भाग्यवश इस डेल्टा में लोग बसे हुये 
हैं जिसकी वजह से इस नीति का पूरी तरह पालन नहीं हो सकता, ज्यादा 
से ज्यादा यही हो सकता है कि लोगों के रख-रखाव का ध्यान रखते हुये 
जितना तेजी से इसका पालन हो सके वही अच्छा F173 


समिति का आगे कहना था कि “यह सुझाव देने की हमारी कतई ईच्छा 
नहीं है कि उड़ीसा में सारे के सारे तटबन्धों को ध्वस्त कर दिया जाय और 
उनको एक साथ ध्वस्त कर दिया जाय, ऐसा तो एकदम नहीं। यह पूरी 
प्रक्रिया धीमी होगी और समुद्र की ओर से शुरू होगी और हर तटबन्ध का 
उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा। इनमें से कुछ को तो 
निश्चित रूप से मिट्टी में मिला देना होगा पर कुछ तटबन्ध ऐसे हैं जिन्हें 
बचाकर रखा जा सकता है और ऐसे तटबन्धों से उन तटबन्धों की तादाद 
ज्यादा है जिन्हें पानी के बहाव का रास्ता देकर उनकी रुकावट की क्षमता 
समाप्त करके प्रभावहीन बनाया जा सकती है | अगर कोई तटबन्ध बचा कर 
रखा जाता है.तो उसे दो शर्ते पूरी करनी चाहिये, पहली यह कि एक सीमा 
तक की बाढ़ों को छोड़कर यह तटबन्ध बाढ़ों की राह का रोड़ा नहीं बनेंगे 
और यह बात अलग-अलग मामलों में अलग-अलग रूप से निर्धारित की 
जायेगी तथा दूसरी यह कि भले ही कितनी ही अप्रत्याशित बाढ़ आये, ऐसे 
तटबन्ध कभी नहीं टूटेंगे 1754 


अपनी अनुशंसाओं के अन्त में समिति कहती है--“इस तरह की नीति 
का अगर पालन किया जाय, तो ऐसे मामलात को छोड़कर जिनमें स्थानीय 
जनता की सुरक्षा आड़े आती है, तब हमारा विश्वास है कि जो बदहाली 
आज हो रही है उससे बचाव हो सकता है और सारे देश में टिकाऊ स्थितियाँ 
बनेंगी। यह काम तेजी से और अगर जरूरत पड़े तो सख्ती से होना 
चाहिये |!" 


3.9 पटना का बाढ़ सम्मेलन 


उड़ीसा बाढ़ समिति का उद्देश्य यद्यपि उड़ीसा की बाढ़ पर अपना मत 
व्यक्त करना तथा भविष्य के लिये अनुशंसायें देना था परन्तु इससे उस समय 
के व्यावहारिक चिन्तन तथा समस्या के प्रति सम्बद्ध और भुक्त भोगियों की 
सजगता का अन्दाजा लगता है। इस समय तक पानी के प्राकृतिक प्रवाह 
और उसके रास्ते में आई रुकावटों के प्रभाव को साफ तरीके से समझा जा 
चुका था और उसके निदान के लिये भावी कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय 
की जा चुकी थी। जंगलों की कटाई तथा भू-क्षरण के कारण-बाढ़ या सूखे 
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पर प्रभाव भी तब तक स्पष्ट होने लगे थे | इन्हीं ख़यालों को पुख्ता करने 
की एक पहल बिहार में 1937 में पटना के बाढ़ सम्मेलन की शक्ल में हुई | 
नदी पर बने तटबन्धों के बारे में जहाँ बिहार के तत्कालीन गवर्नर हैलेट ने 
सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा कि, “यह समस्या चीन में भी है और 
यही समस्या अमेरिका में, खास कर मिस्सीसिपी घारी में, भी है जहाँ भारी 
खर्च और दुनियाँ में सबसे अच्छी विशेषज्ञ तकनीकी क्षमता के बावजूद 
नदियों को नियंत्रित करने के लिये बनाये गये तटबन्ध, जिन्हें स्थानीय लोग 
लेवी कहते हैं, सफल नहीं हो पाये हैं। मैं इससे ज्यादा जोर देकर अपनी 
बात नहीं कह पाऊँगा 136 


डा० रोजन्द्र प्रसाद, यद्यपि वह स्वयं इस सम्मेलन में नहीं आ पाये थे 
और उनका सन्देश पढ़ा गया था, का मानना था कि, “नदियों की धाराओं 
को स्थिर रखने के लिये तटबन्ध या बाँधों के अलावा कुछ खास-खास इलाकों 
के बचाव के लिये बहुत से व्यक्तिगत, अर्द्धसरकारी या सरकारी बाँध बनाये 
गये हैं। फिर हमारे पास सबसे बड़े बाँध वह हैं जिनका निर्माण रेलवे ने 
किया है जो कि पूरे प्रान्त में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक प्रान्त 
की पूरी लम्बाई-चौड़ाई में फैले हुये हैं | हमारे पास जिला परिषदों तथा स्थानीय 
निकायों की बेशुमार सड़कें हैं जो कि प्रान्त के विभिन्न इलाकों के बीच बाँधों 
का काम कर रही हैं | जब प्राइवेट बाँधों को उन इलाकों में बाढ़ का कारण 
माना जाता है तो हम लोगों को रेलवे तथा जिला परिषद की सड़कों की 
शक्ल में बने इन बाँधों को हरगिज नहीं भूलना चाहिये | मैंने देखा है कि 
रेल लाइन के एक तरफ कई-कई फुट पानी खड़ा रहता है जब कि दूसरी 
तरफ पानी का अता-पता तक नहीं होता कोई आश्चर्य नहीं है 
कि हर साल इन बाँधों में दरार पड़ती है पर ताज्जुब तब होता है कि जैसे 
ही बाढ़ खत्म होती है इन दरारों को पाट दिया जाता है और शायद ही कभी 
ऐसा हुआ हो जबकि इन दरारों की जगह पानी को जल्दी बहा देने के लिये 
कलवर्ट या पुल बने हों ~~~ इसलिये जब यह कहा जाता है कि बाढ़ के 
लिये बाँध जिम्मेवार हैं और उनका काम तमाम कर देना चाहिये तब जिन 
बाँधों पर सबसे पहले नजर पड़नी चाहिये वह रेलवे तथा जिला परिषदों 
के बाँध हैं । यह रास्ता बहुत ही मायूसी पैदा करने वाला होगा पर मेरा विश्वास 
है कि परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये कोई न कोई दूसरा तकनीकी 
समाधान जरूर निकाल लिया जायगा ।''37 


बहस को आगे बढ़ाते हुये बिहार के तत्कालीन मुख्य अभियंता कैप्टेन 
lo एफ० हॉल ने कहा कि, “जैसे-जैसे बाढ़ों के बारे में मेरी जानकारी 
बढ़ती गई मुझे बाँधों की उपयोगिता पर शक होने लगा और धीरे-धीरे मैं 
इस नतीजे पर पहुँचा कि बाढ़ नियंत्रण न केवल अवांछनीय है बल्कि तटबन्ध 
इन बड़ी बाढ़ों का मूल कारण हैं। मैं मानता हूँ कि अब अधिकांश लोग 
इस बात से सहमत हैं कि कम गहराई की फैली हुई बाढ़ों की उत्तर बिहार 
को आवश्यकता है न कि उनसे बचाव की, यद्यपि अखबारों में आये दिन 
इस आशय के लेख छपा करते हैं कि सरकार बाढ़ों से बचाव के लिये 
आवश्यक कदम उठाये |”38 


कैप्टेन हॉल ने अपने समापन प्रस्ताव में आगे कहा था कि स्थानीय 
अधिकारियों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से एक जबर्दस्त शैक्षणिक प्रचार 


की आवश्यकता है जिससे जनता की मानसिकता को तटबन्ध विरोधी बनाया 
जा सके जब कि सरकार का काम होगा कि इस नीति के क्रियान्वयन के 
व्यावहारिक पक्ष पर अपना ध्यान केन्द्रित करे। “यदि तटबन्ध बनते रहे 
अथवा यथास्थिति ही बनी रहे तब भी, मैं विश्वास करता हुँ कि, हम भविष्य 
के लिये भयंकर विपत्तियों का संग्रह कर रहे हैं यद्यपि इस विनाश की 
पराकाष्ठा देखने के लिये हम स्वयं यहाँ नहीं होंगे। अमरीकियों ने नदियों 
को उनकी पूरी लम्बाई में नियंत्रित किया है और उनके पास असीमित साधन 
हैं। अब कोसी का उद्गम नेपाल में है और बिहार के पास नदी नियंत्रण 
के लिये असीमित साधन तो हैं नहीं | व्यावहारिक इन्जीनियरिंग और उपलब्ध 
साधनों का अटूट सम्बन्ध है, इसका मतलब यह नहीं है कि सबसे सस्ता 
समाधान ही सबसे अच्छा समाधान है। अक्सर यह इसके विपरीत ही होता 
है परन्तु इसका मतलब यह अवश्य है कि आर्थिक सामर्थ्य से बाहर जाकर 
किसी तकनीकी प्रकल्प को हाथ में लेना उचित नहीं है। जहाँ तक नेपाल 
का प्रश्न है वह बिहार के लाभ के लिये कभी कोई असुविधा उठाने को तैयार 
नहीं होगा ---- अमरीकियों ने पानी को राष्ट्रीय विषय बना रखा है और 
वहाँ पानी विभिन्न राज्यों के कार्य क्षेत्र में नहीं आता ।'239 


जब यह सम्मेलन चल रहा था तभी चीन की ह्वाँग हो नदी के तटबन्धों 
में गंभीर दरारें पड़ने के कारण लाखों लोग मारे गये । समाचार पत्रों में छपी 
रिपोर्ट स्वयं कैप्टेन हॉल ने सभा में पढ़ कर सुनाई थी। 


इस सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया था कि, “सम्मेलन की राय में 
विद्यमान सड़कों, बाँधों तथा रेलवे बाँधों द्वारा पैदा की गई रुकावटों के कारण 
नियमतः बाढ़ों में बढ़ोतरी हुई है और सम्मेलन इस बात को आवश्यक मानता 
है कि (प्रत्येक बाँध की) सावधानीपूर्वक तथा पूरी छानबीन के बाद, सड़कों 
तथा रेलवे के बाँधों में, जहाँ जैसा आवश्यक हो, गुण-दोषों के आधार पर 
उनकी मरम्मत की जाय या उन्हें ध्वस्त कर दिया जाय, उनसे होकर जल 
. निकासी के मार्गों को चौड़ा किया जाय या अतिरिक्त जल निकासी के लिये 
स्थान बनाया जाय |”!4० 


कहने-का कुल मकसद इतना ही है कि उड़ीसा की ही तरह बिहार में 
भी मुख्य समस्या को जल निकासी की समस्या के रूप में देखा जा रहा था। 
इस सम्मेलन पर यह आरोप जरूर सम्मेलन में ही लगा दिया गया था कि 
यह हारी हुई मानसिकता के लोगों का सम्मेलन है जिसके जवाब में कैप्टेन 
हॉल का कहना था कि, “ऐसा कहा गया है कि बाँध विरोध की नीति हारी 
हुई मानसिकता और गैर रचनात्मकता की नीति है। अगर बात यहीं समाप्त 
हो जाती तो इन आरोपों में जरूर कुछ दम है परन्तु जहाँ तक इस सम्मेलन 
मे हुये विचार विमर्श से मेरा ताल्लुक है, मैं एक बात, और सिर्फ एक ही 
बात, को स्थापित करना चाहता हूँ कि सरकार यदि कोई बाढ़ नीति बनाती 
है तो यह माना जाय कि बाँध पानी के मुक्त प्रवाह में बाधा डालते हैं और 
बाढ़ों की तीव्रता को घटाने के बजाय बढ़ाते हैं | यह बात स्वीकार कर लिये 
जाने के बाद रचनात्मक नीति का पहला काम होगा कि ऐसी सारी रुकावटें 
हटा दी जायँ और उसके बाद सरकार वह रास्ते अख्तियार कर सकती है 
जिससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह से लोगों को लाभ पहुँचे न कि प्राकृतिक 
प्रवाह का विरोध करके लोगों को नुकसान पहुँचाया जाय 741 
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3.10 क्लाँड इंगलिस का 1941 का कोसी योजना प्रस्ताव 


इसके बाद 1941 में इंगलिस ने, जो कि उस समय सेंट्रल इरिगेशन 
ऐण्ड हाइड्रोडायनमिक रिसर्च सेन्टर-पूना के निदेशक थे, कोसी के नेपाल 
तथा भारतीय क्षेत्र का विषद अध्ययन किया । इस अध्ययन के अनुसार नदी 
का पश्चिमोन्मुख प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह तिलयुगा और 
बलान के निचले क्षेत्रों को पाट न दे और तब सम्भवतः तमुरिया के दक्षिण 
में ज़मीन का उठान इसके पश्चिमोन्मुख प्रयाण को रोक देगा। यहाँ एक 
तटबन्ध की आवश्यकता पड़ सकती है जो कि नदी के पश्चिम की ओर बढ़ने 
में अवरोध डाल सके | नदी के मार्ग परिवर्तन का कारण नदी के जल ग्रहण 
क्षेत्रों में अत्यधिक कटाव तथा भूस्खलन के कारण मिट्टी / बालू का आना 
था | जंगल का कटाव तथा पहाड़ों के निचले क्षेत्र में खेती का विकास भू 
क्षरण के मुख्य कारण माने गये | इन मुद्दों पर और अधिक जानकारी इकट्ठा 
करने की सिफारिश इंगलिस ने की थी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 
तब सम्भव न हो सका। 


3.11 उत्तर बिहार की बाढ़ पर घोष रिपोर्ट 


1942 में बिहार सरकार ने राय बहादुर पी० सी० घोष (अवकाश प्राप्त 
अधिशासी अभियंता) की मदद से उत्तर बिहार की बाढ़ समस्या के संबंध 
में एक अध्ययन करवाया जो कि उनके वर्षों के अनुभव और छान-बीन 
के आधार पर तैयार किया गया | इस रिपोर्ट का प्राक्कथन कैप्टेन जी० एफ० 
हॉल ने लिखा था जिसका कुछ अंश इस प्रकार है, “1934 के-बिहार भूकम्प 
के तुरन्त बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बहुत सी टोलियों ने एक प्रशंसनीय 
किन्तु दिशाहीन काम किया | (लोगों की) मदद करने के क्रम में उन्होंने उत्तर 
बिहार की बहुत से नदी-नालों पर बाँध बना डाले जिससे बहुत सी सड़कों 
और रेल पथों के कलवर्ट तथा बहुत से पानीं के निकास के लिये बनाये 
गये नाले पूरी तरह से अवरुद्ध हो गये। भूकम्प के बाद अगर किसी चीज 
की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वह यह थी कि निचले इलाकों से पानी के 
निकासी की व्यवस्था की जाय जिसमें काफी क्षेत्र आंशिक रूप से डूबे हुये 
थे और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयासों से होने वाली जल निकासी की दिक्कतों 
की शिकायतें चारो ओर से आने लगी | कमिश्नर ने मुझसे एक ऐसा अफसर 
देने को कहा जो कि इन (स्वेच्छा सेवी) प्रयासों को लाभदायक बनाने की 
दिशा में मार्ग दर्शन करता पर मेरे पास ऐसा कोई अफसर न था। उन्होंने 
(कमिश्नर) तब बिहार सरकार से एक इन्जीनियर की सेवायें मागी और 
बंगाल सरकार ने राय साहब पी० सी० बोस की सेवायें कृपापूर्वक इस उद्देश्य 
के लिये दीं। उन्हें (पी० सी० बोस) एम्बैन्कमेन्ट इन्जीनियर का ओहदा दिया 
गया यद्यपि उनका मुख्य काम एम्बैन्कमेन्ट बनने से रोकना था ।'”१2 


उत्तर बिहार की बाढ़ संबंधी अपनी इस रिपोर्ट में राय बहादुर पी० 
सी० घोष ने डब्लू० एल० मरेल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता-उत्तर बिहार 
सर्किल, के एक पत्र, दिनांक 6 फरवरी, 1942 का हवाला दिया है जो कि 
उन्होंने उप-मुख्य अभियंता, सिंचाई, पटना को लिखा था | तिलयुगा, जिससे 
होकर उन दिनों कोसी की मुख्य धारा बह रही थी, के बारे में मरेल ने लिखा 
कि “दरभंगा में ही कोसी के तिलयुगा बाँध के पश्चिम में सिल्ट निश्चित 
रूप से जमा होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं हुआ और यदि तिलयुगा बाँध 


टूटता है, जो कि भविष्य में निश्चित रूप से टूटेगा, तब लोग दसौं या सैकड़ों 
की तादाद में नहीं हजासें की तादाद में डूबेंगे। 


या तो लोग इस जगह को छोड़कर खुद हट जायँ, या फिर प्रकृति के 
कठोर नियम उन्हें वहाँ से खदेड़ देंगे, अन्यथा उन्हें प्रशासन वहाँ से हटाये | 
लोगों को हटाना बहुत बड़ा काम है और अगर यह तुरन्त शुरू नहीं किया 
जाता है तो एक दम प्रभावहीन हो जायेगा। 


इस बीच में, अगर बड़े पैमाने पर लोगों को डूबने से बचाना है तो 
तटबन्धों की मरम्मत को रोकना होगा जो कि साल में एक बार या छः महीने 
में एक बार (यह सरकारी फ़रमान) ढोल पीट कर मुनादी कर के लोगों को 
बताया जा सकता है और गाँव के प्रधान को यह नोटिस जारी करके उसकी 
लिखित रसीद ले लेनी चाहिये कि तटबन्धों की मरम्मत गैर कानूनी है । इसके 
अलावा तटबन्ध पर चौकसी तेज कर देनी चाहिये और जैसे ही कहीं कोई 
मरम्मत की (तटबन्ध की) कोशिश हो वहाँ सशस्त्र पुलिस भेज देनी चाहिये | 
थोड़े से सशस्त्र बलों का प्रदर्शन बेशक काफी होगा कि (तटबन्धो की) मरम्मत 
बन्द हो जायेगी और बाद में होने वाली बहुत सी मुश्किलें आसान हो 
जायेंगी 143 


इस कथन के बाद इस बात की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि आजादी 
के पहले का नदियों और उनकी बाढ़ के प्रति इजीनियरों का चिन्तन किस 
प्रकार का था। | 


3.12 युद्धोपरान्त प्रस्तावित कोसी योजना 


द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बिहार (1945 में) की विकास योजना में 
दस करोड़ रुपये की लागत से कोसी पर नेपाल से लेकर गंगा से इसके संगम 
तक दोनों किनारों पर लगभग 16 कि० मी० के पारस्परिक फासले पर एक 
एक सीमान्त तटबन्ध बनाने का प्रस्ताव था जिससे कि नदी की धारा को 
दोनों तटबन्धों के बीच में सीमाबद्ध किया जा सके । केन्द्र सरकार के विशेषज्ञों 
ने इस योजना को बेंकार बताया और 1937 के जीमूत बाहन सेन के प्रस्ताव 
की ही सिफारिश की | इस प्रस्ताव में कोसी पर एक बड़े बाँध की बात कही 
गई थी जो कि बाराह क्षेत्र के पास बनना था। 1945 में बाढ़ के समय भारत 
के तत्कालीन वाइसराय लार्ड वैवेल ने कोसी क्षेत्र की बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण 
किया जो कि दरभंगा महाराजा सर कामेश्वर सिंह तथा बिहार के तत्कालीन 
गर्वनर रदरफोर्ड के सठ्र्‍यासो से सम्भव हो सका। इस यात्रा के बाद 1946 
में केद्रीय जल, सिंचाई और नौ-परिवहन आयोग (Central Water, 
Irrigation & Navigation Commission—CWINC) के अध्यक्ष राय 
बहादुर अयोध्या नाथ खोसला को यह दायित्व दिया गया कि वे इस योजना 
पर एक प्राथमिक रपट दें | उनके सहयोग के लिये भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण 
विभाग के दो अधिकारी, सर्वश्री जे. बी. ओडेन और के. के. दत्त भी साथ 
थे। इस योजना का प्रारूप तैयार करने में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाँध 
विशेषज्ञ Sto जे० एल० सैवेज, श्री वाल्टर यंग तथा भूवैज्ञानिक Slo एफ० 
एच० निकेल आदि का सहयोग भी मिला था जो कि अपने विषय की 
तत्कालीन हस्तियाँ समझी जाती थीं और अमेरिका के बोल्डर बाँध, ग्रांड 
कुली तथा शास्ता जैसे वृहद बाँधों के निर्माण का श्रेय इन लोगों को 
प्राप्त था। 
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3.13 कोसी पीड़ितों का निर्मली सम्मेलन तथा बाराहक्षेत्र बाँध 


sada 1947 को निर्मली (तत्कालीन भागलपुर और वर्तमान सुपौल) 
में कोसी पीड़ितों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, सर्व 
श्री० सी० एच० भाभा, श्री कृष्ण सिन्हा, राजेन्द्र मिश्र, हरिनाथ मिश्र, अनुग्रह 
नारायण सिन्हा, बिनोदानन्द झा, बैद्यनाथ चौधरी, धनराज शर्मा, बनारसी 
प्रसाद झुनझुनवाला, जमुना कार्यी आदि महानुभाव उपस्थित थे। इस अवसर 
पर सार्वजनिक रूप से श्री सी० एच० भाभा ने, जो कि उस समय केन्द्र 
में अन्तरिम सरकार में निर्माण, खनन और ऊर्जा के सदस्य थे, कोसी योजना 
का नया प्रारूप जनता के सामने रखा था। 


श्री भाभा के अनुसार इस योजना में चतरा घाटी में बाराह क्षेत्र के पास 
229 मीटर ऊँचा कंक्रीट का बाँध बनाया जाना था | 1200 मेगावाट क्षमता 
का एक पन-बिजली संयंत्र तथा नेपाल व बिहार मिलाकर 12.15 लाख 
हेक्टेयर जमीन में सिंचाई का प्रावधान भी इस योजना का अंग था। सिंचाई 
के लिये चतरा के ठीक नीचे तथा भारत नेपाल सीमा पर एक एक बराज 
का प्रस्ताव था। 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह योजना 
10 वर्षों में पूरी होती। 

श्री भाभा ने कहा कि, “आप को यह स्मरण रखना चाहिये कि नदी 
नियंत्रण तथा जल मार्ग सुधार का आधुनिक तरीका एक दम ही नया है। 
यह तरीका नई जल नियंत्रण तकनीक पर आधारित है जिसका विकास 
पश्चिम के विकसित देशों में भी पिछले 25 वर्षो में ही हुआ है। अपने देश 
में हमारे नदी विशेषज्ञों और जल विज्ञानविदों ने भी पिछले पाँच वर्षो से 
ही इसे स्वीकारा है। तब तक हमारे विशेषज्ञ भी कोसी नदी की ही भाँति 
दो विपरीत विचारधाराओं के बीच झूल रहे थे। इसमें से कुछ लोग तटबंध 
या घेर बन्ध इत्यादि के हामी थे और दूसरे लोग बाढ़ सम्बन्धी सारी बुराइयों 
की जड़ तटबन्धों में ही देखते थे और यह लोग सुनियोजित रूप से सारे 
तटबन्धों का सफाया करना चाहते थे। आप लोगों में से जो लोग 1937 
के बाढ़ सम्मेलन में मौजूद थे उनको याद होगा कि उस सम्मेलन में सारी 
बहस तटबन्धों के इर्द गिर्द घूमती रही |” 


. 1945 की युद्धोपरान्त योजना के प्रस्ताव जिसमें नेपाल तराई से गंगा 
तक कोसी नदी के दोनों किनारों पर तटबन्ध बनाने का प्रस्ताव था उसके 
बारे में उन्होंने आगे कहा कि “इस योजना (1945 का प्रस्ताव) को हमारे 
विभाग में राय जानने के लिये अग्रसारित किया गया था। सौभाग्यवश इस 
समय हम दामोदर घाटी योजना के लिये बहुद्देशीय जलाशयों पर काम कर 
रहे थे और मेरे विभाग ने बिहार के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई योजना की 
खामियों को तुरन्त पकड़ लिया और इसे केन्द्रीय जल, सिंचाई और नौ- 
परिवहन आयोग (Central Water, Irrigation and Navigation 
Commission) के नवगठित जल योजना संस्थान के पास उनकी राय जानने 
के लिये भेज दिया | आयोग ने हमारे प्रशासकों के विचारों का ही अनुमोदन 
किया और दामोदर नदी योजना के समरूप ही एक बहूद्देशीय प्रकल्प की 
पुरजोर सिफारिश की है। महानुभाव ! यही इस कोसी योजना तथा इसमें 
केन्द्र सरकार की रुचि का आद्योपान्त इतिहास है। 


मैंने कुछ शब्दों में कोसी योजना के इतिहास को बताना आवश्यक 
समझा है क्योंकि इससे मैं अपने तर्क को स्पष्ट कर सका हूँ कि किस प्रकार 
सही तकनीकी जानकारी के अभाव में केवल कोसी ही नहीं परन्तु उस जैसी 
अनेक उच्छूंखल नदियों के नियंत्रण के हमारे पूर्व प्रयास असफल रहे हैं। 
इसके मूल में नदियों के नियंत्रण की आधुनिक तकनीक के व्यावसायिक 
ज्ञान का अभाव ही था। सौभाग्यवश हमारे तकनीकी विशेषज्ञ बड़ी फुर्ती 
से इस नये ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं और हम सब को इस नई नीति 
के प्रभावों को समझना होगा जिसके पालन से हजारों लाखों देश वासियों 
तथा उनकी सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी 1744 


श्री भाभा के बाद 60,000 उपस्थित लोगों के सम्मुख भाषण करते हुये 
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने आशा व्यक्त की कि योजना का कार्य निर्धारित समय 
में पूरा कर लिया जायेगा तथा यदि ईश्वर ने चाहा तो वे स्वयं अपने जीवन 
काल में कोसी नदी को नियंत्रित देख पायेंगे और उसके पानी से उजड़ी हुई 
जुमीन एक बार पुनः लहलहाते खेतों में बदलेगी। 


इसी क्रम में डा० सैवेज ने 7 अप्रैल 1947 को बाराह क्षेत्र में 
संवाददाताओं से बातचीत करते हुये कहा था कि डिजाइन के दृष्टिकोण 
से बाराह क्षेत्र का ऊँचा कंक्रीट का बाँध किसी भी प्रकार के भूकम्प के झटके 
बर्दाश्त करने के लिये सक्षम होगा तथा बड़ी बाढ़ों का पानी भी सुरक्षा पूर्वक 
इसके स्पिलवे पर से गुजारा जा सकेगा। तटबन्धों द्वारा बाढ़ नियंत्रण को 
बेकार कोशिश कहते हुये उन्होंने बताया कि ह्वाँगहो नदी के तल की सतह 
अब आस पास की जमीन से लगभग 6.1 मीटर ऊपर उठ चुकी है और 
ऐसी अवस्था में नदी का अस्थिर हो जाना स्वाभाविक है और तटबन्धों के 
बाहर बसे हुये लोगों पर खतरे की तलवार हमेशा झूलती रहेगी 145 


बाराह क्षेत्र बाँध की यह योजना 1946 से लेकर 1951 के अंत तक 
इस प्रकार से खबरों में छाई रही जिससे लगता था कि इस पर किसी भी 
दिन अमल होना शुरू हो जायेगा। परन्तु कभी बरसात, कभी अर्थाभाव, 
कभी आँकड़ों का और अधिक विश्लेषण, कभी गण्डक या कोसी में से एक 
योजना का चुनाव आंदि कितने ही कारणों से योजना का कार्यान्वयन टलता 
रहा। इस बीच परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपये से बढ़ कर 177 
करोड़ रुपये हो गई | नाटक का पटाक्षेप 5 जून 1951 को हुआ जब कि 
श्री एस० सी० मजूमदार, परामर्शी अभियंता-बंगाल सरकार, की अध्यक्षता 
में 5 सदस्यों की एक सलाहकार समिति, जिसमें सभी लब्ध प्रतिष्ठित 
अभियंता थे, गठन करके निम्न मुद्दों पर उनकी राय माँगी गई--4० 


1. योजना ठोस है या नहीं। 


. योजना लागू करने का क्रम ठीक है या नहीं तथा गणना ठीक 
है या नहीं। 


. सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन का अनुमान ठीक है या नहीं ? 
. विद्युत उत्पादन के विकास का अनुमान ठीक है या नहीं ? 


. योजना के प्रथम 4 अंशों में जो काम होगा उसे बाढ़ से क्षति तो 
नहीं होगी ? 
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योजना के प्रस्तावों को इस समिति ने आम तौर पर ठीक माना पर 
कहा कि () योजना के प्रथम चार चरणों में लगभग 48 करोड़ रुपया खर्च 
होगा और प्रभावी रूप से बाढ़ नियंत्रण 5 वें चरण से परिलक्षित होगा | 


(ii) योजना के सातवें क्रम में बाराह क्षेत्र में 60 करोड़ की लागत से 
विद्युत गृह बनेगा जो कि 18 लाख किलोवाट बिजली पैदा करेगा | यह कहा 
गया कि समूचे भारत में सारे स्रोतों को मिलाकर 17.5 लाख किलोवाट 
बिजली पैदा होती है। भारत के सभी बिजली घरों में सबसे अधिक बिजली 
की वार्षिक माँग 11 लाख किलोवाट है। 1940 से 1950 तक बिजली की 
माँग 50 हजार किलो वाट प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है। अगले दस वर्षों 
में इसके कुछ और बढ़ने के अनुमान हैं। नये बन रहे बिजली घर 10 लाख 
किलोवाट अतिरिक्त बिजली पैदा करेंगे। इस प्रकार बाराह क्षेत्र से पैदा होने 
वाली बिजली एक लम्बे समय तक अनुपयुक्त पड़ी रहेगी। अतः एक बड़ी 
पूँजी का अनुत्पादक ढंग से लम्बे समय तक फँसे रहने और बाढ़ नियंत्रण 
के लाभ को देर से प्राप्त होने की दलील देते हुये समिति ने एक दूसरी योजना 
की सिफारिश की। 

इन अनुशंसाओं में प्रयुक्त बुद्धि कौशल, विवेक और दूरदर्शिता पर 
टिप्पणी नहीं करना ही उचित है पर इस का इतना तात्कालिक परिणाम 
अवश्य हुआ कि पिछले 6 वर्षों से उभरती आशाओं पर पानी जरूर फिर 
गया। 


3.14 बेलका जलाशय परियोजना 


उपर्युक्त सलाहकार समिति ने बाराह क्षेत्र योजना की एक वैकल्पिक 
व्यवस्था दी थी जिसके अनुसार योजना निम्न रूप में प्रस्तुत की गई 147 


1. चतरा से 14:4 कि० मी० नीचे बेलका पहाड़ियों में 25.91 मीटर 
ऊँचा मिट्टी का बाँध बनाना जिसका जल प्रवाह अंश (स्पिलवे) 
कंक्रीट का बना होगा | बाँधों की कुल लम्बाई 19.2 कि० मी० 
होगी तथा Raad 762 मीटर लंबा होगा | इसकी संचय क्षमता 
2.20 लाख हेक्टेयर मीटर आँकी गई थी जिसमें से 1.04 लाख 

` हेक्टेयर मीटर सिल्ट के लिये तथा शेष जल संचय के लिये था। 
इस संचय क्षमता की वजह से 1927 के 21,150 घनमेक 
सर्वाधिक प्रवाह को 8500 घनमेक तथा 1948 के 14,340 
घनमेक सर्वाधिक प्रवाह को 6000 घनमेक किया जा सकता था | 
ऐसा अनुमान था कि 17 वर्ष में बाँध की सिल्ट / बालू धारण करने 
के लिये निर्दिष्ट क्षमता का पूरा उपयोग हो जायेगा तथा लगभग 
50 वर्ष में सम्पूर्ण संचय क्षमता का हास हो जायेगा। 


॥. नेपाल तथा बिहार के उपयोग के लिये 68,000 किलोवाट का 
विद्युत उत्पादन | 


पूर्वी कोसी नहर प्रणाली का निर्माण जिससे बिहार के 6.15 लाख 
हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। 


. नहर में तीन इकाइयों द्वारा 30,000 किलोवाट बिजली का 
आवश्यकतानुसार उत्पादन | 


. नेपाल पूर्वी नहर प्रणाली का निर्माण | 


४. पश्चिमी कोसी नहर द्वारा नेपाल तथा बिहार में 4.70 लाख हेक्टेयर 
क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था। 


इस योजना पर 55.5 करोड़ रुपये लगने का अनुमान किया गया था। 
कोसी नदी के पश्चिमी तट पर कुसहा से भगवानपुर तक 56 कि० मी० लम्बा 
प्रस्तावित तटबन्ध भी इस योजना का अंग था जिससे कि नदी के पश्चिमवर्ती 
विस्थापन को रोका जा सके | मगर योजना स्तर पर ही इस प्रस्तावित तटबन्ध 
का प्रबल विरोध हुआ और यह प्रश्न बिहार विधान सभा में भी उठाया गया 
था जिसके तर्क स्पष्ट थे कि यदि बेलका बाँध बनने से सारी बालू। सिल्ट 
इस मात्रा में मौजूद रहे कि धारा परिवर्तन की आशंकाएं बनी ही रहें तो 
फिर बेलका बाँध और पश्चिमी तटबन्ध की आवश्यकता ही क्या है | इत्तिफाक 
से जिस मजूमदार समिति ने बेलका जलाशय के साथ इन तटबन्धों की 
सिफ़ारिश की थी उसके अध्यक्ष श्री एस०सी० मजूमदार (1940) ने, जब 
वह बंगाल के मुख्य अभियंता थे, मानते थे कि “वास्तव में, बंगाल में जो 
हमारा अनुभव रहा है उसके अनुसार बाढ़ नियंत्रण के लिये नदियों पर बनाये 
जाने वाले तटबन्धों का मतलब इतना ही है कि हम आज के थोड़े से अस्थाई 
फ़ायदे के लिये आने वाली पीढ़ियों को बन्धक रख F148 बदलते वक़्त 
के साथ मजूमदार साहब के विचारों में भी परिवर्तन आ गया था। 


ललितेश्वर मल्लिक (1953) लिखते हैं “17777 यदि यह मान्यता 
ठीक है कि बेलका बाँध से अथवा बाराह क्षेत्र बाँध से कोसी की बाढ़ पर 


पूरा नियंत्रण पड़ जायेगा तब तो बाँध (तटबन्ध) की आवश्यकता ही नहीं - 


रह जाती है। यदि बाढ़ पर नियंत्रण नहीं पड़ता है तो सरकार को, और 
खास कर प्रजातान्त्रिक सरकार को, कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी 
नदी के प्राकृतिक बहाव पर रुकावट डाल करे किसी भी क्षेत्र विशेष के लोगों 
को तबाह और बरबाद करे 749 


योजनाएँ बनती रहीं, आवाजें उठती रहीं, आश्वासन दिये जाते रहे 
और कोसी निर्बाध गति से बहती रही.। यहाँ तक कि क्षेत्र से एक प्रतिनिधि 
मंडल 11 अगस्त 1953 को पंडित नेहरू से मिलने और यह बताने के लिये 
गया कि सरकार की टालमटोल वाली नीति से पार्टी की छवि को कितना 
नुकसान पहुँच रहा है।इस प्रतिनिधि मंडल में सर्व श्री हरिनाथ मिश्र, एस. 
एन. अग्रवाल तथा ललित नारायण मिश्र आदि बहुत से लोग थे। ये लोग 
पं० नेहरू के साथ साथ श्री वी. टी. कृष्णमाचारी, उपमंत्री, और श्री कँवर 
सेन, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग से भी मिले |50 पर तब 
बेलका योजना पर विशेषज्ञों की एक बैठक में पुनर्विचार होना था। 31 
अक्टूबर तथा 1 नवम्बर 1953 को पं० नेहरू ने एक बार फिर उत्तर बिहार 
का दौरा किया और इससे कार्य कलाप में कुछ तेजी अवश्य आई | अन्ततः 
भारत सरकार द्वारा एक अन्य समिति गठित की गई जिससे कोसी परियोजना 
के स्वरूप पर राय माँगी गई | सर्वश्री वेंकट कृष्ण अय्यर, मुख्य अभियंता 
आन्ध्र प्रदेश, Hat सेन-उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, एम. 
पी. मथरानी, मुख्य अभियंता बिहार; तथा एन. के. बोस-निदेशक, सिंचाई 
शोध संस्थान, कलकत्ता, इस समिति के सदस्य थे | इन चारों सदस्यों ने क्षेत्र 
का 10 दिसम्बर 1953 को हवाई सर्वेक्षण किया और 13 दिसम्बर 1953 
को अपना अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को दिया जिसके आधार पर श्री 
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गुलजारी लाल नन्दा ने 14 दिसम्बर 1953 को लोक सभा में कोसी योजना 
का प्रारूप बताया जिसके आधार पर वर्तमान निर्माण कार्य हुआ है। इसे 
1953 योजना के नाम से प्रसिद्धि मिली | इस योजना को केन्द्रीय जल तथा 
विद्युत आयोग की 1953 योजना भी कहते हैं। इस योजना के निम्न निमित्त 
थे। 


3.15 कोसी की 1953 बाली परियोजना 


।. नेपाल में हनुमान नगर से 4.8 कि० मी० उत्तर नदी में 1,150 
मीटर लम्बा एक बराज बनाना जिसके पूर्वी छोर पर 1890 मीटर लम्बे तथा 
पश्चिमी छोर पर 3811 मीटर लम्बे मिट्टी के तटबन्ध बनाकर क्रमशः पूर्वी 
और पश्चिमी उभार बाँधों (afflux-bunds) से जोड़ देने का प्रस्ताव था | इन 
दोनों उभार बाँधों की लम्बाई 12.8 कि० मी० अनुमानित थी | योजना के 
इस अंश पर 13.27 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था। 


॥. कोसी नदी की धारा को सीमाबद्ध करने के लिये बराज के नीचे 
दोनों किनारों पर बाढ़ सुरक्षा तटबन्धो के निर्माण का प्रस्ताव किया गया। 
पश्चिमी तट पर यह तटबन्ध भारदा से भन्थी तक 121 कि० मी० तथा पूर्वी 
तट पर यह भीमनगर से बनगाँव तक 99.20 कि० मी० लम्बा बनाया जाने 
वाला था | इसके साथ ही निर्मली तथा महादेव मठ गाँवों की सुरक्षा के लिये 
उनके चारो ओर रिंग बाँध प्रस्तावित था। बलान और तिलयुगा नदियों पर 


“सुरक्षा तटबन्ध तथा पूर्वी उभार बाँध के ऊपर 19.2 कि० मी० लम्बा बाढ़ 


सुरक्षा तटबन्ध भी इस योजना का अंग था | इस पूरे काम की लागत 10.67 
करोड़ रुपये आँकी गई। 


॥. सहरसा तथा पूर्णियाँ जिले की 5.47 लाख हेक्टेयर ज़मीन में पूर्वी 
कोसी नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना जिस पर 13.37 
करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित था। 


इस प्रकार मुख्य कार्य कुल 37.31 करोड़ रुपये की लागत पर प्रस्तावित 
हुआ।5' इसके साथ ही नेपाल में चतरा नहर से 73 हजार हेक्टेयर जमीन 
में सिंचाई की व्यवस्था थी पर इसके लिये निर्माण कार्य नेपाल पर छोड़ दिया 
गया था | इस नहर का अनुमानित व्यय 3 करोड़ रुपये था | विद्युत उत्पादन 
के लिये भविष्य में प्रावधान होना था और इसका प्राक्कलन मूल योजना में 
शामिल नहीं किया गया था। 


इस योजना को यदि श्री भाभा के 6 अप्रैल 1947 वाले भाषण के सन्दर्भ 
में देखा जाय तो स्पष्ट होता है जिस समयातीत तकनीक (Outdated 
Technology) को नमस्कार करके बाराह क्षेत्र वाले बाँध की बात की गई 
थी, 8 वर्ष का समय और लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक अनुसंधान 
पर खर्च करने के बाद हम वहीं के वहीं खड़े थे। यह योजना बाराह क्षेत्र 
तथा बेलका योजनाओं आदि से सस्ती जरूर थी पर किसी भी मायने में . 
बेहतर नहीं थी | जाहिर है योजना का विरोध होता और हुआ भी | 20 नवम्बर 
1954 को पटना सचिवालय में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री श्री कृष्ण सिन्हा 
की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें बेतिया राज के अवकाश प्राप्त मुख्य 
अभियंता राय बहादुर ए. जी. चटर्जी ने एक वक्तव्य रखा | उन्होंने इस योजना 
से मतभेद रखते हुये इसे पैसे की बरबादी बताया और यह स्पष्ट किया कि 
इस से लोगों का कोई भला नहीं होगा | उन्होंने बाढ़ की समस्या को एक 


बार फिर जल निकासी की समस्या के रूप में देखा और जल संचय जलाशयों 
के साथ साथ नालों की खुदाई पर बल दिया जिससे पानी की निकासी जल्दी 
हो सके।52 इस सभा में मुख्य सचिव, मुख्य अभियंता, रिलीफ कमिश्नर 
समेत बहुत से सचिव तथा विभागाध्यक्ष मौजूद थे । इस 1953 योजना प्रस्ताव 
पर बहस यहाँ तक गर्म हुई कि लोकसभा में 3 मई 1954 को तत्कालीन केन्द्रीय 
योजना मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा को कोसी योजना के सुरक्षात्मक पहलू 
पर एक वक्तव्य देना पड़ा जिसमें उन्होंने चीन के जल संरक्षण मंत्रालय के 
मुख्य अभियंता श्री वांग हू चेंग तथा दो अमेरिकन विशेषज्ञों (मैडॉक और 
टॉरपेन) के हवाले से योजना को किसी भी अनिष्ट की आशंका से परे 


बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना 1946 से 1953 तक के शोध . 


और अनुभव के आधार पर तैयार की गई है और इसके सारे पहलुओं को 
अच्छी तरह जाँच परख लिया गया है। 


इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति और उसके कुछ 
समय बाद तक तटबन्धों का सक्रिय विरोध हुआ परन्तु 1953की राज्य व्यापी 
बाढ़ के समय तत्कालीन प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने बाढ़ ग्रस्त 
क्षेत्रों का दौरा किया था और लोगों की दुर्दशा देख कर द्रवित होते हुये तत्काल 
कुछ करने की आवश्यकता पर बल दिया। तत्काल तटबन्ध के अतिरिक्त 
कुछ बनाया नहीं जा सकता जो कि बाढ़ सुरक्षा का एक बहुत ही अल्पकालिक 
साधन है परन्तु इसके दीर्घकालिक प्रभाव घातक हैं। यह जानते हुये भी 
तटबन्धों का खोटा सिक्का बाजार में चल निकला और अभी तक चल रहा 
है। तटबन्धों के दुष्प्रभाव की पूरी जानकारी कोसी योजना को मूर्त रूप देने 
के समय सभी सम्बद्ध पक्षों को थी। 


3.16 श्री कँवर सेन तथा डॉ० के० एल० राव की चीन यात्रा 


अंग्रेज़ी में एक कहावत है गाड़ी को घोड़े के आगे जोतना (to put horse 
before the cart) और कुछ ऐसा ही किया गया जब श्री कँवर सेन और 
डॉ० Ho Udo राव altel नदी (पीली नदी) के तटबन्धों का अध्ययन 
करने के लिये मई 1954 में चीन भेजे गये जिससे कि वे कोसी तटबन्धों 
पर अपनी सिफ़ारिश कर सकें। मज़ा यह था कि योजना 1953 में स्वीकृत 
हो चुकी थी और इसकी विधिवत घोषणा लोक सभा में हो चुकी थी। श्री 
गुलजारी लाल नन्दा ने दो-दो बार योजना के पक्ष में बयान भी दिये। इतना 
हो जाने के बाद यह दोनों विशेषज्ञ चीन भेजे गये और इन्होंने वापस आकर 
` ठीक वही रिपोर्ट पेश की जिसकी इनसे उम्मीद थी। इन लोगों ने ह्ाँगहो 
नदी योजना के प्रबन्धन और जन सहयोग के पहलू पर तो कसीदे जरूर 
कहे पर इसके तकनीकी पक्ष को गौण कर गये | इसकी दो ही वजहें हो सकती 
हैं--एक तो यह कि चीनियों ने ह्ाँगहो नदी योजना के विध्वंसक पहलू पर 
जानकारी ही नहीं दी या फिर भारत में तत्काल कुछ कर डालने की गरज 
से तटबन्धों के पक्ष में बनते माहौल का रुख़ देखकर इन लोगों ने चुप रहना 
ही बेहतर समझा हो। विध्वंसक पहलू की जानकारी का अभाव इसलिये 
स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि “(Recent River Valley Projects in 
China)” नाम की अपनी पुस्तक में श्री chat सेन तथा डॉ० के. एल० राव 
ने पृष्ठ 31 से 34 तक चीन की पीली नदी के तटबन्धों के विध्वंसात्मक पहलू 
का विस्तृत रूप से विवेचन किया है ।53 
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3.17 Stal नदी को नियंत्रित करने की चीनी विचार-धारा 


1955 में चीन से प्रकाशित वहाँ के तत्कालीन उप प्रधान मंत्री की एक 
रिपोर्ट में. ह्ँगहो नदी के बारे में काफी जानकारी दी गई है। इस रपट के 
कुछ अंश प्रसंगवश उद्धूत करने योग्य है--““परन्तु पीली नदी (ह्वाँगहो) में 
बाढ़ की असाधारण गम्भीरता केवल गर्मी के समय घाटी में वर्षा के कारण 
नहीं, परन्तु उससे भी अधिक नदी के निचले छोरो पर सिल्ट के अत्यधिक 
जमाव के कारण है e पीली नदी अपने प्रवाह के साथ विश्व के किसी 
भी नदी के मुकाबले ज्यादा सिल्ट लाती है। यह सिल्ट इतनी होती है कि 
इससे भूमध्य रेखा के चारो ओर 1 मीटर ऊँचे और 1 मीटर चौड़े बाँध के 
23 फेरे लग सकते हैं। निचले क्षेत्रों में नदी का ढाल सपाट है और यह सिल्ट 
समुद्र में न जाकर बड़ी मात्रा में नदी तल में जमा होती है। परिणामतः धीरे 
धीरे नदी तल ऊँचा होता गया और अब तटबन्धों के बीच नदी में पानी 
का औसत तल तटबन्धों की बाहर की जमीन से ऊँचा हो गया है जिसे हम 
उन्नत नदी (Elevated River) भी कह सकते हैं। सिल्ट से भरी हुई ऐसी 
नदी की धारा स्थिर रह ही नहीं सकती। साथ ही सिल्ट का नदी मुख पर 
जमाव प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है जिस से न केवल नदी के इस हिस्से 
में प्रति वर्ष धारा बदलती रहती है वरन्‌ पूरे निचले क्षेत्र की स्थिति ही 
सांघातिक बन गई है और यही वजह है कि जब भी तटबन्ध में सीमाबद्ध 
नदी की जल वहन क्षमता से अधिक बाढ़ आती है तब विपत्ति, जल प्लावन, 
दरार पड़ना या धारा परिवर्तन सभी कुछ निचे क्षेत्रों में होता है । ऐतिहासिक 
रिकार्डों के अनुसार अब तक नदी के निचले क्षेत्रों में लगभग 1500 अवसरों 
से अधिक पर दरार पड़ना या जल प्लावन हो चुका है, 26बार धारा परिवर्तन 
हुआ है जिसमें 9 बार का परिवर्तन वृहद था। 1933 की भयंकर बाढ़ में 
50 से भी अधिक जगहों पर तटबन्ध टूटे जिससे 11,000 वर्ग कि० मी० 
क्षेत्र मै जल प्लावन हुआ। 36 लाख 40 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हुये 
तथा 18,000 लोग मारे TÀ | 2 हजार 3 सौ लाख युआन से अधिक की 
सम्पत्ति का नुकसान हुआ। 


1938 में जापानियों ने चीन पर हमला किया | इस हमले को नाकाम 
करने के लिये होनान प्रान्त के चेगंचाउ के पास हुआयुवानकू में चियांग- 
काई-शेक सरकार ने altel का तटबन्ध कटवा दिया था जिससे नदी की 
धारा में भीषण परिवर्तन हुआ जिससे 54 हजार वर्ग कि० मी० क्षेत्र में पानी 
भर गया। एक करोड़ पच्चीस लाख लोग प्रभावित हुये और इसके पहले 
कि जापानी सेना का हमला नाकाम होता खुद चीन के 8,90,000 लोग मारे 
गये 154 


रिपोर्ट आगे लिखती है कि “परन्तु क्या हम यह कह सकते हैं कि पीली 
नदी का खतरा टल गया है, नहीं | इसके विपरीत हमें हमेशा यह ध्यान में 
रखना चाहिये कि इसके द्वारा किया गया विनाश अब पहले से ज्यादा गंभीर 
हो गया है। सनू 1855 ई० के बाद के सौ वर्षों में लगभग 200 बार यह 
तटबन्ध टूटे हैं| इसका मुख्य कारण नदी के निचले क्षेत्रं में सिल्ट का जमाव 
है। एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार निचले क्षेत्रों में नदी का तल एक से 
लेकर दस से० मी० तक प्रति वर्ष बढ़ रहा है। कुछ स्थानों पर नदी तल 
आस पास की जमीन से 10 मीटर ऊपर है।”” 


इस रिपोर्ट में तटबन्ध बना कर नदी की बाढ़ रोकने के तरीके को 
आदिकालिक बताया गया था। इसके अनुसार पान ची-सुन के प्रसिद्ध गुरु 
मंत्र “तटबन्ध बनाकर पानी को रोके रखो और तीव्र प्रवाह में बालू को बहा 
दो” की एक तरह से चुटकी ली गई थी कि उनके पुरखों का ज्ञान कहाँ 
जाकर सीमित हो गया था। चीनियो ने तब सीख लिया था कि पानी और 
सिल्ट का विस्थापन एक अंतहीन काम है। 


यह तो स्पष्ट है कि सिल्ट का इतना अधिक जमाव तटबन्धों को ऊँचा 
कर के या उन्हें और मजबूत करके रोका नहीं जा सकता | वास्तव में तटबन्ध 
जितने ऊँचे और मजबूत होते जाएँगे सिल्ट का जमाव उतनी ही तेजी से 
बढ़ेगा क्योंकि सिल्ट के बाहर जाने के सारे रास्ते बन्द हो जाते है । इस प्रकार 
हम अपने ही जाल में had हैं और जल प्लावन, तटबन्ध टूटना, धारा 
परिवर्तन आदि के खतरे हमारा पीछा नहीं छोड़ते 155 


1952 में चीन ने सोवियत संघ से विशेषज्ञों के एक दल को आमंत्रित 
किया जिस से बड़े बाँधों की मदद से पीली नदी की समस्या के स्थायी समाधान 
के लिये राय माँगी गई | श्री ए० Uo कोरोलीफ की अध्यक्षता में सात सदस्यों 
का एक दल जनवरी, 1954 में पीकिंग पहुँचा तथा अप्रैल, 1954 में पीली 
नदी योजना आयोग की स्थापना हुई | यह कदम चीनियों ने alter नदी 
के तटबन्धों से तंग आकर उठाया था | 


3.18 श्री कँवर सेन तथा डाँ० के० एल० राव का बयान 


इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद चीनियों की अपनी समस्याओं के प्रति 
उनकी उस समय की चिन्ताधारा का अन्दाजा लगता है, जब वे अपने लिये 
ऊँचे बाँधों की सहायता से पीली नदी को सिल्ट मुक्त बहाने की बात कर 
रहे थे उसी समय हमारे डॉ० Ho एल० राव और श्री कंवर सेन 1953 
की तटबन्धों वाली कोसी योजना को ठीक ठाक होने का प्रमाण पत्र दिलवा 
कर चीन से वापस आये। श्री कँवर सेन के ही अनुसार चीन की हुआई 
योजना के मुख्य अभियंता वांग-हू-चेंग०ने कहा था कि “1953 वाली योजना 
मुझे बड़ी पुष्ट लगती है बशर्ते कि आप लोग सिल्ट नियंत्रण के लिये भी 
कुछ करें।” वस्तुत : 1953 वाली योजना में सिल्ट नियंत्रण का कोई प्रावधान 
था ही नहीं और इसके बिना योजना का कोई दीर्घकालिक मतलब ही नहीं 
था | इसी प्रकार दो अमेरिकन विशेषज्ञों, टॉरपेन और मैडॉक का भी हवाला 
दिया जाता है जिन्होंने कहा बताते हैं कि “स्वीकृत योजना वस्तुतः बहुत 
ही सावधानी पूर्वक किये गये अध्ययन के बाद सक्षम अभियंताओं द्वारा बनाई 
गई है तथा यह योजना बहुत से सम्भावित प्रस्तावों में सबसे अच्छी है भविष्य 
में कभी fee जमाव के कारण नदी तल में उठान होगा तब तटबन्ध 
अव्यावहारिक हो जाएँगे और उस समय कोई पूरक व्यवस्था करनी पड़ेगी |?” 
यह दोनों अमरीकी विशेषज्ञ यह बताना भूल गये कि खुद उनके देश में 1833 
से 1927 के बीच में मिस्सीसिपी नदी के तटबन्धों को 5.18मीटर ऊँचा करना 
पड़ा था जिसके बावजूद तटबन्धों में दरार पड़ना तथा उनके ऊपर होकर 
नदी का बहना जारी रहा। बाढ़ के जल स्तर को नीचा रखने के लिये वहाँ 
अभियन्ताओं को नदी की निस्सरण क्षमता बढ़ाने के लिये प्रयास करते रहने 
पड़े। मिस्सीसिपी को गहरा करने के लिये नदी तल की काफ़ी सफाई भी 
करनी UST | 
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इस प्रकार चीन तथा अमेरिका दोनों देशों में तटबन्धों के माध्यम से 
बाढ़ नियंत्रण हमेशा निराशाजनक रहा परन्तु इस तकनीक की वकालत करने 
के लिये विशेषज्ञों की कमी भारत के सन्दर्भ में नहीं होने पाई। प्रश्न यह 
भी उठता है कि पूरक व्यवस्था की परिभाषा क्या है। सिल्ट नियंत्रण के 
दो ही ज्ञात साधन थे--एक बाराह क्षेत्र का बाँध तथा दूसरा व्यापक पैमाने 
पर भूमि संरक्षण | 1950 में 177 करोड़ रुपये लागत का बाराह क्षेत्र बाँध 
तो 1953 वाली योजना का पूरक नहीं हो सकता था और भूमि संरक्षण तथा 
वन रोपण के बारे में शुरू से ही संदेह व्यक्त किये जाते रहे हैं क्यों कि यह 
काम भारत को नेपाल की भूमि पर करना पड़ेगा। | 


श्री कँवर सेन और डॉ० Ho एल० राव ने चीन से वापस आने पर 
अपनी रिपोर्ट में लिखा है--“'जहाँ पीली नदी में बहती हुई अधिकांश सिल्ट 
महीन है वहीं कोसी में महीन सिल्ट से लेकर मोटा बालू तक पाया जाता 
है। यदि पीली नदी अपने सिल्ट भार को सुगमता पूर्वक समुद्र तक ले जा 
सकती है तब यदि कोसी के पानी से मोटे बालू के कणों को अलग कर 
लेने की व्यवस्था कर ली जाये तो कोई वजह नहीं है कि कोसी को क्यों 
इस तरह काबू में नहीं लाया जा सकता कि वह भी अपनी सिल्ट, जिसके. 
कारण पार्श्ववर्ती विस्थापन होता है, बहा न ले जाये ।””57 पुस्तक में सिफारिशें 
देते हुये लिखा गया है कि-- 


“....- क्योंकि पीली नदी के तटबन्ध सदियों से सक्षम माने गये हैं, यद्यपि 
उनमें रख-रखाव तथा किनारों की निगरानी की समस्या के कारण समय 
समय पर दरारें पड़ी हैं, कोसी तटबन्ध का निर्माण, बराज के निर्माण से 
भी पहले, तुरन्त शुरू करना चाहिये। स्थानीय जनता को अभी निर्माण के 
लिये तथा बाद में रख रखाव के लिये उत्साहित करना चाहिये । खतरनाक 
स्थानों पर पत्थरों का जमाव तथा जहाँ आवश्यकता हो नदी की तलहटी 
की खुदाई करके धारा को स्थिर रखा जा सकता है।'”5 


कोसी के मुकाबले पीली नदी अधिक सिल्ट भार का सुगमता 
पूर्वक वहन करती है। अतः कोसी में मौजूद सिल्ट बहुत ज्यादा परेशानी 
प्रस्तुत नहीं करेगी। केवल मोटे बालू को अलग करना होगा। महीन और 
मध्यम आकार के सिल्ट कण, यदि इनका परिमाण वर्तमान के मुकाबले बढ़ 
भी जाये तब भी, वह कोसी के प्रवाह में बह जायँगे जैसा कि पीली नदी 
के सन्दर्भ में हो रहा F159 


सिल्ट की समस्या जो कि कोसी और उत्तर बिहार की लगभग सभी 
नदियों की समस्या के मूल में है उसके बारे में सिर्फ यह कह देना कि “यदि 
कोसी के पानी से मोटे बालू के कणों को अलग करने की व्यवस्था कर ली 
जाय तो कोई वजह नहीं है कि कोसी को क्यों इस तरह काबू में नहीं लाया 
जा सकता |” कोसी के पानी से मोटा बालू अलग कैसे हो और इसकी क्या 
लागत होगी और इसमें कितना समय लगेगा और यह कि इस सारे काम 
का अधिकांश नेपाल में करना होगा--इसके बारे में रिपोर्ट में खामोशी 
अख्तियार कर ली गई। | 


3.19 क्लाँड इंगलिस द्वारा 1953 वाली कोसी परियोजना 
प्रस्ताव का मूल्यांकन 


फरवरी 19564 सर क्लाँड इंगलिस भी योजना का कार्यान्वयन शुरू 
होने के बाद सरकार द्वारा राय लेने के लिये आमंत्रित किये गये ।०० उन्होंने 
भविष्य में तटबन्ध टूटने तथा 7.5 वर्षों में बराज भरने की आशंका व्यक्त 
की थी परन्तु श्री कँवर सेन का मत था कि बराज उतनी जल्दी नहीं भरेगा 
जैसा कि इंगलिस ने कहा है। श्री सेन के अनुसार “वास्तव में अधिकतर 
भारी बालू बाढ़ के समय जलाशय के ऊपरी हिस्सों में भरना शुरू होगा और 
धीरे धीरे यह पीछे की ओर बढ़ेगा | इस प्रकार जलाशय में क्षमता का उतना 
हास नहीं होगा और बराज का जीवन काल सर इंगलिस के अनुमान से 
कहीं अधिक होगा |” कँवर सेन (1956) ने आगे लिखा है कि “बराज की 
ऊँचाई इस प्रकार तय की गई है कि यह सिल्ट को कम से कम 20 वर्षो 
तक प्रभावशाली ढंग से रोक कर रख सकेगा | इस समय में हम थोड़ी राहत 
की साँस ले सकेंगे क्योंकि तब एक बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित हो चुकेगा 
और इस बीच में हम आँकड़ों का संकलन और उनका ठीक तरीके से 
विश्लेषण कर सकेंगे, प्रयोगशालाओं में शोध करके सिल्ट के पूरे प्रभाव का 
अध्ययन कर सकेंगे, भूमि संरक्षण पर काम किया जा सकेगा तथा नदी की 
सहायक धाराओं पर बाँध बनाने की योजना का भी अन्वेषण हो सकेगा। 
सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हमें नदी की धारा में घटती हुई सिल्ट के प्रभावों 
के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। इस अतिरिक्त सूचना के आधार पर 
कोसी समस्या के दीर्घकालीन समाधान खोजने में सहायता मिलेगी |” श्री 
कँवर सेन ने यह भी कहा कि “वस्तुतः कोसी समस्या के समाधान के लिये 
हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, एक तो यह कि लोगों की माँग के अनुरूप 
तत्काल बाढ़ सुरक्षा प्रदान की जाय अथवा शंत प्रतिशत दोष मुक्त समाधान 
खोजा जाय | यदि शत प्रतिशत दोष मुक्त समाधान खोजने के लिये प्रतीक्षा 
की जा सके तो यह निश्चित है कि लम्बे समय तक कोसी योजना पर कोई 
काम नहीं हो सकेगा |” 


रायो ग्राण्ड (Rio-Grandy) 43, अमेरिका में बने तटबन्धों और उनके 
रख रखाव का हवाला देते हुये श्री कँवर सेन ने लिखा है कि वहाँ तटबन्धों 
की मरम्मत और रख रखाव के लिये बहुत सक्षम व्यवस्था है और कोई वजह 
नहीं है कि ऐसा भारत में क्यों नहीं हो सकता | “अत : इसमें भारतीय 
विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई कोसी योजना के बारे में व्यर्थ परेशान और निराश 
होने कीं आवश्यकता नहीं है।'”०! 


श्री dat सेन का यह बयान सार्वजनिक था और समाचार पत्रों के 
माध्यम से प्रसारित हुआ था। इस बयान में दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। 
एक तो. यह कि 1953 वाली कोसी योजना अपने आप में अल्पकालिक 
योजना थी जिसके कार्यान्वयन से वास्तविक योजना की तैयारी के लिये समय 
और सूचनायें दोनों को प्राप्त करने के लिये मोहलत मिलती थी | दूसरे, 
तटबन्थों की तकनीक निर्विवाद रूप से तब भी स्वीकृत नहीं हुई और मतान्तर 
बना रहा | इसी सन्दर्भ में 6 सितम्बर 1956 को पटना साइंस कॉलेज में 
इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) की एक गोष्ठी को सम्बोधित करते 
हुये श्री कॅवर सेन ने कहा कि मूल कोसी योजना में 244 मीटर ऊँचा कंक्रीट 
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का बाँध बनना था जिस से कि 25,503 घनमेक के अधिकतम प्रवाह को 
घटा-कर 8501 घनमेक किया जा सकता था | प्राथमिक अनुमान के अनुसार 
ऐसे बाँध की लागत 74 से 80 करोड़ रुपये तक होती और 12 से 15 वर्ष 
का समय इसके निर्माण में लगता | क्योंकि यह अपेक्षा नहीं की जा सकती 
है कि लोग 15 वर्षों तक इन्तजार करें इसलिये यह निर्णय लिया गया कि 
शीघ्र ही कुछ किया जाय जिसके फलस्वरूप नदी को एक बराज और तटबन्ध 
प्रणाली से बाँध देने का निर्णय लिया गया ।%2 इस गोष्ठी में बिहार के 
तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री राम चरित्तर सिंह भी उपस्थित थे। उधर सर 
सी० सी० इंगलिस का मानना था कि “कार्यरत लोगों से बातचीत के दौरान 
मुझे ऐसा आभास हुआ कि ऊँचे तटबन्धों के प्रति, जिसकी एक अच्छी खासी 
लम्बाई का निर्माण हो भी चुका है,वे शंकालु हैं । इस से (तटबन्ध से) जलस्तर 
ऊँचा उठेगा और तटबन्ध के बीच बसे लोगों को विस्थापन के लिये बाध्य 
होना पड़ेगा । जलस्तर में वृद्धि, लेखक मानता है, निस्संदेह होगी क्योकि 
प्रवाह को तटबन्ध सीमाबद्ध करेंगे। कालान्तर में इससे तटबन्थो के बीच 
बालू जमाव में वृद्धि होगी अतः जब तक कि नदी में बालू की आमद की 
मात्रा कम न हो जाये, तटबन्ध टूटेंगे। ---- समस्या यह नहीं है कि बाढ़ 
के समय के प्रवाह को कैसे कम किया जाय, समस्या यह है कि बालू की 
मात्रा को कैसे कम किया जाय |”०8 


3.20 कोसी समस्या का तथाकथित दीर्घकालिक समाधान 


वास्तव में 1953 वाली योजना अपने आप में कोई पूर्ण योजना नहीं 
थी वह तो एक भावी gee योजना, जिसका कोई स्पष्ट स्वरूप 1953 में 
नहीं बन सका था, का अंश मात्र थी और यह स्पष्टीकरण दिया कोसी योजना 
के भूतपूर्व मुख्य अभियंता श्री देबेश मुखर्जी (1965) ने--“यहाँ यह स्पष्ट 
कर देना आवश्यक है कि मौजूदा योजना कोसी समस्या का अन्तिम समाधान 
नहीं है। अन्तिम और दीर्घकालिक समाधान है कोसी पर बाँध और उसकी 
सहायक नदियों पर चेक बाँध | बड़े बाँध का निर्माण तुरन्त शुरू होना चाहिये 
जिससे कि नदी का तल नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से किया जा सके तथा 
तटबन्धों का उनकी उद्देश्यपूर्ति के लिये प्रयोग हो सके कोठार में एक स्थल 
का चुनाव कर भी लिया गया है। यह स्थान बिहार के 1934 वाले भूकम्प 
के प्रभाव क्षेत्र में आता है तथा 1897 वाले असम भूकम्प के केन्द्र से 320 
कि० मी० दूर है। अब जब कि अमेरिका, इटली, तथा जापान में भूकम्प 
प्रभावित क्षेत्रों में कई बाँध बनाये जा चुके हैं, आवश्यक सुरक्षा और सावधानी 
बरतने पर ऐसा बाँध बनाना मुश्किल नहीं होगा। आशा की जाती है कि 
चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बाँध को शरीक कर लिया जायगा जिससे 
कि अभी निर्माण कार्यों में लगे हुये लोग इस काम में लगाये जा सकें "764 


1953 के अपूर्ण योजना प्रस्ताव पर पूर्ण रूप से अमल 14 जनवरी 
1955 को शुरू हुआ जब कि बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कृष्ण सिन्हा 
ने निर्मली के पास पश्चिमी तटबन्ध पर स्वंय मिट्टी डाल कर इसका विधिवत 
उद्घाटन किया। 


श्री कँवर सेन ने 1956 में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोसी के 
बाढ़ नियंत्रण की 1953 वाली योजना लागू करने पर लगभग 20 वर्ष का 
समय मिल जायगा जिसमें असली योजना पर काम करने के लिये आँकड़े 


उपलब्ध हो सकेंगे परन्तु लगभग 40 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक इस 
` दिशा में कुछ हुआ नहीं है। कभी कभी बाराह क्षेत्र में बड़ा बाँध बनाने की 
आवाज अवश्य उठा करती है। 


3.21 प्रथम पंचवर्षीय योजना का बाढ़ नियंत्रण प्रस्ताव 


जहाँ कोसी पर एक ओर बाराह क्षेत्र, बेलका बाँध की बातें और फिर 
अंततः उसे तटबन्ध में गिरफ्तार करने का काम चल रहा था वहीं राष्ट्रीय 
स्तर पर बहूद्देशीय प्रकल्पों का सपना देखा जा रहा था। इस बात की 
अभिव्यक्ति पहली पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में देखने को मिलती है। 
इस दस्तावेज़ में बाढ़ नियंत्रण के लिये सिजदा बड़े बाँधों को ही किया गया 
था। 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में बाढ़ों का मुकाबला करने पर 
यद्यपि कोई खास बयान नहीं दिया गया था पर जो कुछ कहा गया था उससे 
आनेवाली घटनाओं का अन्दाजा लगता है। योजना प्रस्ताव कहता है, “ 
eae हर साल Tel की वजह से देश के विभिन्न भागों में काफी नुकसान 
होता है। अभी हाल तक इस तरह से होने वाले नुकसानों के कोई खास 
सांख्यिकीय रिकॉर्ड नहीं रखे जाते थे । जब कभी बड़ी नदियों में बाढ़ आती 
थी, जाँच समितियाँ बैठा दी जाती थीं और कुछ मामलों में वाजिब बाढ़ 
नियंत्रण के कार्यक्रम हाथ में ले लिये जाते थे | असम, बिहार, पश्चिम बंगाल 
और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर तटबन्ध बने हुये हैं। आजकल बाढ़ नियंत्रण 
की समस्या को हमेशा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के निर्माण के साथ देखा 
जाता है। बड़े बाँधों के निर्माण से बाढ़ के पानी का संचयन करना बाढ़ 
से बचाव का सबसे प्रभावकारी तरीकां है 1765 


कहना न होगा कि इस समय तक दामोदर घाटी निगम, भाखड़ा, 
हीराकुड, नागार्जुन सागर आदि बड़े बाँधों के काम में हाथ लग चुका था 
पर कोसी पर बनने वाला बाराह क्षेत्र बाँध सत्ता की नजरों में चढ़कर गिर 
गया | उधर दामोदर घाटी निगम के बाँधो के निर्माण से बिहार की जमीन 
डूबी, बिहार के गाँव उजड़े, लोग विस्थापित हुये | ऊपर से बिहार ने अनुदान 
भी दिया और बदले में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ | कोसी के बारे में 
कितने बड़े बड़े ख्वाब दिखाये गये और अन्ततः बात तटबन्धों के झुनझुने 
पर अटकी जिसमें कँवर सेन, एम० पी० मथरानी, वेंकट कृष्ण अय्यर तथा 
एन० ho बोस जैसे दिग्गज इन्जीनियरों ने पाँसा तटबन्धों के हक में पलट 
दिया और जो कुछ रही सही कसर थी वह कँवर सेन और डॉ० के० एल० 
राव ने चीन यात्रा से वापस आकर अपनी सिफ़ारिशें देकर पूरी कर दी क्योंकि 
आजादी के तुरन्त बाद बाढ़ नियंत्रण के लिये जल्दी थी और इस जल्दी में 
तटबन्धों के अलावा कुछ बनाया नहीं जा सकता था। बस अपने बचाव 
का एक रास्ता सारे विशेषज्ञों ने छोड़ा जबकि यह कहा गया कि बाढ़ का 
समुचित समाधान तो बड़े बाँधों में है पर जब तक यह नहीं बनते हैं तब 
तक तटबन्धों से काम चले। 


इसके बाद 1954 में भारत की पहली बाढ़ नीति प्रकाश में आयी। 
3.22 पहली राष्ट्रीय बाढ़ नीति 


राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार तत्कालीन केन्द्रीय योजना और सिंचाई मंत्री 
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श्री गुलजारी लाल नंदा ने 3 सितम्बर 1954 को लोकसभा में बाढ़ जनित 
समस्याओं और उनके निदान के स्वरूप पर एक वक्तव्य दिया जिसे सम्भवतः 
बाढ़ नीति सम्बन्धी स्वतंत्र भारत का पहला वक्तव्य कहा जा सकता है जब 
कि 1953 तथा 1954 की प्रचण्ड बाढ़ों ने काफी चिन्ताजनक परिस्थिति पैदा 
कर दी थी। श्री नन्दा ने अपने बयान में कहा था कि “बहर हाल, बाढ़ 
प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा का इतना अधिक महत्व है कि हमें उन 
तरीकों को चुनना पड़ेगा जो उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ-साथ शीघ्रतापूर्वक 
अपनाया जा सके। इन अर्थों में एक कार्यक्रम को अपनाने पर विचार किया 
जा रहा है। यह तीन चरणों में विभाजित है। 


(क) तात्कालिक-पहला चरण दो वर्षों की अवधि तक का होगा | 
इस अवधि को गहन अन्वेषणों और आँकड़े एकत्रित करने में लगाया 
जायगा बाढ़ नियंत्रण के लिये अल्पकालीन उपायों के लिये विस्तृत योजनायें 
बनाई जायेंगी तथा अभिकल्पों एवम्‌ अनुमानों को तैयार किया जायगा। 
निवेशों, स्परों और यहाँ तक कि तटबन्धों के निर्माण के उपाय चुने हुये स्थलों 


'में तत्काल लागू किये जायेंगे। 


(ख) अल्पावधिक-दूसरे चरण के दौरान, जो दूसरे वर्ष से आरंभ 
होकर 6वें अथवा 7वें वर्ष तक का होगा, तटबन्धों और चैनेल सुधारों जैसे 
बाढ़ नियंत्रण उपाय किये जायेंगे। इस प्रकार की सुरक्षा को इस समय बाढ़ 
से प्रभावित क्षेत्रों में वृहद भाग पर लागू किया जायगा। 


(ग) दीर्घावधिक-तीसरा चरण, जहाँ आवश्यक हो, कुछ नदियों की 
सहायक नदियों पर भंडारण जलाशयों तथा अतिरिक्त तटबन्धों के निर्माण 
जैसे चुने हुये दीर्घावधि उपायों से सम्बन्धित होगा | इनमें तीन से पाँच वर्ष 
का और समय लग सकता है। 


किसी एक उपाय में बाढ़ों की समस्या का कोई पूर्ण समाधान नहीं मिल 
सकता | यदि कोई उचित हल ढूँढ़ना है तो प्रत्येक मामले पर इसके गुणावगुणों 
के आधार पर विचार करना पड़ेगा तथा कोई एक उपाय अथवा अनेकों 
उपाय के एक समूह को अपनाना पड़ेगा |!?०० 


इस प्रकार 1954 में शुरू हुये बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों में आने वाले 
14-15 वर्षो में प्रभावी रूप से बाढ़ पर काबू पा लेने का इरादा जाहिर किया 
गया था। इस नीति के पालन करने के ध्येय से केन्द्र तथा राज्य सरकारों 
की तरफ से आँकड़ों के संकलन की दिशा में काफी काम किया गया, कई 
तटबन्ध बनाये गये तथा चैनेल सुधार और नगर रक्षा का काम भी हाथ में 
लिया गया और पूरा किया गया। परन्तु 1954 की बाढ़ नीति सम्बन्धी 
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के दो वर्ष के अन्दर ही 27 जुलाई 1956 को श्री 
नन्दा द्वारा जो बयान लोक सभा में दिया गया था उसकी भाषा थोड़ी नर्म 
हो गई थी जब यह कहा गया कि “अंत में मैं विनम्रतापूर्वक यह बताना 
चाहूँगा कि हालाँकि बाढ़ों से प्रति वर्ष उत्तरोत्तर अधिकाधिक सुरक्षा प्राप्त 


की जायेगी, लेकिन हम आने वाले वर्षों में यह आशा नहीं कर सकते कि . | 


हम बाढ़ के खतरों से पूर्णतया सुरक्षित होकर भाग्यशाली स्थिति में आ 

जायेंगे | हमें एक सीमा तक बाढ़ों के साथ जीवन निर्वाह करना सीखना | 
होगा। तथापि हम बाढ़ों को अधिक से अधिक रोकने में समर्थ. 
होंगे और बाढ़ों से होनेवाली क्षति और तबाही से अपने आप को बचाने 


के लिये सभी सम्भव उपाय करेंगे "67 


इस नीति में कुल मिलाकर पिछले लगभग 80 वर्षों से चली आ रही 
बहस का तर्पण कर दिया गया था। तटबन्ध जो अब तक आँख की किरकिरी 
थे उनकी जगह पलकों पर बनने लगी। अब तक जो कुछ भी चिन्तन चल 


रहा था वह बाढ़ को जल निकासी की समस्या के रूप में देख रहा था | बाढ़ | 
एक आवश्यकता थी जिसका किसान स्वागत करते थे। बस समस्याका . 


मान्य स्वरूप यह था कि बाढ़ें आयें और जितना जल्दी हो सके चली जायें 
पर अब जो कुछ भी प्रस्तावित हो रहा था उसके अनुसार बाढ़ आने ही नहीं 
दी जायगी | उसे या तो नई तकनीक के तहत बड़े बाँध बनाकर रोक दिया 
जायगा या फिर तटबन्ध बनाकर उनके बाहर के इलाकों को सुरक्षित रखा 
जायगा। ` 


3.23 बाढ़ पर उच्चस्तरीय समिति (नाग समिति) की रिपोर्ट 
और अब तक की बहस की समाप्ति 

हमने पहले उड़ीसा बाढ़ समिति और पटना के बाढ़ सम्मेलन का जिक्र 

किया है। उसमें उड़ीसा और बिहार के इन्जीनियरों के बयानों के कुछ अंश 


भी दिये गये हैं। पटना सम्मेलन में उत्तर प्रदेश और बंगाल से भी इन्जीनियर 
आये थे। उत्तर प्रदेश के एक अधीक्षण अभियंता ब्रैडशॉ स्मिथ ने इस सम्मेलन 


, (1937) में कहा था कि “उत्तर प्रदेश में भी इन्जीनियरों की राय नदी (घाघरा) 


को दोनों तरफ से तटबन्धों में 80 किलोमीटर जितनी दूरी में कैद करने के 
खिलाफ है | इसके कुछ कारण तो कैप्टेन हॉल ने स्पष्ट किये हैं और कुछ 
यह है कि वह पानी जो कि नदी में घुस नहीं पाता उसकी निकासी के लिये 
क्या किया जाय ।”'०० इसी प्रकार असम के बारे में पीटर सालबर्ग (1937) 
को उद्धृत करते हुये यह कहा गया कि, सरकार की क्षमता 
और इन्जीनियरों के बुद्धि कौशल के संयोग से कैसे (बाढ़) परिस्थिति धीरे- 
धीरे बदतर होती चली गई और कैसे अच्छे खासे तटबन्ध सब तरफ बन 
गये और उसमें भी सड़कों और रेलवे बाँधों ने और परेशानी पैदा कर दी 169 


उधर बंगाल में इन्जीनियर बाढ़ों के मूल में तटबन्धों, सड़कों, रेल लाइनों 
या ऐसी किसी भी रुकावट को काफ़ी समय से महसूस कर रहे थे। राय 
बहादुर जी०सी० चटर्जी (1936) का मानना था, “इस नापाक गठबन्धन 
में सिंचाई विभाग शामिल है जो कि तटबन्ध बनाता है पर उसमें समुचित 
स्लुइस नहीं बनाता, जमींदार हैं जो कि चारो तरफ बाँध बना रहे हैं पर उसमें 
(जल निकासी के लिये) कभी स्लुइस नहीं बनाते, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है जो कि 
पानी के फैलाव वाले इलाके में सड़कें बना रहा है और रेल कम्पनियाँ शामिल 
हैं जो कि रेल लाइनें तो बनाती चली जा रही हैं पर उनसे होकर पानी की 
निकासी का उचित प्रबन्ध नहीं करतीं |'”7० 


यह सारे बयान आजादी के कुछ साल पहले के Sl आज़ादी के दस 
साल बाद श्री बलवन्त सिंह नाग की अध्यक्षता में बनी एक उच्च स्तरीय 
बाढ़ कमिटि की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । 1957 में बाढ़ की यह उच्चस्तरीय 
समिति क्या कहती है वह जरा गौर करने लायक है-- 


() “पिछले कुछ दशकों से बंगाल के इन्जीनियर तटबन्धों के 
खिलाफ बोलते रहे हैं पर इधर कुछ वर्षों में तटबन्धों के प्रति 
उनकी शत्रुता में कुछ परिवर्तन आया है।'”7' 


LY =- -> न सन 


उड़ीसा बाढ़ समिति की रिपोर्ट (1928) के बारे में उपर्युक्त रिपोर्ट 
कहती है, “यहाँ यह याद रखना चाहिये कि 1927 में मिस्सीसिपी 
नदी में भयंकर बाढ़ आई और इसका दोष लोगों द्वारा नदी के 
दोनों किनारों पर बने तटबन्धों को दिया गया | संभवतः इसी 
कारण भारत और अन्य देशों में लोगों की राय पर असर पड़ा 
हो 72 


“वर्त्तमान शताब्दी के बीस और तीस के दशक में बिहार में आम . 
राय तटबन्धों के खिलाफ थी। ऐसा लगता है कि बंगाल के 
इन्जीनियरों द्वारा तटबन्धों की जबर्दस्त मुखालिफत की यह 
प्रतिध्वनि थी। "7 7 7 इधर बिहार में बाढ़ से बचाव के लिये 
राय तटबन्धों के समर्थन में बदल गई F173 


“इस दशक में उत्तर प्रदेश में भी राय तटबन्धों के हक में बनी 
है और ऐसे बहुत से तटबन्ध वहाँ हाल में बनाये गये S174 


“श्री मजूमदार ने संचयन जलाशयों की सिफारिश की थी 7 . 
परन्तु बाद में असम में आम राय श्री मजूमदार के समर्थन में 
कायम नहीं रह पाई | पिछले चार वर्षो में राज्य में तटबन्धो के 
निर्माण पर बहुत काम हुआ है और अब वहाँ 2240 fho मी० 
लम्बे तटबन्ध हैं |'”75 


हमने केवल पाँच राज्यों के उदाहरण इसलिये दिया है कि यही पाँच 
राज्य आज पूरे देश में सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रकोप भोगते हैं। पहली, यानी 
तीस के दशक की राय भी विशेषज्ञों की थी और 1957 वाली राय भी 
विशेषज्ञों की ही है। अब यहाँ हमारा सीधा प्रश्‍न खड़ा होता है उन लोगों 
से जो यह कहते हैं कि सारा मसला टेकनिकल है और इसके बारे में हम 
कुछ नहीं कह सकते | यहाँ तक कि रजनीतिज्ञ भी यही कहते हैं कि तकनीकी 
मसलों पर वह विशेषज्ञों की बात को सबसे ऊपर रखते हैं और किसी भी 
सन्देह के निवारण के लिये विशेषज्ञों की ओर इशारा करते हैं| तो अब कोई 
विशेषज्ञों से यह पूछे कि हुजूर! आपकी राय, आपके विज्ञान, आपके 
विश्लेषण या आपके विवेक को क्या हुआ | कुछ दिनों पहले जो आप एक 
किस्म की बात करते थे पर आज उसके एक दम खिलाफ बोल रहे हैं। न 


(ii) 


(iii) 


(iv) 


(४) 


` तो इस दौरान हमारी नदियाँ बदलीं, न बाढ़ों में कोई खास फर्क आया, न 


वर्षापात बदला, न ही नदियों में सिल्ट के परिमाण में कोई आश्चर्यजनक 
कमी आई और न ही किसी जादू के असर से लोगों की बाढ़ समस्या के 
प्रति उनकी समझ में कोई ज़मीन आसमान का अन्तर आया। फिर यह 
एकाएक आप को क्या हुआ | इस प्रश्न का कोई उत्तर सम्भवतः न मिले। 
इसका जवाब जनाब अकबर इलाहाबादी ने फ़र्माया था, 


जैसा हो मौसम मुताबिक उसके मैं दीवाना हूँ, 

मार्च में बुलबुल हूँ तो जुलाई में परवाना हूँ 
अब यह जरूर साफ हो जाता है कि तकनीक सामाजिक सन्दर्भो में 
छोटे-बड़े, अमीर गरीब, शासक-शासित, शोषक-शोषित और यहाँ तक कि 
पुरुष-स्त्री आदि को देखते हुये निरपेक्ष नहीं है। यह सभी समूह यदि अपनी 
अपनी टेकनॉलॉजी विकसित करने के लिये स्वतंत्र छोड़ दिये जायँ तो, साइन्स 


- के बुनियादी उसूल एक ही होते हुये भी, जो तकनीक विकसित होगी, वह 
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भिन्न भिन्न समूहों के लिये अलग अलग होगी | इन्जीनियरों की यह मजबूरी 


है कि आम लोगों से उनका संवाद लगभग नहीं के बराबर है | ऐसी परिस्थिति 
` में उन पर ऐसे तत्वों का दबाव पड़ना स्वाभाविक है जो कि सामाजिक रूप 
से दबंग हैं, सत्ता के निकट हैं अथवा स्वयं सत्ता में हैं और बहुत सी योजनायें 
ऐसे तत्वों के हित साधन के लिये बनाने तथा उसकी वकालत करने के लिये 
इन्जीनियर अपने आप को मजबूर पाते हैं। इनमें से कुछ काम उन्हें खुशी 
से करने पड़ते हैं तो कुछ मजबूरन करने पड़ते हैं। अन्यथा, ऐसी परिस्थिति 
में इन्जीनियरों का एक तबका ऐसा उभरता है जो कि राजनीतिज्ञो और निहित 
स्वार्थ वाले तत्वों की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिये खुद को प्रस्तुत कर 
देता है। इस तरह न तो हर टेकनॉलॉजी जनोन्मुख है और न हीं कभी 
इन्जीनियर सत्ता के दबाव से मुक्त हुये हैं। अंग्रेज हुकमरान तटबन्धों के हक 
में आम तौर पर नहीं थे इसलिये उनके इन्जीनियर भी वही जबान बोलते 
थे। आजाद हिन्दुस्तान के शासकों ने तटबन्धों से परहेज नहीं किया और 
एक कल्याणकारी राज्य होने के कारण उनके सामने आम जनता का हित 
सर्वोपरि था और यह हित साधन जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर समझा 
गया और दस्तूर के मुताबिक इस बार भी विशेषज्ञों ने सुर से सुर मिलाया। 
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अध्याय-4 
बन्दिनी महानन्दा 


4.0 पृष्ठ भूमि 


नदियों का छलक कर या किनारे तोड़ कर बहना कोई नई घटना नहीं 
है। यह आदिकाल से होता आया है परन्तु नदियों तथा प्रकृति से सामञ्जस्य 
रखने वाले भारतीयों ने इस घटना को तूल नहीं दिया । जब भारत पर अंग्रेजी 
हुकूमत की पकड़ मजबूत हुई उसके पहले से हमारी सम्पत्ति देखकर हमारे 
इन अनचाहे मेहमानों की लार टपकती थी और सम्पत्ति दोहन का कोई भी 
जरिया यह “सोने की चिड़िया” के शिकारी छोड़ना नहीं चाहते थे | भू-राजस्व 
उनके TSR भरने का एक साधन था और उनकी शायद यह मंशा थी कि 
यदि नदियों को घेर कर उनकी चंचलता समाप्त कर दी जाय तो जमीनको 
बेहतर बना देने के नाम पर जनता से कुछ और माल ऐंठा जा सकता था 
तथा जनता की वाह वाही भी लूटी जा सकती थी। 


परन्तु 'बाँटो और राज करो' नीति के प्रणेता इस उद्यम में सफल नहीं 
हो पाये क्योंकि दाँतो में पैसा दबाने वाले इन व्यापारियों को शायद यह 
अहसास हो गया था कि जब जनता के पैसे से बाढ़ नियंत्रण की योजना 
बनाई जायगी तो उसे नदी के पानी से सुरक्षा भी देनी पड़ेगी और यह सौदा 
मुनाफ़े का सौदा नहीं था। उधर दूसरी तरफ़ उनके इन्जीनियर भी इस तरह 
का आश्वासन देने की स्थिति में नहीं थे कि वह जमीन को बाढ़ से मुक्त 
कर पायेंगे। 


4.1 महानन्दा पर कसता शिकंजा 


आजादी के बाद कोसी को लेकर जो बहस का रुख मुड़ा और उस 
पर तटबन्ध बनना शुरू हुआ तब बाकी नदियों की क्या औकात थी | 1954 
से 1956 के बीच उत्तर बिहार की कई अन्य नदियों जैसे बूढी गण्डक, घाघरा, 
बागमती, कमला बलान तथा खिरोई आदि पर बिना किसी बहस-मुबाहसे 
के 770 कि० मी० तटबन्ध बनकर तैयार हो गये' पर महानन्दा अभी तक 
चर्चा में नहीं थी। 


फ्रान्सिस बुकानन (1809-10) ने महानन्दा के प्रवाह पथ और उसकी 
सहायक नदियों के बारे में बहुत कुछ लिखा पर महानन्दा की बाढ़ पर कुछ 
भी नहीं लिखा | करीब-करीब यही स्थिति रॉबर्ट मॉन्टगुमरी मार्टिन (1838) 
की थी। इन दोनों को महानन्दा की बाढ़ ने तभी आकर्षित किया जब उनको 
लगा कि बाढ़ के समय बड़ी-बड़ी नावें इस नदी और उसकी सहायक धाराओं 
में चलाई जा सकती हैं। माल ढुलाई के प्रति इनकी आसक्ति इतनी ज्यादा 
थी कि उन्हें बाढ़ के बारे में कहने की फुर्सत ही नहीं मिली | इब्लू० डब्लू० 
Bet (1877) ने भी महानन्दा की बाढ़ का कोई जिक्र नहीं किया | यह संभव 
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है कि कोसी, यद्यपि वह पूर्णियाँ के पश्चिम से होकर बहती थी पर पूर्णियाँ 
या महानन्दा से बहुत दूर नहीं गई थी, की बाढ़ों के चर्चे ने महानन्दा की 
बात को दबा दिया हो | इसके बाद के लेखकों, शिलिंगफोर्ड (1895), चार्ल्स 
इलियट (1895), एफ०सी० हर्स्ट (1908) या डब्लू० ए० इंगलिस (1909) 
ने भी महानन्दा के बाढ़ की बात नहीं की थी। पूर्णियाँ गजैटियर (1911) 
के अनुसार, “हाल के वर्षां का सबसे गंभीर जल प्लावन 1906 में हुआ 
था जबकि कोसी और गंगा में एक साथ बाढ़ आई और इसी समय महानन्दा 
में भी पानी चढ़ा हुआ था ।”2 महानन्दा का नाम लेकर बाढ़ की बात करने 
की शायद यह पहली ख़बर थी। 


1937 के बहुचर्चित पटना के बाढ़ सम्मेलन में, जिसमें पूरे देश से 
महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया था, एक भी बार महानन्दा का नाम नहीं लिया 
गया। 


1942 में राय बहादुर पी० सी० घोष द्वारा तैयार की गई उत्तर बिहार 
की बाढ़ सम्बन्धी रिपोर्ट में पूर्णियाँ जिले की सौरा, पनार, कारी कोसी आदि 
नदियों की बाढ़ के बारे में जिक्र जरूर मिलता है क्योंकि इन धाराओं से 
होकर कभी न कभी कोसी बही थी पर महानन्दा और उसके द्वारा बाढ़ से 
तबाही पर चर्चा लगभग नहीं के बराबर है। 


पूर्णियाँ गजैटियर (1963) के अनुसार 1909-10 तथा 1917-18 में 
किशनगंज के इलाके की पाट की फसल को महानन्दा के किनारे तोड़कर 
बहने के कारण नुकसान पहुँचा था। उसके बाद को 1930, 1931, 1934, 
1937 और 1938 की बाढ़ें कोसी के कारण आई थीं | 1948 में जबकि पूरा 
बिहार राज्य बाढ़ की चपेट में आया था तब भी तत्कालीन पूर्णियाँ (वर्त्तमान 
कटिहार) के मनिहारी और बरारी थानों में ही बाढ़ का असर पड़ा था और 
यह बाढ़ गंगा के कारण आई थी |? 


1953 में फिर बिहार एक भीषण बाढ़ की चपेट में आया पर “सौभाग्य 
से उत्तर बिहार के बाकी जिलों के मुकाबले पूर्णियाँ में बाढ़ से तबाही बहुत 
कम हुई ।”* 


1954 में उत्तर बिहार के कुल क्षेत्र (लगभग 52 हजार वर्ग कि० मी०) 
में से 23,732 वर्ग कि० मी० (31:88 प्रतिशत) बाढ़ से प्रभावित हुआ था। 
कुल गाँवों की 21,107 संख्या में से 8119 (38:47 प्रतिशत) गाँव बाढ़ की 
चपेट में आये और 183-93 लाख की आबादी में से मात्र 70:65 लाख लोगों 
(38-41 प्रतिशत) ने इसकी पीड़ा झेली | फिर भी 1954 की बाढ़ की रिपोर्ट 
में कोसी के पूर्व के क्षेत्र की चर्चा नहीं है।5 


1955 में महानन्दा की बाढ़ का प्रभाव बारसोई, ठाकुर गंज, किशनगंज, 


बहादुर गंज तथा कटिहार थानों तक सीमित था | “ ... इस बार बाढ़ काफी 
तेज थी जिसका असर उन गाँवों में ज्यादा महसूस किया गया जो कि 
महानन्दा, मेची, कन्कई, पनार और परमान नदी के किनारे पर थे मगर जो 
गाँव नदी से दूर थे उन पर बाढ़ का असर कम था | ज्यादातर नुकसान फसल 
का हुआ पर केवल कुछ घर ही प्रभावित हुये | कुछ जगहों पर कटाव हुआ 
है जिससे कुछ परिवारों पर असर पड़ा है। लेकिन अभी तक मिली रिपोटौं 
के अनुसार जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है ।”6 


1955 वाली बाढ़ का असर पूर्णियाँ (पुराने) जिले की 7,91,026 
आबादी पर पड़ा था जिसकी जद में 1630 गाँव आये थे।” 


1956 में पूर्णियाँ में बारिश जून में ही शुरू हो गई थी और इस बार 
बाढ़ का असर जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर महीने तक देखने में आया | 
इस बार कटिहार सब-डिवीजन में कटिहार, मनिहारी, आजम नगर, कदवा, 
करन दिघी, बारसोई, बरारी और कोढ़ा थानों पर इसका असर पड़ा था। 
बाढ़ का पानी पूर्णियाँ जिले के सदर, किशनगंज और कटिहार सब-डिवीजनों 
के 431 गाँवों में घुस गया था।१ । 


1957 में बाढ़ नियंत्रण के लिये गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट 
में भी महानन्दा की बाढ़ के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं थी। 


महानन्दा का जिक्र करते हुये बिहार के सन्दर्भ में यह रिपोर्ट मात्र इतना 


ही कहती है कि, “गंगा प्रणाली के पूर्व में आखिरी महत्वपूर्ण नदी महानन्दा . 


है। लेकिन बाढ़ नियंत्रण के लिहाज से यह नदी कोई गंभीर समस्या नहीं 
पैदा करती। केवल कुछ क़स्बों के बचाव की व्यवस्था तथा थोड़े बहुत 
तटबन्धों के निर्माण से इस नदी की समस्या का काफी हद तक समाधान 
हो जायगा |।””१ 


उधर 1958 में उत्तर बिहार की बाढ़ की चर्चा करते हुए गण्डक, बूढ़ी 
गण्डक, बागमती, अधवारा, कमला तथा कोसी, सब की चर्चा हुई मगर 
महानन्दा का नाम फिर भी नहीं लिया गया |!" 


1961 में पूर्णियाँ से विधान सभा के सदस्य श्री वासुदेव प्रसाद सिंह 
ने विधान सभा को बताया कि, “हमारे जिले में इस साल गंगा और कोसी 
नदी में विशेष रूप से बाढ़ आई और उसमें खासकर मनिहारी, बरारी, कोढ़ा 
और रुपौली के कुछ हिस्से बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये।”'' यानी इस साल की 
बाढ़ को भी महानन्दा की बाढ़ नहीं माना गया। 


1962 में विधान सभा के बजट सत्र में तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री 
दीप नारायंण सिंह ने बताया कि, “... भारत सरकार ने बिहार सरकार की 
सलाह से एक विशेषज्ञों की उप-समिति बनाई थी। यह उप-समिति बनाई 
गई थी निचली कोशी, कमला, बागमती, बूढ़ी गण्डक की घाटियों में बाढ़ 
नियंत्रण से सम्बन्धित राय देने के लिये ।'12 जहाँ 1962 तक यह हालत 
थी कि बाढ़ के मसले पर महानन्दा का नाम भी नहीं लिया जाता था वहीं 
1963 आते-आते एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। 


1963 में विधान सभा में श्री युवराज ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रंख 
कर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने हिस्से की महानंदा पर तटबन्ध बनाये 
जाने के प्रयास के बारे में जानकारी दी। उनका मानना था कि यदि बंगाल 
सरकार यह तटबन्ध बनाती है तो सारा पानी दक्षिणी पूर्णियाँ (अब कटिहार 
जिला) के कई प्रखण्डों में फैलेगा जिससे इन स्थानों पर बाढ़ की स्थिति में 
गिरावट आयेगी | सरकार की ओर से श्री लोकेश नाथ झा ने पश्चिम बंगाल 
द्वारा इस बाँध के बनाने की पुष्टि की और कहा कि यह बाँध 57.60 
कि०मी० (36 मील) लम्बा, 3.66 मीटर (12 फुट) ऊँचा और 9.76 मीटर 
(32 फुट) चौड़ा है और अगर यह बाँध बनता है तो अमदाबाद प्रखण्ड 
तथा अन्य स्थानों पर भयानक बाढ़ आयेगी | उन्होंने कहा कि, “पश्चिम 
बंगाल सरकार अपने इलाके में बाँध बाँध रही है और साधारणतः हम-लोगों 
को कुछ कहना नहीं है। जहाँ तक सामान्य सम्बन्ध एक दूसरे राज्य से हैं 
उसमें चाहिये था कि पश्चिम बंगाल सरकार बिहार सरकार को इस सम्बन्ध 
में सूचना देती ।”14 


इसी साल केन्द्र सरकार ने बाढ़ समस्या का अध्ययन करने के लिये 
देश के विभिन प्रान्तों के सिंचाई मंत्रियों की एक समिति बनाई थी जिसकी 
अध्यक्षता बिहार के तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री महेश प्रसाद सिंह कर रहे 
थे | इसका परिणाम यह हुआ कि समिति ने सिफारिश कर डाली", शाहाबाद 
जिले में गंगा नदी के किनारे तथा पूर्णियाँ जिले में महानन्दा के किनारे 
तटबन्धों का निर्माण उच्च प्राथमिकता के स्तर पर किया जाना चाहिये 17775 


युवराज जी ने पश्चिम बंगाल सरकार की एकतरफा कार्यवाही तथा 
पूर्णियाँ के सम्भावित जल प्लावन की बात एक बार फिर विधान सभा में 
1964 में उठाई ।' इस बार सरकार की तरफ से श्री सहदेव महतो ने वक्तव्य 
दिया और कहा, “... पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा मालदा जिला में महानन्दा 
नदी के पूर्वी किनारे पर मलियोर बाँध परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप 
गत दो वर्षों से बाढ़ की विभीषिका काफी बढ़ गई है। मलियोर बाँध 
परियोजना वास्तव में पश्चिमी बंगाल में फुलहर नदी के बायें किनारे पर 
एक बाँध है जिसका भीषण कुप्रभाव इसी नदी के दाहिने किनारे पर, जो 
बिहार के पूर्णियाँ जिला में स्थित है, पड़ता है। यह पूर्ण विदित है कि अगर 
किसी नदी के एक किनारे पर बांध निर्माण किया जाय और दूसरे किनारे 
पर उसी समय न किया जाय तो जिस किनारे बाँध न बनाया जाता है उस 
किनारे पर बाढ़ का कुप्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।” पश्चिम बंगाल सरकार 
को औपचारिक रूप से विरोध पत्र भेजने की सूचना के साथ-साथ उन्होंने 
यह भी बताया कि, “... करीब 317 वर्ग कि०मी० (124 वर्ग मील) क्षेत्र 
की सुरक्षा के लिये अनुमानतः 1:5 करोड़ रुपये की लागत पर एक 
परियोजना अधीक्षण अभियंता, बाढ़ अनुसंधान अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा 
तैयार की जा रही है। यह योजना शीघ्र उपस्थापित की जायगी | प्रशासकीय 
स्वीकृति, बाढ़ नियंत्रण प्रखण्ड (सेक्टर) से निधि की उपलब्धि और साथ 
ही साथ केन्द्रीय जल एवं शक्ति आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद काम 
शुरू किया जायगा |”? 


इसके बाद विधान सभा के प्रायः हर सत्र में सर्वश्री युवराज, शकूर 


60 वर्षीय श्री राम लगन राय कटिहार जिला 20-सूत्री कार्यक्रम समिति | 
के उपाध्यक्ष हैं और एक लम्बे अरसे से राजनीति से सम्बद्ध रहे हैं। महानन्दा 


परियोजना को स्वीकृत करवाने तथा उसके कार्यान्वयन में उनका विशिष्ट | 


योगदान रहा है। 


उनका कहना है कि “हमारा क्षेत्र बाकी उत्तर बिहार से थोड़ा भिन्न झि 
है। नदियों का जितना सघन विस्तार इस क्षेत्र में है उतना अन्य जगहों हिः 
पर नहीं है। गंगा, कोसी, महानन्दा, कारी कोसी, बरण्डी, Heng और रीगा 3 
आदि कितनी ही नदियाँ अपनी विभिन्न धाराओं के साथ पूरे इलाके पर 
फैली हैं और ऐसी परिस्थिति में यहाँ बाढ़ आना स्वाभाविक है। 


पुराने पूर्णियाँ जिले की दूसरी समस्या भूमिहीन मजदूरों की थी जो 
कि अब भी है। यहाँ कुछ जमीदार थे तो अधिकांश भूमिहीन। 1954 में 
खेती की जमीन का सर्वे हम लोगों के प्रयास से हुआ जिसमें कुछ भूमिहीनों | 
को जमीन मिली, उनको कुछ राहत मिली और उनका शिकमी हक दर्ज 
हुआ। बदली परिस्थिति में जमीन का मालिक अपनी ज़मीन यदि बेचना 
चाहे तो बेच सकता था पर जब तक शिकमीदार भी अपनी लिखित रञ्रामन्दी 
न दे तब तक हस्तातंरण बेदाग नहीं होता था। सर्वे के बावजूद भूमि हदबन्दी 
लागू नहीं थी और हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया। 

इस तरीके से गरीबों को ज़मीन मिलने की आशा हम लोगों को थी 
और यदि यह जमीन तटबन्ध बन जाने के फलस्वरूप बाढ़ से सुरक्षित हो 
जाती है तब तो क्या कहना। महानन्दा तटबन्ध की माँग के पीछे यही दो 
मुख्य कारण थे। 


1968 में एक भीषण बाढ़ आई थी। हम लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 
(पी० qao पी०) में थे। जमीन की हदबन्दी और महानन्दा तटबन्ध की 
माँग को लेकर हम लोगों ने आन्दोलन किया। अगुआई युवराज जी (भूतपूर्व 
लोक सभा सदस्य) ने की। इसके तहत गाँव-गाँव में सभा करके आम जनता 


अहमद, नन्दलाल मराण्डी आदि नियमित रूप से महानन्दा परियोजना के 
क्रियान्वयन की माँग करते रहे और यह सिलसिला लगातार 1970 तक 
चला और तब जाकर कहीं योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिली | बात 
सिर्फ विधान सभा तक ही सीमित नहीं रही, योजना के क्रियान्वयन के लिये 
लोगों को सड़कों पर भी उतरना पड़ा। देखें बॉक्स | 


यह एक विचित्र विडम्बना है कि जब 1964 में मंत्रियों की समिति 
ने सिफारिश कर दी थी और यह लगभग तय हो चुका था कि महानन्दा 
पर तटबन्धों का निर्माण प्राथमिकता के स्तर पर होना चाहिये तब इसके 
लिये 1968 में आन्दोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी | सत्याग्रह, धर पकड़, 
लाठी चार्ज आदि की जरूरत अवश्य ही सरकार और आम जनता के बीच 
सम्वादहीनता की वजह से पड़ी होगी या फिर जब तक रोये नहीं तब तक 
माँ अपने बच्चे को भी दूध पिलाने की जरूरत नहीं समझती | 


पश्चिम बंगाल सरकार ने मालदा जिले के कुछ हिस्सों को महानन्दा 
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. श्री राम लगन राय 
का समर्थन जुटाया जाता था और साथ में सिविल नाफ्रमानी का रास्ता 
भी हम लोगों ने अख्तियार किया। सत्याग्रह, धरपकड, लाठी चार्ज सभी 
कुछ हुआ। युवराज जी लगभग 6 महीना सहरसा / पूर्णियां जेल में रहे 
होंगे। मैने भी लगभग इतना ही समय पूर्णियां जेल में काटा होगा। 

जेल से आने के बाद स्व० बसावन बाबू के साथ जाकर हम लोगों 
ने श्री अशोक मेहता से, जो कि पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और 
बाद में इन्दिरा जी की सरकार में मंत्री भी रहे और पहले हमारी पार्टी से 
सम्बद्ध थे, बातचीत की। सरकारी अफसरों ने भी सहयोग किया और तब 
योजना स्वीकृत हुई | 1972 में योजना पर काम शुरू हुआ। गंगा, महानन्दा, 
कारी कोसी, रीगा, बरण्डी आदि सभी छोटी-बड़ी नदियों पर तटबन्ध बने। 
हम लोग निश्चित रूप से इसे अपनी जीत मानते Al” 


के छलकते पानी से बचाने के लिये मलियोर बील वाले इलाके को तटबन्ध 
से घेर दिया। इसकी वजह से वहाँ का इलाका तो (भले ही कुछ समय के 
लिये ही सही) बाढ़ से बच गया पर महानन्दा का पानी पश्चिम की ओर 
गोबिन्दपुर और मनिहारी की तरफ हिलोरें मारने लगा। तटबन्ध बनाकर 
पश्चिम बंगाल ने अपनी समस्या को बिहार की समस्या बना दिया। और 
स्थानीय लोगों को यह लगा कि अगर बंगाल वाले लोग अपने बचाव के 
लिये तटबन्ध बना सकते हैं तो क्यों नहीं बिहार वाले लोग भी अपनी सुरक्षा 
की व्यवस्था खुद करें। अच्छे भविष्य की कल्पना और महानन्दा के ताजे 
थपेड़ों की बुनियाद पर महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना के क्रियान्वयन 
की बात उठी। 


इस प्रकार जहाँ एक ओर 1870 के दशक से लेकर 1953 तक के अस्सी 
ast से चल रही बाढ़ नियंत्रण की बहस को धत्ता बताते हुये कोसी पर 
तटबन्ध बने वहाँ कोसी परियोजना की नजीर देकर बाकी नदियों पर काम 
शुरू हुआ | बिहार में महानन्दा नदी तटबन्ध बनाने वालों की पहली मजबूरी 
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और आखिरी शिकार थी। मजबूरी इसलिये कि बिहार पर यह परियोजना 
पश्चिमी बंगाल की एकतरफा कार्यवाही की वजह से थोपी गई। शिकार 
इसलिये कि नदी बहुत दिन तक छुप कर बच नहीं सकती थी। इसकी दो 
वजहें थी। एक तो कोसी नदी पर बनने वाले तटबन्धों की कामयाबी के 
किस्सों तथा भारत सेवक समाज द्वारा वहाँ के व्यापक जन सहयोग के प्रयोग 
की कहानियों का प्रचार जम के किया गया और वैसे भी दूर के ढोल कुछ 
ज्यादा ही सुहावने होते हैं। कोसी नदी पर तटबन्धों के निर्माण का काम 
पूरा हो जाने के बाद नेताओं का आत्म विश्वास भी बहुत बढ़ गया था और 
वह बाढ़ को पूरी तरह दबोच लेने का सपना देखने लगे थे बकौल श्री अब्दुल 
गफूर, “यह सभी जानते हैं कि जितनी बड़ी नदियाँ उत्तर बिहार मे हैं जो 


` नॉर्थ बिहार को तहस नहस करती थीं लेकिन काफी हद तक कन्ट्रोल कर 


ली गई हैं। यह मैं नहीं कहता कि बिलकुल कन्ट्रोल कर लिया, अब उससे 
कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक हद तक कन्ट्रोल हमने किया है। इतना 
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि थर्ड प्लान में पूरी तरह से इसे रोक दूँगा | 
यह तभी हो सकता है जब कि हम को पूरा ग्रान्ट मिले, हमदर्दी मिले दिल्ली 
की हुकूमत से।”'* जहाँ अब्दुल गफूर साहब सरकार की तरफ से इस तरह 
के बयान दे रहे थे वहीं उत्तर बिहार की बाकी नदियों को घेरने का काम 
भी शुरू हो गया था। धीरे-धीरे सभी जगहों पर यह लगने लगा कि बाढ़ 
से बचाव चारो तरफ खुशहाली ला देगा और इसके लिये तटबन्ध एक जाने 
माने उपाय बन गये थे अतः उनका निर्माण होना चाहिये | इससे तटबन्धों 
से होने वाले नुकसानों की चर्चा दबा दी गई और कहीं विकास की दौड़ 
में महानन्दा का इलाका पीछे न छूट जाये इसलिये योजना की मांग देर सबेर 
उठनी ही थी। वह तो यूँ कहा जाय की ख्वाहिश रोने की थी तभी सिर पर 
नारियल गिर गया | पश्चिम बंगाल ने एक तरह से बिहार की मदद ही की | 


4.2 महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना का इतिहास 


साठ के दशक में शुरू में ही महानन्दा की बाढ़ से बचाव के लिये आवाजें 
उठने लगीं और यह भी तय था कि यह फर्ज तटबन्धों के जरिये अंजाम 
दिया जायगा। मगर यह फैसला करने के पहले तकनीकी हल्को में बाढ़ से 
बचाव के अन्य तरीकों की भी चर्चा की गई। यह तरीके थे, गाँवों को ऊँचा 
करना, बड़े बाँध बनाना और महानन्दा की बारसोई शाखा को गहरा और 
चौड़ा करना | इतने दरवाज़े खटखटा लेने के बाद फिर बात तटबन्धों पर 
अटकी । इन सारे तरीकों के साथ जुड़ी हुई समस्यायें और उनसे होने वाला 
नफा-नुकसान हम पहले ही समझ चुके हैं। 


महानन्दा क्षेत्र की बाढ़ समस्या का हल खोजने के लिये महानन्दा तथा 
कारी कोसी के दोनों किनारों पर 1965 में पहली बार तटबन्धों का प्रस्ताव 
किया गया जिसमें गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर तटबन्ध भी शामिल था। 


यह अनुमान किया गया था कि इस योजना के फलस्वरूप कटिहार अनुमण्डल ` 


के कटिहार, अमदाबाद और मनिहारी प्रखण्डों की 74,623 हेक्टेयर जमीन 
को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी और इसकी लागत 1, 21,96,000 
रुपये आयेगी | इस प्रकार बाढ़ नियंत्रण पर प्रति हेक्टेयर खर्च 163 रुपये 
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आयेगा |'* 


फिर यह विचार हुआ कि योजना की जरूरत इसलिये पड़ी है कि पश्चिम 
बंगाल ने मलियोर बील पर बाँध बना कर अपनी समस्या को बिहार की 
समस्या बना दिया है तथा महानन्दा दोनों प्रान्तों से होकर बहती है इसलिये 
एक ऐसी योजना बने जिसमें दोनों प्रान्तों की सहमति हो। जब यह तय 
हो गया तो पाया गया कि झौआ और लाभा के रेलवे पुलों से होकर अधिक 
पानी की निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्यों कि तटबन्ध बनने के बाद 
नदी का उच्चतम बाढ़ लेवेल ऊपर हो जायगा। यह काम बिना रेलवे की 
रजामन्दी के नहीं हो सकता इसलिये पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अधिकारियों 
को बात चीत में शामिल करना पड़ा। 


तब उसी वर्ष बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य अभियंताओं तथा 
केन्द्रीय जल तथा ऊर्जा आयोग के अधिकारियों की एक बैठक में यह तय 
किया गया कि इस योजना का विस्तार किया जाय जिससे कि दोनों राज्य 
अपने-अपने क्षेत्र के निर्माण कार्य तथा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । 
इस प्रस्ताव के फलस्वरूप बिहार राज्य ने जो योजना का स्वरूप तैयार किया 
वह कुछ इस प्रकार का था। 


1. कटिहार के रेलवे बाँध से शुरू करके मनिहारी के परित्यक्त रेलवे 
बाँध तक कारी कोसी नदी के पूर्वी तट पर तटबन्धों का निर्माण किया जाय 
तथा तटबन्ध पर 2 मीटर का फ्री बोर्ड रखा जाय। 


2. कारी कोसी के पश्चिमी किनारे पर भी तटबन्ध बनाया जाय और 
इसे गंगा नदी पर बने काढ़ागोला तटबन्ध से जोड़ दिया जाय। 


3. महानन्दा के पश्चिमी छोर पर खाजा हाट से लेकर चौकिया 
पहाड़पुर तक, जहाँ यह नदी गंगा से संगम करती है, तटबन्ध बनाया जाय | 


4. महानन्दा के पूर्वी किनारे पर बागडोब से लेकर दिल्ली दीवान गंज 
(पश्चिम बंगाल की सीमा) तक तटबन्ध बनाये जायँ और इसमें 1.50 मीटर 
का फ्री बोर्ड रखा जाय। 


5. महानन्दा की बारसोई शाखा पर बागडोब से लेकर कुशीदह 
(पश्चिमी बंगाल की सीमा) तक तटबन्ध बनाया जाय। 


6. गंगा नदी के उत्तरी तट पर चौकिया पहाइपुर से लेकर टोपरा 
तक तटबन्ध बनाया जाय जिसमें कि 1.2 मीटर का फ्री बोर्ड रखा जाय। 


प्रस्ताव यह था कि महानन्दा के दोनों तटबन्धों के बीच 1830 मीटर 
का फासला रखा जाय जिससे कि यह तटबन्ध प्रणाली पचास वर्षा में आने 
वाले बाढ़ चक्र को सम्भाल सके। गंगा नदी पर मात्र 1:20 मीटर का फ्री 
बोर्ड इस लिये रखा गया क्योंकि इस नदी के दक्षिणी छोर पर तटबन्धों का 
प्रस्ताव नहीं था और यह नदी उस ओर बहने के लिये स्वतंत्र थी। ऐसी 
भी अपेक्षा की गई थी कि टोपरा और चौकिया पहाड़पुर के बीच का रेलवे 
बाँध उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये पर्याप्त होगा | 


इस परियोजना को मंजूरी मिलते-मिलते 1970 हो गया और तब इसकी 
लागत 530-13 लाख रुपये पर पहुँच गई थी | योजना के बढ़ते प्राक्कलन 
को चित्र 4:2 में दिखाया गया है। 1978 में इस योजना का पुर्नमूल्यांकन 
1940-00 लाख रुपयों पर किया गया। 1979 में परियोजना का फिर 
प्राक्कलन = गया जो कि 1970-00 लाख रुपयों का था और यह 1980 


*नोट-- 1. इस खर्च में स्थापना खर्च शामिल नहीं है। 


2. इस खर्च में गंगा, कारी कोसी तथा बरण्डी तटबन्धों की लागत तथा रख रखाव का खर्च भी शामिल नहीं है। 


3. खर्च का यह ब्यौरा अनन्तिम है। 
स्रोत- महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना, कटिहार | 


410.17 410.62 


237.69 


121.96 


जून नवम्बर सितम्बर 
1965 1965 1967 1968 1969 


प्राक्कलित प्राक्कलित प्राक्कलित प्राक्कलित प्राक्कलित 


में बढ़कर 2062-91 लाख रुपयों पर जा पहुँचा | 1982 तक इस योजना 
पर 1585-66 लाख रुपये खर्च हुये थे। 


बिहार पब्लिक इरीगेशन तथा ड्रेनेज ऐक्ट, 1947 के तहत इस योजना 
का निर्माण कार्य 1972 में शुरू हुआ और इस पर खर्च हुई पूरी लागत की 
वसूली लाभार्थियों से किये जाने का प्रस्ताव था। योजना जो कुछ भी बन 
सकती थी उसका काम 1982 तक लगभग पूरा कर लिया गया पर छोटे- 


470.39 


अप्रेल अगस्त 


मोटे काम 1987तक चलते रहे। आजकल महानन्दा तटबन्धों के केवल रख- 
रखाव पर काम चलता है। 1982 से इस योजना पर हुये खर्च को तालिका 


5247.94 a 


अक्टूबर मार्च मार्च 
1970 1978 1982 1982 1993 


प्रशासनिक संशोधित 
स्वीकृति प्राक्कलन प्राकलन खर्च खर्च 


चित्र-4.2 महानन्दा परियोजना का बढ़ता प्राक्कलन और वास्तविक खर्च (लाख रुपये) 


पुर्नसंशोधित तक वास्तविक तक का 


4-1 में दिखाया गया है। इस प्रकार वर्ष 1993 तक योजना पर लगभग 
कुल 5247-94 लाख रुपये खर्च हुये हैं। इस खर्च में न तो स्थापना खर्च 
शामिल है और न ही कारी कोसी, बरण्डी या गंगा पर बनाये गये तटबन्धों 
की लागत ही शामिल है। परियोजना के इन हिस्सों पर होने वाले वार्षिक 
रख रखाव का खर्च भी ऊपर से है। यह सारे विवरण ब्यौरेवार उपलब्ध 
नहीं है। 


तालिका 4-1 


महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर हुये व्यय का ब्यौरा (लाख रुपयों में) 


1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 


महानन्दा का दायाँ तटबन्ध कुल ख 


[aera | 


1982 तक कुल खर्च 1585-66 


5247:94 


1992-93 तक कुल खर्च (लाख रुपये) 


गंगा पर बना काढ़ागोला तटबन्ध तथा कुरसेला-जौनिया-बरण्डी तटबन्धों के बीच में होने वाली थी जल निकासी की इस बिगड़ती हुई स्थिति 
तटबन्ध और बरण्डी नदी के दोनों किनारों पर बने तटबन्धों को भी अब को समझने के लिये किसी का इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। परन्तु जिन 
महानन्दा परियोजना के अन्दर ही ले लिया गया है | इन अतिरिक्त तटबन्धो लोगों में अधिकृत रूप से यह लियाकत थी उन्होंने इस समस्या की अनदेखी 


फरक्का बराज और महानन्दा नदी प्रणाली की बाढ़ नहीं है कि यह पानी पीछे की ओर फैलेगा sa प्रति iu तथा 
नियंत्रण tag मुर्शिदाबाद में जल प्लावन होगा। पटना, बरौनी, उत्तर मुंगेर, भागलपुर 

भारी खर्चे के बावजूद महानन्दा बाढ़ नियंत्रण प्रणाली में बाढ़ों के a में मग में 
प्रकोप में कोई कमी नहीं आई है और वस्तुतः समस्या पहले से कहीं उग्र तथा पूर्णियाँ में भी ऐसी ही स्थिति बनेगी। बिहार में गंगा की तलहटी मे 
होकर सामने आई है | तटबन्धो का टूटना, रख रखाव की समस्या और सिल्ट जमा होना शुरू होगी जिससे सिल्ट का जमाव और बढ़ेगा। मैं पचास 


g के दशक से ही इस खतरनाक परिस्थिति की ओर इशारा कर रहा Fl 
उस पर होने वाला खर्च एक बड़ी समस्या के दीगर पहलू हैं। महानन्दा ee 
प्रणाली पर गंगा के प्रवाह और गंगा पर बने फरक्का बराज के प्रभावका "ह परे भी तटबन्धों का निर्माण हो रहा है जिससे उसकी तलहटी |; 


नहीं में भी सिल्ट/ बालू का जमाव बढ़ेगा और जल विज्ञान के साधारण नियमों 
Mohn else Ma के अनुरूप उसकी (महानन्दा) पानी की निकासी की क्षमता का हास होगा। 
स्वर्गीय श्री कपिल भट्टाचार्य ने इन योजनाओं के दूरगामी प्रभाव को देखते मालदा शहर को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिये फरक्का के निकट 
हुए एक चेतावनी अवश्य दी थी और प्रसंगवश हम उस चेतावनी को यहाँ गंगा पर तटबन्थो का विस्तार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कोसी 
उद्धृत कर रहे हैं। कपिल बाबू का मानना था कि “हमारा मूलभूत मतभेद के संगम के माध्यम से गंगा का पानी पूर्णिया में घुसेगा। (जिस समय यह 
यह है कि बराज (फरवका) के तल का निर्माण गंगा के कम प्रवाह वाले लेख कपिल बाबू ने लिया था उस समय कटिहार पूर्णियां का हिस्सा था |) 
समय के तल के नीचे की सतह से नहीं किया जा रहा है। पहले बाढ़ के पूर्णियां और मालदा जिलों में जल प्लावन होगा। भविष्य में कभी गंगा 
समय गंगा अपनी तलहटी को 15-2 मीटर (50 फुट) से 46:6 मीटर (150 अपने नये पथ का निर्माण करेगी और बराज की अनदेखी करके बांग्ला 
फुट) तक खंगाल कर पानी की निकासी कर लेती थी पर अब जब बाढ़ देश में प्रवेश करेगी।””” 
तल सर्वाधिक होगा तब (बराज के निर्माण के कारण) गंगा ऐसा नहीं कर फरक्का पर यद्यपि कपिल बाबू की कही गई अधिकांश बातें सच हो 
पायेगी। इसका नतीजा होगा कि गंगा की पानी की निकासी की क्षमता चुकी हैं फिर भी हम प्रर्थना करते हैं कि कपिल बाबू की भविष्यवाणी का 
बुरी तरह घटेगी तब यह बाकी पानी कहाँ जायगा। यह समझना मुश्किल आखिरी अंश कभी भी सच न हो क्योंकि इसकी कल्पना ही भयानक है। 


तथा विभिन्न निवृत्त रेखा तटबन्धों को लेकर अब महानन्दा प्रणाली में कर दी। तटबन्धों के अन्दर बँधी नदी के पानी से भी बचाव तभी तक था 
तटबन्धों की कुल लम्बाई लगभग 336 किलोमीटर हो गई है। जब तक कि तटबन्ध सुरक्षित थे जो कि जाहिर है कभी नहीं रहे। नतीजा 
— यह हुआ कि बाढ़ के पानी को जिसे कहा जाता था कि वह एक सप्ताह 
4.3 महानन्दा परियोजना तथा बाढ़ नियंत्रण की वास्तविक स्थिति से दस दिन तक टिका रहता है और नदी पर तटबन्ध बनाकर इस मियाद 
महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना को उत्तर बिहार की घटिया बाढ़ को दो दिन तक का कर दिया जायगा वही पानी अब महीनों तक के लिए 
नियंत्रण योजना तो नहीं कहा जा सकता क्यों कि इस के दावेदार अन्य बहुत अटक गया। 
से प्रकल्प हैं पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह एक बिना नफ़ा महानन्दा प्रणाली पर तटबन्धों के निर्माण के बाद की बदली 
नुकसान के पूर्व चिन्तन की बनाई हुई बाढ़ नियंत्रण परियोजना है। वैसे भी परिस्थितियों ने अपने ढंग की नई समस्याएँ पैदा कीं जिससे लोग अभी तक 
महानन्दा, कारी कोसी, सौरा, गंगा तथा बरण्डी नदियों तक के विस्तृत इस नावाकिफ थे | परियोजना पर काम शुरू होने के कुछ वर्षों के अन्दर ही पहली 
क्षेत्र में बाढ़ तथा जल जमाव की समस्या पहले से ही थी। अत्यधिक वर्षा, अगस्त 1975 को मुरादपुर गाँव के क्रुद्ध निवासियों ने महानन्दा के बेलगच्छी 
नदियों और उनके संगम की स्थिति, और नदियों के तल के बहुत कम ढलान - झौआ तटबन्ध को राष्ट्रीय उच्च पथ- 31 के निकट काट डाला क्योंकि 
के कारण पानी की निकासी की समस्या भी पहले से थी। कटिहार से पाँच तटबन्धों के बीच नदी का उच्चतम बाढ़ तल खतरनाक ऊँचाई तक बढ़ गया 
दिशाओं में निकलने वाली रेल लाइनों के बाँधों के कारण समस्या और भी था और इससे उन्हें अपना अस्तित्व मिटता दिखाई पड़ा | धीरे-धीरे यह दरार 
गम्भीर हो रही थी। ऐसे में जल निकासी की व्यवस्था की जगह नदियों पर 200 मीटर तक चौड़ी हो गई और तटबन्धों के बाहर बहते नदी के पानी 
तटबन्धों के निर्माण से स्पष्टतः यह समस्या और भी गंभीर होने वाली थी। के कारण कदवा, प्राणपुर, मनिहारी, आजमनगर और अमदाबाद प्रखण्डों 
यह मान भी लिया जाय कि यह तटबन्ध कभी नहीं टूटते तो भी उत्तर में के निचले इलाकों में फसल और सम्पत्ति की व्यापक क्षति हुई। एक हजार 
कटिहार-मालदा रेल लाइन, दक्षिण में गंगा नदी पर तटबन्ध, पूर्व में महानन्दा से अधिक मजदूरों को दरार को और अधिक चौड़ा होने से रोकने के लिये 
पर तटबन्ध तथा पश्चिम में कारी कोसी नदी पर बने तटबन्धों के बीच वर्षा लगाना पड़ा, साथ ही तटबन्धों पर दिन रात चौकसी रखने की व्यवस्था को 
का ही पानी घिर जाने वाला था जिसकी निकासी के लिये कोई व्यवस्था मजबूत करना पड़ा था। महानन्दा तटबन्धों के कटाव की इस पहली घटना 
नहीं थी। कुछ ऐसी ही स्थिति कारी कोसी, बरण्डी और गंगा पर बनने वाले का दायित्व 'असामाजिक तत्वों' पर डाल दिया गया था | 
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बाँध बनाना बहुत अच्छा था मगर ... 


श्री माँगन इन्सान 


1980 से 90 के बीच दो बार विधायक रह चुके श्री माँगन इन्सान 
बाढ़ और महानन्दा के प्रश्‍न पर बड़ी साफ॒गोई से बात करते हैं। 
काम प्रकृति के साथ लड़ना और उसका मुकाबला करना है। प्रकृति के 
साथ सामंजस्य कायरता है। बाँध बनाना बहुत अच्छा था, जरूरी था और 
जनता को इसका लाभ मिलना चाहिये था परन्तु सरकार इस पर नियंत्रण 
नहीं कर पाई।” इन्सान जी आगे कहते हैं, “हम लोगों को शुरू-शुरू में 
बाँधो के विरोध में घसीटा गया । श्री मुहम्मद अयूब साहब विरोध का नेतृत्व 
कर रहे थे पर उसके बावजूद हमारी मान्यता थी कि अगर रीगा (पनार) 
के उत्तरी तट तथा महानन्दा के पश्चिमी तट पर तटबन्ध बने तो आज 
नहीं तो दस साल बाद इस बाँध से ज़रूर फायदा होगा | इस इलाके में 
कदवा (कटिहार) प्रखण्ड की 12 तथा पूर्णियाँ जिले की 14 ग्राम पंचायतें 
पड़ती Sl इसकी फसल तथा लोगों की सुरक्षा के लिये यह जरूरी था। 


अपनी यह बात हम ने 1972 में कलक्टर और इन्जीनियरों के साथ 
मीटिंग में भी उठाई थी। आर० सी० जैन साहब कलक्टर थे और उनको 
तो हमने राज़ी कर लिया पर इन्जीनियर नहीं माने और योजना के अपने 
प्रस्ताव पर अड़े रहे। उनका कहना था कि योजना बनने के बाद महानन्दा 
और रीगा के बीच केवल 15 सेन्टीमीटर पानी अधिक बढ़ेगा। इसलिये 
चिन्ता की कोई बात नहीं है। आज इन्हीं तटबन्धों के कारण जानमाल और 
फसल तथा घर द्वार सबकी सुरक्षा दावं पर लगी हुई है। तटबन्ध बनने 
के साथ-साथ इस इलाके में फसल होना बन्द हो गया। 


पानी बढ़ने पर अपनी सुरक्षा के लिये लोग रीगा का दक्षिणी या 
महानन्दा का पूर्वी तटबन्ध काट देते हैं। बृन्दा बाड़ी, कचौरा आदि में 
तटबन्ध काटने की बातें आम हैं। पानी जब छप्पर के ऊपर से बहनें लगेगा 
तो लोग तटबन्ध कारने के लिये मजबूर हो जाते हैं। 


हम जब विधान सभा के सदस्य थे तब हम ने कई सुझाव दिये थे। 
सोनापुर के रेलवे पुल को चौड़ा करने की बात उठाई थी। जब योजना 
बनी तो इसमें पानी की निकासी के लिये दो पाये बढ़ाये गये थे जो कि 
काफी नहीं था। 1984/85/87 सभी वर्षों में इस पुल की हालत ख़राब 
थी। 1991 में झौआ के पास इस पुल पर करीब 12 घन्टे तक पानी ऊपर 
होकर बहता रहा। वह तो अच्छा हुआ कि बेलवारी में तटबन्ध टूट गया 
वरना यह पुल बह जाता। पुल की लम्बाई बढ़ाने का यह काम आज नहीं 
तो कल करना ही पड़ेगा। 


दूसरी बात यह है कि महानन्दा की वह शाखा जो बारसोई होकर बहती 
है उसकी खुदाई करके उसकी पानी बहाने की क्षमता को बढ़ाया जाय। 
महानन्दा की पूर्वी धारा पर डेंगराहा से मालदह के बीच में तटबन्ध बनाया 
जाय और बागडोब में बराज बनाकर पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया 
जाय और ईच्छानुसार दो भागों में बॉट दिया जाय। यह योजना एक मुद्दत 
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से वाटर ऐण्ड लैण्ड मैनेजमेन्ट इन्स्टीच्यूट, खगौल (पटना) में फाइलो में 
दबी पड़ी है। चूहों से बचाव के लिये तटबन्ध के नदी वाले ढाल पर ईंट 
से जुड़ाई कर दी जाय। तटबन्धो से पानी के रिसाव को रोकने के लिये 
सहायक तटबन्ध बनाये TTS | झोआ के नीचे तो नदी का तल सपाट है 
इसलिये पानी ठीक से निकल नहीं पाता पर इसके ऊपर के इलाके में तो 
यह समस्या नहीं है। इस इलाके में तो तटबन्ध में स्लुइस बनाये ही जा 
सकते हैं। 

vee तटबन्धो के अन्दर पानी फैलेगा यह तो हम लोगों को पता था 
पर तटबन्धो के बाहर जल जमाव हो जायगा इसका अन्दाज़ा हम लोगों 
को कतई नहीं था। यह भी जानकारी धीरे-धीरे हुई कि तटबन्ध टूट भी 
सकता है। अब हालत यह है कि कभी कचौरा, कभी सिकटिया, कभी 
बहरखाल, और कभी चाँदपुर, कहीं न कहीं बाँध को हर साल दूटना ही 
है। और अगर तटबन्ध टूटे नहीं तो पानी निकलेगा कैसे ? 


दिक्कत यह है कि मंत्री लोग कहते हैं कि वह इन्जीनियरो की सलाह 
पर काम करते हैं क्योंकि सारा मसला तकनीकी है जबकि इन्जीनियर अपने. 
आपको स्वतंत्र नहीं मानते और कहते हैं कि उन्हें राजनीतिज्ञों के मातहत 
रहना पड़ता है और जो राजनीतिज्ञ चाहते हैं और कहते हैं वह उन्हें करना | - 
पड़ता है। जनता की इन दोनों से एक साथ मुलाकात हो नहीं पाती इसलिये 
नेता और इन्जीनियर का काम तो अपनी जगह चलता रहता है पर जनता 
फँस गई। 


... तटबन्ध बनाये तो गये थे अच्छा सोचकर ही पर बुरा हो गया। 


1976 स्थानीय मानदण्डों के आधार पर यद्यपि एक सूखे का वर्ष था 
तथापि महानन्दा का बायाँ तटबन्ध 21 अगस्त को बहरखाल के पास खुद 
ही टूट गया। इस दरार के कारण आजमनगर के आधा दर्जन से अधिक 
गाँवों को तबाही झेलनी पड़ी जो कि दरार के मुहाने पर पड़ते थे 172 1978 
में शेखपुरा के पास तटबन्ध में भीषण कटाव शुरू हुआ पर दुर्घटना तब 
रुकी जब आसपास के गाँवों के लोगों ने कटाव रोकने में सिंचाई विभाग 
के कर्मचारियों का हाथ बटाया ।23 


1980 में दरार कारी कोसी के कटिहार-मनिहारी-काँटाकोश रेलवे बाँध 
में पड़ी जबकि 1981 में चाँदपुर गाँव के पास महानन्दा के पश्चिमी तटबन्ध 
की बखिया कई जगहों पर उधड़ गई थी जिससे कटिहार शहर को खतरा 
पैदा हो गया। कटाव स्थलों से बहता हुआ पानी इस वर्ष कदवा, प्राणपुर 
और आजमनगर प्रखण्डों की 43 ग्राम पंचायतों को समेट चुका था ।१5 1982 
में गंगा नदी पर बना कुरसेला-जौनियाँ-बरण्डी तटबन्ध 9 सितम्बर को मघेली 
गाँव के पास टूटा जिससे दर्जनों गाँव बहते पानी की चपेट में आये | 
महानन्दा का बायाँ तटबन्ध 1983 में एक बार फिर बहरखाल के पास टूटा 
जिससे 1976 में हुई तबाही की पुनरावृत्ति हुई |?” 


कहा गया जब सिकटिया के पास भी तटबन्ध टूटने का अंदेशा पैदा हो गया | 
सिकटिया और उसके आस-पास के गाँवों के लोगों को गाँव छोड़कर सुरक्षित 
स्थानों पर चले जाने की हिदायत दे दी गई थी। इस घटना के काफी पहले 
15 जून को महानन्दा तटबन्ध धबौल के पास टूट चुका था जिससे कटिहार 
जिले के प्राणपुर और आजमनगर प्रखण्ड तो डूबे ही साथ ही साथ पश्चिम 
बंगाल के मालदा जिले को भी खतरा पैदा हो गया |”? राहत और बचाव 
कार्यों के लिये यहाँ भी सेना की मदद लेनी पड़ गई थी। खतरा तो झौआ 
के रेल पुल पर भी था पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस बाढ़ 
में सेना की एक नौका दुर्घटना में कटिहार के एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट 
तथा उनके एक चपरासी को मृत्यु हो गई। यह लोग नाव से सिकटिया के 
निकट दुर्गापुर से धबौल तक की यात्रा पर थे | दुर्भाग्य ग्रस्त इन लोगों की 
लाशें तीन दिन बाद सिकटिया दियारा के पास पाई गई | 1985 में महानन्दा 
तटबन्धों पर तीन स्थानों पर जबर्दस्त कटाव शुरू हुआ। सिकटिया, धबौल 
और गोबिन्दपुर के इन कमजोर स्थलों पर किसी दुर्घटना को सम्भवतः 
इसलिये रोका जा सका क्योंकि कोसी क्षेत्र के तत्कालीन कमिश्नर स्वयं रुचि 
लेकर इन स्थानों पर लगभग जमे रहे और खुद बचाव तथा निर्माण कार्य 


धबौल के पास महानन्दा तटबन्ध में पड़ी दरार 


वर्ष 1984 में गंगा नदी के उत्तरी छोर पर बना तटबन्ध 8 अगस्त को 
चौकिया पहाड़पुर के पास टूटा जिससे अमदाबाद, प्राणपुर, मनिहारी तथा 
कटिहार प्रखण्डों की पाँच लाख आबादी पानी में फँसी |? कटिहार शहर 
के डूबने का खतरा पैदा हुआ और सेना को सतर्क रहने के लिये उस वक्‍त 


की देखभाल करते रहे। 


वर्ष 1987 में लगभग पूरे उत्तर बिहार में अगस्त महीने में जबर्दस्त 
बारिश हुई। कटिहार में.भी जहाँ कि अगस्त माह में औसत वर्षा 307.8 
मि०मी० हुआ करती है इस बार 914.2 मि०मी० दर्ज की गई | इसी अनुपात 


में वर्षा कटिहार के उत्तरी क्षेत्र पूर्णियाँ तथा नेपाल की तराई में भी एक 
साथ हुई जिसके कारण उत्तर में स्थित पूर्वी कोसी मुख्य नहर प्रणाली की 
धज्जियाँ उड़ गई।3? इतना ही नहीं, पूर्णियाँ जिले के सड़क तन्त्र को व्यापक 
नुकसान हुआ | यह सारा पानी कूदते फाँदते झौआ वाले क्षेत्र में आया जहाँ 
कम से कम आठ जगहों पर महानन्दा का तटबन्ध टूटा और नदी के उफनते 
पानी ने प्राणपुर, कदवा, कोढ़ा, आजमनगर, फलका, बारसोई, मनिहारी 
तथा अमदाबाद प्रखण्डों को घेर लिया। कुल मिलाकर महानन्दा के तटबन्ध 
इस बार 22 स्थानों पर टूटे थे जिसमें पूर्णिया के बायसी प्रखण्ड के अमला, 
मुरादपुर, बहुआरी, बाकपुर और निखरैल सहित 8 स्थल शामिल हैं। कदवा 
प्रखण्ड में भी यह तटबन्ध 8 स्थानों पर टूटे। आजम नगर में सिकटिया 
के पास, अमदाबाद में 492 से 504 चेन के बीच में तथा फलका में 4 
स्थानों पर तटबन्धों के चिथड़े उड़ गये । कोसी का जौनियाँ कुरसेला तटबन्ध 
aut प्रखण्ड में गुमटी टोला के पास तथा कटिहार नगर सुरक्षा बाँध 
हाजीपुर, बहुचक तथा बरमसिया गाँव के पास तीन स्थानों पर टूटा” 
महानन्दा तटबन्ध में सबसे बड़ी दरार कचौरा गाँव के पास पड़ी जहाँ पानी 
तटबन्ध के ऊपर से होकर बह गया। यह सारा पानी अब महानन्दा के 
“पश्चिमी तटबन्ध और गंगा के उत्तरी तटबन्ध के बीच ha गया | परिस्थिति 
में सुधार तब हुआ जब मनिहारी प्रखण्ड के मेदिनीपुर और आजमपुर टोल 
. गाँव के पास क्रुद्ध गाँव वालों ने गंगा का तटबन्ध 19 अगस्त को काट दिया 
और पानी गंगा के माध्यम से निकलना शुरू हुआ। कटिहार-बारसोई रेल 
लाइन कम से कम बारह स्थानों पर धुल गई और कुंरैठा रेलवे स्टेशन के 
पास का रेल पुल ऐसा बहा कि उसके छः पायो में से यादगार के तौर पर 
मात्र एक पाया बचा। गंगा का उत्तरी तटबन्ध भी इस साल की बाढ़ से 
अछूता नहीं बचा और तीन स्थानों पर उसमें भी दरार पड़ी। 


| दुर्गापुर के निकट महानन्दा का टूटा हुआ तटबंध 


महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना और उससे होने वाले तथाकथित 
लाभ से आजिज आकर कदवा प्रखण्ड के बृन्दाबाड़ी गाँव के बाशिन्दों ने 
अपना विरोध दर्ज करने के लिये एक नायाब रास्ता चुना | उन्होंने टूटे तटबन्ध 
पर ams लगा दिये जिससे कि यदि कोई सिंचाई विभाग का कर्मचारी 
तटबन्ध की मरम्मत के लिये नाप जोख करता दिखाई पड़े तो नगाड़े बजाकर 
गाँव वालों को इकट्ठा किया जा सके और इन बेवक्त की बदलियों से फुर्सत 
पाई जा सके। 


1988 में यद्यपि किसी नये स्थान पर तो तटबन्ध नहीं टूटा पर पिछले 
वर्ष की व्यापक क्षति के कारण बहुत से स्थानों पर मरम्मत का काम पूरा 
नहीं हो पाया था। इस बार ऐसे ही स्थानों से पानी घुसना शुरू हुआ और 
एक बार फिर कदवा, अमदाबाद और बरारी प्रखण्ड बाढ़ की चपेट में आये | 
पानी की अधिक आमद के कारण इस बार का उच्चतम बाढ़ तल पिछले 
वर्ष से ज्यादा था जिसके कारण राहत और बचाव कार्यों के लिये सेना बुलानी 
पड़ गई। बताया जाता है कि बृन्दाबाड़ी, सिकटिया, धबौल और कुरसेल 
के पास पानी की शीघ्र निकासी के लिये गाँव वाले तटबन्ध काट देने पर 
आमादा थे पर उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए पुलिस को कई चक्र गोलियाँ 
चलानी पड़ीं और तब भीड़ को तितर बितर किया जा सका। 


af 1989 में दिक्कत तब शुरू हुई जब 23 जुलाई को कुछ 
“असामाजिक तत्वों' ने कोसी परियोजना की कुरसेला नहर को 84वि० Fo 
पर पूर्णियाँ के धमदाहा प्रखण्ड में काट दिया। नहर का यह हिस्सा कोसी 
नहर प्रणाली के सिरसी सब-डिवीजन के मीरगंज क्षेत्र में पड़ता है। इससे 
कटिहार के फलका प्रखण्ड में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी और यह तब 


जब कि दुर्घटना का स्रोत एक दूर दराज इलाके में था |? 
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जल आन्दोलन 


1987 के अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में उत्तर बिहार में अभूतपूर्व बारिश हुई जिसके 
कारण 1954 के बाद प्रान्त की सबसे बड़ी वाढं आई। इस बाढ़ में लगभग पूरा कटिहार 
जिता डूबा और करीब-करीब पूरी आबादी पर असर पड़ा। 

इस बाढ़ के कारण कटिहार शहर में 1:30 मीटर और कटिहार कचहरी में । मीटर 
पानी कई दिनों तक लगा रहा। शुरू के तीन चार दिन तक प्रशासन नाम की कोई चीज 
थी ही नहाँ। कटिहार से सिलीगुड़ी, हावड़ा और मनिहारी की ओर जाने वाली रेत लाइनें 
कई हिस्सों में बह गईं। सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो गये। 

तबाही के बाद सरकार की तरफ से रिलीफ़ का कार्यक्रम शुरू हुआ जो कि जल्दी 
ही बन्द कर दिया गया। वहीं से श्री रघुपति के नेतृत्व में समता युवजन सभा और सम्पूर्ण 
क्रान्ति मंच के सम्मिलित प्रयास से जल आन्दोलन के रूप में विरोध के स्वर मुखरित हुये। 
25 सितम्बर दिन के दो बजे से 26 सितम्बर सुबह चार बजे तक लगभग 10 हजार लोगों 
ने कटिहार कचहरी का घेराव किया प्रदर्शनकारियों की मागे थी, (क) रिलीफ़ का वितरण 
पुनः चालू किया जाय, (ख) कचौरा में बाँध टूटने की न्यायिक जाँच करवाई जाय तथा (ग) 
बाढ़ समस्या के स्थाई समाधान के लिये महानन्दा कौ बागडोब धारा को और अधिक चौड़ा 
और गहरा किया जाय। 

कटिहार प्रखण्ड के कार्यालय में प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच गरमा गरमी 
भी हो गई जिसमें कुछ हाया पाई हुई जिसकी प्राथमिकी थाने में दर्ज करवाई गई) रात को 
दो बजे अनुमण्डल अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों से बात चीत की और भू प्रदर्शनकारियों 
को चूडा, गुड़ और चना खिलाया तथा उनकी माँगो पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का 
आश्वासन दिया और तब जाकर घेराव टूट । 

इस प्रदर्शन का इतना असर जरूर हुआ कि रिलीफ़ का काम फिर शुरू हुआ और 
बाद में बागडोब शाखा कौ रिसेक्शनिंग पर भी हाथ लगा पर कचौरा के टूटने की कोई जाँच 
नहीं हुई क्योंकि इस वर्ष उत्तर बिहार में इस तरह की सौ से अधिक घटनाय हुई थीं। 

जल आन्दोलन ने धीरे-धीरे एक व्यापक स्वरूप लिया जिसमें जन सम्पर्क, सभाओं 
तथा पदयात्राओं के कार्यक्रम तिये गये। बाढ़ के प्रश्‍न पर कटिहार जिले के प्रणो प्राणपुर, 
कदवा, कोढ़ा, आजम नगर, बरारी और कटिहार तथा पूर्णियां जिले के whet और बरहर 
कोठी प्रखण्ड में जन प्रदर्शन हुआ। इसी क्रम में दो पदयात्रायें भी ढी गईं। पहली पदयात्रा 
जाजा (कदवा प्रखण्ड) से शुरू होकर सिकटिया, मैना नगर, फुलहारा तथा बथनाहा होती 
हुई कटिहार तक 25 अक्टूबर से 4 नवम्बर 1988 के बीच आयोजित की गई और 4 नवम्बर 
को कटिहार में आमसभा हुई। दूसरी पद यात्रा पूर्णियां जिले के धमदाहा प्रखण्ड के प्रियंकर 


त 
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हक हो गया है पता नहीं कैसे?” 


से शुरू होकर भवानीपुर, रुपौली होते हुये कोसी के किनारे किनारे कोसी तथा गंगा के संगम 
कुरसेला तक 24 फरवरी 1989 से लेकर 4 मार्च 1989 के बीच आयोजित की गई। अन्तिम |. 
दिन बाढ़ पीड़ितों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग चार हजार लोगों ने शिरकत की। 
इस सभा को सम्पूर्ण क्रांति मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक श्री रघुपति, गंगा मुक्ति आंदोलन 
के श्री राम बहादुर तथा सपूर्ण कांति मंच के प्रान्तीय सह-संयोजक श्री अरूण कुमार ने 
सम्बोधित किया। 

जल आन्दोलन ने इसी तरह के अनेक कार्यक्रम सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, 
मुजफ्फरपुर, सीतामढी, पूर्वी तथा पश्चिमी चग्पारण जिलों में भी किये। 

इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य बाढ़ समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना था। 
सिंचाई, जत जमाव, कालाजार जैसी बीमारियों के प्रति जन चेतना जगाना, बेंधुआ मजदूरी 
और महिता समस्या आदि मुद्दे पर आम जनता की समझदारी बढ़ाना इस कार्यक्रम का अंग 
था। इन प्रयासों का इतना नतीजा जरूर निकला कि लोग बाढ़ नियंत्रण के लिये किये गये 
उपायों का मतलब समझने लगे और तटबन्धों की उपयोगिता पर प्रश्न चिह लगा। 

मदनसाही (कटिहार) के श्री किशोर अफसोस करते हुये कहते हैं कि, “1988-89 
में हम लोगों ने इन सारी समस्याओं के प्रति सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित करने 
के लिये जल आन्दोलन किया पर हम लोग इसे अपेक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ा पाये पर 
इन कोशिशों से समस्या के प्रति लोगों की समझदारी बढ़ी है। 1991 में बेलवारी में तटबन्ध 
दूय तो लोगों ने इसकी मरम्मत का विरोध किया। महानन्दा के कटाव स्थलों की मरम्मत 
करने के लिये विभाग को कई स्थानों पर सशस्त्र पुलिस की मदद लेनी पड़ी थी। कोई नहीं 
चाहता कि उसका गाँव तटबन्ध की दरार के सामने पड़े। एक बार तटबन्ध टूट जाने पर 
उसकी मरम्मत का विरोध इसीलिये होता है कि अगली साल पानी कम-से-कम धीरे-धीरे 
फैलेगा। इस साल की बाढ़ का इतना असर जरूर हुआ कि जन साधारण की आवाज़ 
परियोजना की दुर्वव्यवस्था के प्रति मुखर हुई और उसकी एक अभिव्यक्ति जल आन्दोलन 
के शक्ल में हुई। | 

हम लोग चाहते हैं कि जनता के लिये बनने वाली परियोजनाओं में जनता की सलाह 
ली जाय पर हमारी कोई सुनने वाता नहीं है। हमारे यहाँ दोहो धार पर एक स्लुइस बनाने 
की बात हम लोग बहुत दिनों से उठा रहे थे। बी० डी० ओ० से जब हम लोगों ने कहा 
तो उनका कहना था कि जहाँ स्नुइस का प्रस्ताव है वहाँ रिवर साइड कन्ट्री साइड से ऊँचा 
है अतः यह स्लुइस नहीं बनेगा। जिलाधिकारी ने भी ऐसा ही कहा। इन्जीनियर लोगों को 
हम लोगों ने बनाने को कहा तो उनकी तो बातचीत ही ऐसी होती है कि कुछ पलले नहीं 
पइता। बस इतना समझ में आया कि यह स्लुइस नहीं बनेगा। उसी स्तुइस पर आजकल 


जी हॉ! हम तटबन्ध काटते हैं ... 


कटिहार 'जिले के मनिहारी प्रखण्ड में मनिहारी से लगभग 2 कि० 
मी० पूर्व एक गाँव है मेदिनीपुर जो कि ठीक गंगा के किनारे बसा हुआ 
है। गाँव को नदी से अलग करती है मनिहारी-तेजनारायणपुर वाली रेल 
'लाइन। यह वही गाँव है जहाँ सिराजुद्दीला और क्लाइव का 1757 में युद्ध 
हुआ था। सिराजुद्दीला की छावनी नवाब गंज में थी और उनके सेनापति 
मोहन लाल थे। दो सौ से अधिक अंग्रेज सिपाही बलदिया बाड़ी गाँव के 
पास खेत रहे। अंग्रेज कमाण्डर क्लाइव ने मोहन लाल को हराने की हर 
कोशिश की पर मेदिनीपुर के वासियों की मदद से मोहन लाल ने अंग्रेजों 
को गंगा के उस पार खदेड़ दिया। नवाब ने मेदिनीपुर के निवासियों को 
बदले में 'मौवार' का खिताब दिया। मौवार वंश के लोग अभी भी इस 
गाँव में हैं और मेदिनीपुर के वर्त्तमान मुखिया शैलेन्द्र नाथ मौवार काफी 
सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने लेखक को गंगा तटबन्ध में तीन 
ऐसे स्थल दिखाये जहाँ गाँव वाले तटबन्ध काटते हैं। उनका कहना है कि, 
“हम लोग तीन तरफ से नदियों से घिरे हुये हैं। पूर्व में महानन्दा, पश्चिम 
में कारी कोसी और दक्षिण में गंगा--हमारी समस्या यही है और हमारी 
समस्या का समाधान भी यही है। पहले जब तटबन्ध नहीं था तब नदियाँ 
चढ़ती थीं तो पानी बढ़ता था और अगर किसी भी नदी का पानी उतरता 
था तो हमारे यहाँ पानी घटने लगता था। तटबन्ध बनने के बाद हमारी 
समस्या गंभीर हुई है। बारिश में वैसे भी इन तीनों तटबन्धो के बीच हमारे 
यहाँ पानी अटकता है। कभी महानन्दा का पश्चिमी या कारी कोसी का 
पूर्वी तटबन्ध टूटा तो हम डूबे। तटबन्धों के बीच फँसा यह पानी अपने 
आप कभी निकल पायेगा क्या?” | 


गाँव के बहुत से लोग बताते हैं कि “गंगा का तटबन्ध काटने के 
अलावा हमारे पास चारा क्या है। अगर नहीं काटते हैं तो मनिहारी, 
मेदिनीपुर, आजम टोल आदि गाँवों के कम-से-कम 5,000 लोग मरेंगे और 
मरने वालों में प्रखण्ड या थाने आदि के सरकारी महकमों के भी लोग होंगे। 
सरकार अगर दस हजार रुपये भी प्रति मृत व्यक्ति का मुआवजा दे तो 
5 करोड़ रुपये होता है। काटे गये तटबन्ध की मरम्मत में दस-बीस लाख 
रुपये से ज्यादा नहीं लगेगा। प्रशासन के लोग तो खुद खड़ा होकर कटवाते 
हैं क्योंकि बाढ़ का पानी सरकारी और गैर सरकारी लोगों में अन्तर नहीं 


अगस्त के महीने में गोविन्दपुर के पास कटाव के कारण स्थिति 
चिन्ताजनक हो गई जब रात दिन चौकसी बरतने के लिये लगभग दो हजार 
मजदूरों को मैदान में उतारना पड़ा फिर भी नदी का पानी अधखुले घसिंया 
घाट स्लुइस से होकर मनिहारी प्रखण्ड में घुस गया | यांत्रिक गड़बड़ी के कारण 
घसिया घाट स्लुइस को बन्द नहीं किया जा सका था | घसिया घाट स्लुइस 
का भी एक दिलचस्प किस्सा है। महानन्दा तटबन्ध बनने के काफी दिन बाद 
तक इसके निर्माण के लिये तटबन्ध में केवल जगह छोड़ी हुई थी। अच्छे 
खासे हल्ला-हंगामें के बाद इस पर काम शुरू हुआ | बुनियाद बनी और फाटक 
लगाने के पहले सारे खम्भे बने पर फाटकों का कहीं अता पता नहीं था। 
तब नींव पर से घसिया नाले में एक दीवार खड़ी कर दी गई कि पानी पर 
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मनिहारी के पास गंगा नदी काकटाव 


समझता। ...यह काम किस तरह से असामाजिक है। ...मामला मुकदमा 
कुछ नहीं होता है क्योंकि जान सबको प्यारी होती है और इस बात से हर 
अफसर डरता है कि अगली बाढ़ में लोगों ने थाने-पुलिस या मुकद्दमें के 
डर से अगर बाँध नहीं काटा तो उनका खुद का क्या होगा।” गाँव वाले 
आगे कहते हैं, “बरसों से हमलोग यहाँ के पूरब रेल लाइन में काँटाकोश 
के पास एक स्लुइस की माँग कर रहे हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है। यह 
स्लुइस अगर बन जाता तो तटबन्ध काटने से फुर्सत मिलती पर जब तक 
कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो जायगी तब तक लगता है कोई सुनवाई नहीं 
होगी।” | 


अस्थाई रूप से थोड़ा नियंत्रण किया जा सके | बाद में फाटक के शटर आये 
जो कि आवश्यकता से कुछ छोटे थे। फिर उन्हें लगा दिया गया और अब 
इनके संचालन में दिक्कत पेश आती है । इसके अलावा जो अस्थाई दीवार 
खड़ी की गई थी उसे गिराया नहीं गया। यह काम अगर कर दिया जाय 
तो कम-से-कम 40 से 50 से० मी० गहरा पानी भी तटबन्ध के बाहर से 
मुख्य नदी तक पहुँचाया जा सकता है और एक अच्छे खासे इलाके से पानी . 
की निकासी हो जायेगी | “हम लोग हर आने जानेवाले से पिछले दस वर्षों 
से कहते आ रहे हैं कि हमारा स्लुइस ठीक करवा दीजिये पर कोई कुछ नहीं 
करता। केवल इस स्लुइस की गड़बड़ी से हमारे इलाके के दस बीघे वाले 
किसान और एक भूमिहीन मजदूर की औकात बराबर हो गई है।” बिन्द 


घसिया घाट स्लुइस 


टोला के सोमारू राम चौधरी जब ऐसा Hed हैं तो अपनी कड़वाहट छिपा 
नहीं पाते | घसिया घाट स्लुइस से होने वाली परेशानी हर साल रंग लाती 
है। मजा यह है कि मेदिनीपुर या आजम टोला वाले लोग स्लुइस गेट न 
होने से परेशान हैं और अमदाबाद प्रखण्ड के डकरा, इंगलिस डकरा, बिन्द 
टोला, घसिया घाट, जमरा और बेलगच्छी गाँव के लोग स्लुइस गेट लेकर 
परेशान हैं। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, 


“मुहब्बत इन्तजार-ए-दाइमी* का नाम है ऐ दिल 
कोई आया तो क्या होगा, नहीं आया तो क्या होगा ।'' 


इतना ही नहीं 1989 में सौरा.नदी पर पूर्णियाँ में बने रिकाबगंज तटबन्ध 
में दरार पड़ी और इसके साथ ही कटिहार शहर के निकट कारी कोसी के 
तटबन्धों के ऊपर से भी पानी छलक कर बाहर आ गया और अब खतरा 
कटिहार शहर पर मंडरा रहा था। कटिहार प्रखण्ड कार्यालय के सामने जब 
सड़क को प्रशासन द्वारा काटा गया तब कहीं जाकर पानी वापस कारी कोसी 
में जा पाया। 


1991 में सबसे कमजोर स्थल कुरसेल गाँव के पास माना जाता था 
जो कि 1017 चेन पर महानन्दा के बेलगच्छी-झौआ तटबन्ध पर अवस्थित 
है। यह बिन्दु कचौरा से लगभग 1.5 कि०मी० दक्षिण में है जहाँ 1987 
में तटबन्ध टूटा था। झौआ रेल पुल से यह स्थान थोड़ा ही ऊपर है। 980 
से 1002 चेन के बीच महानन्दा नदी तटबन्धों के बहुत नजदीक आ गई 
है। ऐसा पिछले तीन वर्षों से हो रहा है और यदि नदी को तटबन्धों से दूर 
नहीं ठेला गया तो यह तटबन्ध को खा जायगी। यदि कभी दुर्योग से इस 


स्थान पर तटबन्ध टूटा तो पानी की सीधी मार झौआ-बारसोई रेलवे लाइन 
+ शाश्वत प्रतीक्षा 
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पर पड़ेगी और महानन्दा कारी कोसी तथा गंगा के तटबन्धों के बीच पानी 
रुकेगा और 1987 की दुर्घटना की पुनरावृत्ति होगी । यहाँ एक पायलट चैनेल 
बना कर नदी को तटबन्ध से दूर ले जाने की योजना को कार्यरूप देने पर 
विचार चल रहा है। 


1991 में सितम्बर के दूसरे सप्ताह में कदवा प्रखण्ड के कोचखाली गाँव 
के पास महानन्दा का पाश्चिमी तटबन्ध “असामाजिक तत्वो' ने काट दिया | 
कदबा से चलकर यह पानी कटिहार तक पहुँचा जहाँ से इसके दो हिस्से 
हुये । एक भाग कोढ़ा होते हुए मनिहारी, अमदाबाद आया और दूसरा प्राणपुर 
होते हुये मनिहारी गया और सारे रास्ते में पानी से तबाही मची | इसके बाद 
दूसरे दिन कुरसेल से लगभग 6 कि०मी० दक्षिण बेलवारी गाँव के पास 
महानन्दा के पश्चिमी तटबन्ध से जबर्दस्त रिसाव शुरू हुआ | दो स्थानों पर 
तो गाँव वालों ने विभाग की मदद से रिसाव रोक दिया पर तीसरी जगह 
बालू का बोरा घट गया और बेलवारी गाँव के पास महानन्दा का पश्चिमी 
तटबन्ध बह गया। तीसरी दुर्घटना बहरखाल के पास हुई जहाँ कटाव के 
कारण तटबन्ध समाप्त हो गया पर नदी के उतर जाने के कारण बरबादी 
नहीं हुई। पानी के इतने मुहाने खुल जाने से कुरसेल जरूर बच गया । यहाँ 
अब एक निवृत्त रेखा तटबन्ध (Retired line Embankment) बना कर 
सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। 


राहत सामग्री के वितरण को लेकर इस साल किशनगंज जिले के पोठिया 
मुख्यालय पर स्थिति तनाव पूर्ण हो गई। 18 सितम्बर को स्थानीय जनता 
और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और गोली चालन के कारण 2 लोग मारे 
गये और दर्जनों अस्पताल पहुँचे (9 इसके अतिरिक्त इस वर्ष राज्य के जल 


संसाधन मंत्री का वायदा था कि कोई भी तटबन्ध टूटने नहीं दिया जायगा 
और यदि ऐसा हुआ तो वे त्याग पत्र दे देंगे । अगस्त महीने में पश्चिमी कोसी 
तटबन्ध के नेपाल में भारदा के पास टूट जाने के कारण उन्होंने अपनी बात 
रखी और त्यागपत्र दे दिया जो कि मुख्यमंत्री ने स्वीकृत नहीं किया। उसके 
बाद का आलम यह है कि 1992 में तो पूरे प्रान्त में जानलेवा सूखा पड़ा 
और उत्तर बिहार, जो कि हर साल बाढ़ झेलता है, सूखे के असर से बच 
नहीं पाया। 1972 के बाद इस तरह से वर्षा में कमी का यह पहला साल 
था। बारिश की कमी से प्रशासनिक क्षेत्रों में यह खुशफहमी जरूर पैदा हो 
गई कि बाढ़ों की नकेल अब उनके हाथ आ लगी है। जुलाई 1993 में बाढ़ 
के पहले झटके में बागमती, कमला तथा गंडक समेत 18 जगहों पर तटबन्धों 
में दरारें पड़ीं जिनमें सीतामढी, पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारण, मधुबनी, 
दरभंगा, खगड़िया तथा सहरसा जिलों पर बाढ़ की गिरफ्त मजबूत हुई । 
यह सारा पानी नेपाल में हुई वर्षा के कारण आया था, उत्तर बिहार में अभी 
भी सूखा ही चल रहा था। इस बार जहाँ एक ओर बाढ़ से घर दुआर बह 
रहे थे वहीं दस हाथ के फासले पर फसलें जल रही थीं | जहाँ इतनी मजबूरियाँ 
हों वहाँ कौन किसके वायदे को याद रखता है। 


1993 में महानन्दा तटबन्धों पर न कोई खतरा आया और न यह कहीं 
टूटे पर तटबन्ध का टूटने का आतंक नहीं गया । नेपाल में कोसी के तटबन्ध 
पर जबर्दस्त खतरा आ पड़ा था जिसको टालने के लिये जल संसाधन विभाग, 
स्थानीय प्रशासन ने जी तोड़ कोशिश की और आखिरकार सेना को बुला 
कर उसे यह काम सौंप दिया | यह बाँध अगर टूट जाता तो सुपौल, सहरसा, 
पूर्णिया, अररिया और कटिहार में भारी तबाही होती। वर्षा का मौसम बीत 
जाने पर ही लोगों ने चैन की साँस ली। 
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गोबिन्दपुर में महानन्दा के कटाव की समस्या आज भी गले पड़ी हुई 
है। समाधान के तौर पर यहाँ निवृत्त रेखा तटबन्ध का निर्माण, चार बोल्डर 
gA का निर्माण तथा रिवेटमेंट का काम किया जाना है। सबसे ज्यादा 
समस्या 1992 में गोबिन्दपुर में दिखाई पड़ी जहाँ जबर्दस्त कटाव शुरू हो 
गया था | यह स्थान महानन्दा और गंगा के संगम से 8कि०मी० उत्तर-पश्चिम 
में है। महानन्दा और गंगा के उच्चतम बाढ़-तल में 3.35 मीटर का अन्तर 
बताया जाता है अतः जब तक गंगा में प्रवाह अधिक रहता है तब तक तो 
महानन्दा का पानी उसमें धीरे-धीरे प्रवाहित होता रहता है पर जैसे ही गंगा 
में पानी कम होता है महानन्दा के प्रवाह में तेजी आ जाती है और कटाव 
कभी-कभी खतरनाक हद तक पहुँच जाता है। 1988 से इस स्थान पर 
अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है जिसके लिये निवृत रेखा तटबन्ध तथा 
रिवेटमेन्ट बनाते रहना पड़ता है। 


गोबिन्दपुर में काम के सम्बन्ध में एक और विचित्र बन्दिश है । मरम्मत 
और बचाव कार्यों के लिये जो पत्थर इकट्ठा करके बिहार के क्षेत्र में रखे 
जाते हैं उनकी संगठित रूप से चोरी होती है और यह पत्थर पश्चिम बंगाल 
के मालदा जिले के ऐसे ही कार्य स्थलों पर ले जाकर बेच दिये जाते हैं। 
दूर दराज का इलाका होने के कारण यह एक ऐसी समस्या बन जाती है 
कि प्रशासन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता | विभागीय इन्जीनियरों के 
हाथ में ऐसी कोई न्यायिक या कार्यपालिका जैसी कोई क्षमता है नहीं 
जिससे वह इन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकें और चोरी को रोक 
सकें। दरअसल दूर दराज के इलाकों में उनकी खुद की सुरक्षा ही एक 


समस्या है। 


yaa के निकट महानन्दा का तटबंध तथा उसकी रिटायर्ड लाइन 
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महानन्दा के अन्य कमजोर wel के रूप में सिकटिया, सिंधिया, 
बहरखाल, आजमनगर, धबौल, कुरसेल और बंगेरुआ का नाम लिया जाता 
है जहाँ तटबन्ध टूटने की आशंकाएँ बनी रहती हैं। सिकटिया और उससे 
दो किलोमीटर नीचे दुर्गापुर अपेक्षाकृत सुरक्षित है क्योंकि अब वहाँ चौथी 
निवृत्त रेखा का निर्माण कर लिया गया है। 


बिहार सरकार प्रांत की बाढ़ परिस्थिति पर पटना में स्थित एक 
कम्प्यूटरीकृत कक्ष के माध्यम से प्रति वर्ष 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर 
तक नजर रखती है। यह नियंत्रण कक्ष रात दिन काम करता है। दिसम्बर 
महीने तक बाढ़ से हुये नुकसान की समीक्षा होती है तथा मरम्मत और बचाव 
कार्यों का प्राक्कलन तैयार किया जाता है | यह सारी योजनाएँ मंजूरी के 
लिये अमूमन अगले वर्ष फरवरी में सरकार के सामने रखी जाती हैं जो कि 
इन कार्यों के लिये आवश्यक बजट का प्रावधान करती है। मरम्मत के कार्यों 
के लिये निविदाएं आमंत्रित करते-करते अप्रैल हो जाता है और इसके पहले 
कि इन निविदाओं पर कोई निर्णय लिया जा सके मई के मंहीने की शुरुआत 
.हो जाती है। इस प्रकार पन्द्रह जून तक पूरा कर लिये जाने वाले निर्माण 
कार्यों के लिये कभी भी 45 दिन से ज्यादा का समय हाथ में नहीं बचता | 
पन्द्रह जून तक बरसात शुरू हो जाती है और इसके साथ ही बाढ़ का मौसम 
भी शुरू हो जाता है। अतः वास्तविक निर्माण कार्य के लिये जो समय मिलता 
है वह बहुत ही कम होता है। एक बार बाढ़ शुरू हो जाय तब तो जो कुछ 
भी किया जायगा वह आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिये ही किया 
जायगा। साधारणतः जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता इस 
प्रकार के बचाव कार्यों के आपात निर्णय लेते हैं जिसका विभाग बीती तारीखों 
से स्वीकृति प्रदान कर देता है। जनहित में किये गये यह सारे काम विश्वास 


पर चलते हैं और इस प्रकार काम और खर्च दोनों को ही व्यवस्थित कर : 


लिया जाता है। 


-तटबन्धों के कटाव, अत्यधिक जल जमाव या ऐसी किसी अन्य दुर्घटना 
के समय-जन साधारण का गुस्सा किसी भी प्रकार के काम को बन्द करवा 
. देने के रूप में सामने जाता है और ऐसी घटनाएँ अब आम शकल अख्तियार 
कर चुकी हैं। जन साधारण के गुस्से का पहला झटका अधिशासी अभियंता 
और उनके सहयोगियों को झेलना पड़ता है और उसके बाद दस्तूर के 
मुताबिक पुलिस बन्दोबस्ती के बीच मरम्मत का फर्ज अन्जाम दिया जाता 
हो: 


मरम्मत कार्या का देरी से शुरू होना, आपात प्रक्रियाएँ, आपात और 
आकस्मिक खर्च, तटबन्धों का कटाव और उनका टूटते रहना और उसके 
बाद का राहत और पुनर्वास कार्यक्रम का “नाटक”, यह सभी घटनाएँ आम 
आदमी के मन में सन्देह जगाती है । आम आदमी यही मानता है कि बाढ़ 


तटबन्धों की मरम्मत और रख रखाव से सम्बन्धित एक मुद्दा बाँध 
खलासियों का है । «सरकार की तरफ से तटबन्ध के प्रत्येक तीन कि०मी० 
लम्बाई को चुस्त दुरुस्त रखने के लिये एक-एक बाँध खलासी की बहाली 
की गई है। यह राज्य सरकार की वर्ग चतुर्थ की एक स्थायी नियुक्ति है। 
बाँध खलासियों के रहने के लिये तटबन्ध पर समुचित अन्तराल पर निवास 
की एक अस्थायी व्यवस्था है। 


ऐसी अपेक्षा है कि प्रत्येक बाँध खलासी प्रतिदिन 2.2घन मीटर मिट्टी 
काट कर तटबन्ध पर डालेगा जिससे तटबन्ध को दुरुस्त रखा जा सके | उनसे 
यह भी उम्मीद की जाती है कि वह तटबन्धों पर सारी बरसात में लोमड़ियों 
और चूहों के बिलों को बन्द कर के रखेंगे जिससे कि इन छिद्रों से होने वाले 
पानी के रिसाव को रोका जा सके। 


शुरुआती दौर में इन बाँध खलासियों को कैजुअल लेबर की हैसियत 
से काम दिया गया था | 240 दिन तक काम कर लेने के बाद इन्हें वर्क चार्ज 
कर्मी के रूप में ले लिया गया। फिर यह लोग रेगुलर वर्क चार्ज में आये 
और उसके बाद स्थायी कर दिये गये | शुरू-शुरू में दस बाँध खलासियों पर 
एक सुपरवाइजर हुआ करता था पर बाद में यह पद समाप्त कर दिया गया | 
ऐसा प्रस्ताव था कि स्थानीय लोगों को बाँध खलासी की नियुक्ति में वरीयता 
दी जायगी परन्तु स्थानीय लोगों का मानना है कि बाँध खलासियों की नियुक्ति 
राजनैतिक थी और तत्कालीन दिग्गज नेताओं के चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं 
को तुष्ट करने की एक योजना थी क्योंकि इन सेवाओं में स्थानीय लोगों 
का प्रतिनिधित्व केवल नाम मात्र का है जबकि विभाग यह मानता है कि 
स्थानीय लोगों की शिकायतों में दम नहीं है और इन नियुक्तियों का राजनैतिक 
प्रभाव से कुछ लेना देना नहीं है। विभाग यह अवश्य मानता है कि बाँध 
खलासियों से काम लेना बहुत ही जीवट का काम है। बताया जाता है कि 
अधिकांश बाँध खलासी तनख्वाह मिलने तक ही विभाग से रिश्ता रखते हैं। 


4.4 लाभ-लागत गुणक (Benefit Cost Ratio) का फरेब 


जब कभी सिंचाई या बाढ़ नियंत्रण की योजना बनती है तो उसका 
औचित्य सिद्ध करने के लिये योजना पूरी होने पर योजना से सारे फायदों 
का अन्दाजा लगाया जाता है और रुपयों में इन होने वाले लाभों की क्रीमत 
आँकी जाती है | इसी तरह योजना पर होने वाले सारे Gal का मूल्यांकन 
किया जाता है और रुपयों में वह कीमत भी निकाल ली जाती है | तब फायदों 
और ख़र्च का अनुपात तय किया जाता है जिसे लाभ-लागत गुणक या 
Benefit Cost Ratio कहते हैं। यदि यह अनुपात एक से ज्यादा होता है 


. तब योजना लाभकारी मानी जाती है वरना नहीं। किसी भी योजना के 


नियंत्रण के नाम पर जो कुछ भी होता है उसकी मियाद बाढ़ के मौसम तक | 


ही रहती है। बाढ़ खत्म तो काम खत्म | इसके बाद अधिकारियों की चुस्ती 
और उनके कदमों की आहट लोगों से दूर चली जाती है। 

बाढ़ का मौसम सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के लिये हड़ताल करने 
का भी मौसम होता है। कभी अराजपत्रित कर्मचारी, तो कभी अवर 
अभियंता, यहाँ तक कि अभियंता भी इस मौसम में हड़ताल पर गये हैं। 
अपनी माँगें मनवाने का यह एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है। 
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कार्यान्वयन और उसकी स्वीकृति में लाभ-लागत गुणक का बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान होता है और योजना का प्रारूप तैयार हो जाने के बाद ज्यादातर बहस 
इसी संख्या के इर्द गिर्द घूमती है। तकनीकी भाषा में और इन्जीनियर लोगों 
के बीच इसका खुलकर इस्तेमाल होता है और राजनैतिक लोग भी इसके 
महत्व को बखूबी समझते हैं। योजना के पक्ष में बयान देते समय अपनी 
बात को ज़ोरदार तरीके से जनता के सामने रखने के लिये और यह जाहिर 
करने के लिये कि उन्हें तकनीकी मसलों को समझने का भी कमाल हासिल 


है नेतागण बीच-बीच में लाभ-लागत गुणक (बी०सी० रेशियो) का चर्चा कर 
दिया करते हैं। 


. कहने के लिये यूँ तो बी० सी० रेशियो एक निष्कपट तकनीकी 
शब्दावली है मगर व्यावहारिक तौर पर योजना के पक्ष में निर्णय पहले ले 
. लिया जाता है (भले ही यह लिखित न हो) और बी० सी० रेशियो बाद 
में निकाला जाता है। यह बात महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना के बारे 
में भी सच ठहरती है। यह योजना सिद्धान्त रूप में 1963 में स्वीकार कर 
ली गई थी जबकि योजना का हिसाब किताब 1964 में बनना शुरू हुआ | 
इन्जीनियरों की मजबूरी इतनी ही होती है कि वे योजना से होने वाले फायदों 
को ज्यादा से ज्यादा कर के दिखायें और साथ ही योजना की लागत को 
कम से कम करके प्रस्तुत करें। ऐसा करने से बी० सी० रेशियो आकर्षक 
रूप से बढ़ जाता हैं और योजना की मंजूरी उसी अनुपात में आसान हो 
जाती है। शुरू में योजना में बहुत सी मदों में होने वाले खर्चों को दिखाया 
ही नहीं जाता मगर योजना स्वीकार हो जाने के बाद इन कामों को जरूरी 
बता कर जोड़ दिया जाता है जिससे योजना की लागत धीरे-धीरे बढ़ती रहती 
है। महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना के पहले स्वीकृत प्रस्ताव में नदी के 
तटबन्धों की लम्बाई केवल 208 कि०मी० थी जो कि अब बढ़ते-बढ़ते 336 
कि०मी० तक जा पहुँची है। इस मुद्दे पर जो बयान दिये जाते हैं उनसे यह 
आभास होता है कि इसमें आश्चर्यजनक कुछ नहीं है और यह तो होना ही 
था। श्री लहटन चौधरी ने कोसी परियोजना पर बहस के दौरान सरकार 
की तरफ से कुछ ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा कि, “...कोशी 
का प्राक्कलन शुरू में 44-77 करोड़ का था और अब यह प्राक्कलन.85:34 


करोड़ रुपये हुआ है... इस तरह लगभग 40 करोड़ रुपये की वृद्धि प्राक्कलन 
में हुई है। इसमें 29-33 करोड़ रुपये इस प्राक्कलन में नये कामों का है 
जिसका समावेश प्रारम्भ में नहीं था I परियोजना की लागत कम दिखाने 

का यह बड़ा ही स्थापित तरीका है। j 


महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना भी व्यावहारिकता के इस सामान्य 
नियम का अपवाद नहीं थी। इस परियोजना के बनने के पहले प्रभावित 
क्षेत्र में जो क्षति होती थी और परियोजना क्रियान्वित कर देने के बाद जो 
क्षति का स्वरूप बाकी बचता वह तालिका 4-2 में दिखाया गया है। तालिका 
4-2 पर एक नजर डालने पर यह जाहिर होता है कि योजना के क्रियान्वयन 
के बाद केवल 2,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी थी जिस पर होने वाली फसलों 
को बाढ़ से फिर भी नुकसान पहुँचता जबकि सच यह है कि लगभग 2,000 
मीटर (2 कि०मी०) फासले पर बनने वाले 208 कि०मी० लम्बे तटबन्धों 
के बीच की जमीन, जिस पर होकर महानन्दा के पानी का गुजरना तय था, 
इससे कहीं ज्यादा थी। यह भी कहा गया था कि कटिहार, अमदाबाद और 


` मनिहारी प्रखण्डो में मात्र 40 हजार लोग महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना 


बनने के बाद फिर भी बाढ़ से प्रभावित होंगे। इन दावों का खोखलापन चित्र 
4-3 से 47 से जाहिर हो जाता है। योजना बनने के बाद, सरकारी आँकड़ों 
के अनुसार, 1992 के भयंकर सूखे वाले वर्ष को छोड़ कर केवल 1990 
ही ऐसा साल या जिसमें कटिहार जिले में बाढ़ से बरबाद हुई फ्रसल का 
क्षेत्र दस हज़ार हेक्टेयर से कम था। 1980, 1984 तथा 1987 में फसल 
का प्रभावित क्षेत्र एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा रहा | बरबाद घरों की दास्तान 
चित्र 47 से जाहिर हो जाती है। 


तालिका-4.2 
महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना बनने के पहले की औसत क्षति तथा योजना कार्यान्वयन के बाद होने वाले लाभ का विवरण 
1965 का योजना प्रस्ताव 
स्रोत-जल संसाधन विभाग-बिहार 


क्षति का विवरण 


1.009 लाख हेक्टेयर 
8.40 लाख 
29,394 हेक्टेयर 


बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 
बाढ़ प्रभावित जन संख्या 
फसल का प्रभावित क्षेत्र 


मूल्य 50.71 लाख रुपये 


सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति 
रिहायशी मकानों की क्षति 


18 लाख रुपये 
संख्या-312 
मूल्य-30 हजार रुपये 
शून्य 

69.01 लाख रुपये 
1.20 लाख रुपये 


बाढ़ में मृतकों की संख्या 

बाढ़ से होने वाली कुल क्षति का औसत मूल्य 
बाढ़ राहत और पुनर्वास पर वार्षिक खर्च 
बाढ़ के पानी की गहराई 

बाढ़ की अवधि 

बाढ़ की बारम्बारता 


10 दिन 
वर्ष में 5 बार 


वर्ष 1965 तक की औसत क्षति 


1.20 मीटर से 1.83 मीटर तक 


योजना के क्रियान्वयन के बाद अनुमानित क्षति 


0.081 लाख हेक्टेयर 

40 हजार 

2,000 हेक्टेयर 

मूल्य 10 हज़ार रुपये 

20,000 हज़ार रुपये 

योजना बनने के बाद मकानों की क्षति नहीं होगी। 


30 हज़ार रुपयों की सीमा के अन्दर 
10 हज़ार रुपयों की सीमा के अन्दर 
30 से० मी० की सीमा के अन्दर 

2 दिन की सीमा के अन्दर 

वर्ष में केवल एक बार 


नोट- 1. कटिहार जिले में कुल गाँवों की संख्या 1580 a 
eae मूल परियोजना में बाढ़ प्रभावित गाँवों की संख्या 
का कोई ज़िक्र नहीं था | 
स्रोत-- राहत और पुनर्वास विभाग, बिहार सरकार | 


1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
चित्र--4.3 कटिहार जिले में बाढ़ से प्रभावित गाँवों की संख्या। 

योजना बनने के पूर्व बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 

[11111] योजना बनने के बाद केवल इतने ही क्षेत्र पर बाढ़ आयेगी, ऐसा दावा किया गया था। 


कटिहार का कुल क्षेत्रफल--3.057 लाख हेक्टेयर 
स्रोत- राहत और पुनर्वास विभाग, बिहार सरकार / महानन्दा बाढ़ 
iii परियोजना कटिहार | 2.08 


2.44 


1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 


चित्र-4.4 कटिहार जिले का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर) 
परियोजना के निर्माण के पूर्व बाढ़ से प्रभावित फसल क्षेत्र | 


M योजना बनने के बाद बाढ़ से कथित रूप से प्रभावित होने वाला फसल क्षेत्र 


स्रोत-- राहत और पुनर्वास विभाग, बिहार सरकार / महानन्दा बाढ़ ग 
आ परियोजना कटिहार | 
1.08 1.09 


1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 


चित्र-4.5 कटिहार जिले का बाड़ से प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर) _ 
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परियोजना के निर्माण के पूर्व बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या | 15.6 
m aria क. बनने के बाद बाढ़ से कथित रूप से प्रंभावित होने 


वांली जनसंख्या | 
कटिहार की जनसंख्या (1981)--14:29 लाख 


स्रोत-- राहत और पुनर्वास विभाग, बिहार सरकार / महानन्दा बाढ़ 


नियंत्रण परियोजना कटिहार | 8.4 


1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 


चित्र--4.6 कटिहार जिले की बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या (लाख) 


परियोजना के निर्माण के पूर्व बाढ़ से क्षतिग्रस्त होनेवाले घरों की संख्या। 165654 


* 


स्रोत-- राहत और पुनर्वास विभाग, बिहार सरकार / महानन्दा बाढ़ 


परियोजना बनने के बाद बाढ़ से घरों की क्षति 
एकदम समाप्त कर देने का प्रस्ताव था | 


नियंत्रण परियोजना कटिहार | 


TAR 


3482 L 


उपलब्ध 1193 720. 177 906 
' नही 


1980 3981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 


चित्र--4.7 कटिहार जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त होनेवाले घरों की संख्या 
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महानन्दा परियोजना के फायदे गिनाते समय (1965) यह कहा गया 
था कि योजना बन जाने पर 69-01 लाख रुपयों का फ़ायदा (वार्षिक) होगा | 
इसके साथ सालाना 1:20 लाख रुपये राहत / पुनर्वास पर खर्च बचेगा | परन्तु 
बाढ़ के कारण खेतों पर फैलने वाली सिल्ट का, जिसकी मालियत तब 50 
हजार रुपये आँकी गई थी, जो लाभ मिलता वह नहीं मिल पायेगा और 
योजना बनने के बावजूद 30 हजार रुपये का सालाना नुकसान फिर भी होता 
रहेगा। इस प्रकार कुल फायदा 69.01 + 1.20 - 0.50 - 0.30 = 69.41 
लाख होगा। खूर्च के नाम पर कुल परियोजना लागत 530.13 लाख रुपयों 
का 9 प्रतिशत यानी 47.71 लाख रुपया तटबन्धों के रख-रखाव, वेतन / 
भत्ते आदि की भेंट चढ़ेगा । इस प्रकार Sto Slo रेशियो 69-01 / 47:71 
= 1-45 पर तय किया गया | 


योजना न बनने से जो नुकसान होते उनका अन्दाज़ा तो तालिका 4:2 
के आँकड़ों से मिलता है और योजना बनकर जो नुकसान हुये हैं उनका 
नजारा तालिका 4-3 तथा चित्र 4-3 से 47 में मिल जाता है | 


आज की परिस्थिति में परियोजना के बी० सी० रेशियो का पुनर्धिरण 
बड़ा दिलचस्प होता | दुर्भाग्य वश आँकड़ों, मसलन योजना के सक्षम संचालन 
के सालाना खर्च और व्यवस्था खर्च की लागत, के अभाव में ऐसा करना 
आसान नहीं है। 


इसके अलावा साल दर साल तटबन्धों के अन्दर रहने वाले तथा 
तटबन्धों से लगे हुये मगर तटबन्धों के बाहर बसे गाँवों के बाशिन्दे बरसात 
के मौसम में अपने रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। योजना के 
कार्यान्वयन के बाद होने वाले इस खर्च का कोई हिसाब नहीं है। और सबसे 
बड़ी बात यह है कि तटबन्धों के बीच जमा होती हुई बालू, सिल्ट के कारण 
नदी के तल में जो उठान आया है और जिसके कारण नदी का जो मूल 
धर्म है कि वह अपने क्षेत्र के पानी की निकासी करे, उसी से नदी को धर्म 
भ्रष्ट कर दिया गया है। अब यह नदी पानी की निकासी का काम न करके 
पानी को फैलाने और जल जमाव बढ़ाने का काम करती है। इस नुकसान 
की कीमत आँकने का कोई तरीका इन्जीनियरों को मालूम नहीं है। योजना 
बनाने वालों ने नदी से पानी की निकासी करने का हक छीन लिया है। 


4.5 महानन्दा परियोजना का माया जाल 


तटबन्धों से महानन्दा की बाढ़ न तो रुकनी थी और न रुकी। जब 
से बाढ़ से बचाव की माँग उठी तभी से इस माँग को पूरा करने के लिये 
कार्यक्रम शुरू हुआ | 1970तक, जब तक कि योजना को प्रशासनिक मंजूरी 
नहीं मिल गई, यह सिलसिला जारी रहा। 


महानन्दा और उसकी सहायक नदियाँ यद्यपि किशनगंज, अररिया, 
पूर्णियाँ से होकर बहती हुई कटिहार पहुँचती हैं पर आँकड़ों के विश्लेषण 
के लिये हमने केवल कटिहार को चुना है क्योंकि यही क्षेत्र महानन्दा से सबसे 
अधिक प्रभावित होता है और मूल योजना प्रस्ताव में जिन तीन प्रखण्डों को 
बाढ़ से सुरक्षा देने की बात कही गई थी वह सभी कटिहार जिले के थे। 
महानन्दा परियोजना का काम 1980 में लगभग पूरा हो गया था इसलिये 
1980 के बाद के आँकड़ों का ही प्रयोग 4-3 से 4:7 तक के चित्रों में किया 
गया है। योजना के कार्यन्वयन के पहले कितने गाँवों पर बाढ़ का असर 
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पड़ता था उसके बारे में कोई हवाला नहीं मिलता पर नगरपालिका के 32 
aref (1987) सहित कटिहार में 1580 गाँव हैं। 1987 में तो लगभग पूरा 
कटिहार ही डूबा था। बिहार सरकार की एक रपेट के अनुसार 1970 से 
1986 के बीच के सत्रह वर्षो में पूरा का पूरा कटिहार जिला 13 बार बाढ़ 
से प्रभावित हुआ है 18 इसके अतिरिक्त इसी समय के दौरान प्राणपुर प्रखण्ड 
बारह बार, आजमनगर प्रखण्ड ग्यारह बार तथा कदवा प्रखण्ड दस बार बाढ़ 
के पानी से घिरे। चित्र 4.3 में 1980 और उसके बाद बाढ़ से प्रभावित 
गाँवों की संख्या को दर्शाया गया है | ऐसी ही दास्ताने क्रमशः बाढ़ प्रभावित 
क्षेत्र, प्रभावित जनसंख्या और फसल क्षेत्र की हैं। जहाँ तक कटिहार के बाढ़ 
प्रभावित क्षेत्र का प्रश्न है, महानन्दा परियोजना बनने से पहले यह 1-009 
लाख हेक्टेयर हुआ करता था और योजना बनने के बाद इसे 0-081 लाख 
हेक्टेयर हो जाना चाहिये था । 1980 से 1993 के 14 वर्षो में छः बार बाढ़ 
प्रभावित क्षेत्र 1-009 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रहा और एक भी बार 0.081 
लाख हेक्टेयर के स्तर तक उतर नहीं पाया (चित्र 4.4) | इसी प्रकार योजना 
कार्यान्वित होने के पहले बाढ़ से प्रभावित फसल क्षेत्र 0-294 लाख हेक्टेयर 
हुआ करता था जो कि इन चौदह वर्षो में आठ बार (चित्र 4.5) पहले से 
ज्यादा प्रभावित हुआ और एक भी बार वांछित स्तर तक नहीं पहुँचा। 
जनसंख्या क्यों कि बढ़ती रही है इसलिये उसकी बात नहीं उठाई जा रही 
है (चित्र 4.6) परन्तु तालिका 4:3 के क्षति के आँकड़ों को देखने पर यह 
शक जरूर होता है कि 1965 में महानन्दा की बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या 
(8:40 लाख) को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। वैसे भी 1961 की 
जनगणना के अनुसार कटिहार अनुमण्डल (पूर्णियाँ जिला) की कुल आबादी 
9:11 लाख थी और जिन तीन प्रखण्डों की बाढ़ से सुरक्षा का वास्ता देकर 
महानन्दा परियोजना का प्रस्ताव किया गया था उन कटिहार, मनिहारी और 
अमदाबाद प्रखण्डों की कुल आबादी तब मात्र 2-55 लाख थी। 


बाढ़ के कारण समाप्त हो जाने वाले घरों के बारे में स्थिति बहुत ही 
भयानक है क्योंकि इस इलाके में 3 मीटर x 4 मीटर की एक झोपड़ी बनाने 
में 1993 की दरों पर कम-से-कम 40 बाँस (दर 18 र० प्रति नग), तीन 
सोरही खर (दर 250 Go प्रति सोरही), एक दरवाजा (प्रति नग 600/-रु०), 
और एक खिड़की (प्रति नग 450 रु०) की जरूरत पड़ती है। रस्सी और 
कील-काँटी समेत (कुल 100/- Go) केवल सामान का दाम 2620/- रुपये 
आता है | मजदूरी लगभग 350/- रुपये पड़ती है | यानी लगभग तीन हजार 
रुपयों में एक झोपड़ी बनती है। इतना पैसा जमा करने के लिये बिना खर्च 
किये चार महीने तक मजदूरी करनी पड़ेगी वह भी तब जब 25 रुपया रोज 
मजदूरी मिले और बिना शहर में काम किये यह मजदूरी मिलने वाली नहीं 
है। अगर यह झोपड़ी साल दर साल बनानी पड़े तो दिवालियापन खुद-ब- 
खुद उजागर हो जायगा | सच यह है कि इलाके की एक बहुत बड़ी आबादी 
के पास इतनी बड़ी झोपड़ी भी नहीं है। सिर्फ बीवी-बच्चों के सर पर छत 
बनाये रखने की ख्वाहिश कितने ही लोगों को बड़े शहरों के फुटपाथों पर 
खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर कर देती है। योजना प्रस्ताव में घरों 
को पूरी सुरक्षा देने की बात कही गई थी (चित्र 4-7) | 


योजना के रूपांकन के समय (1965-67) राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों 
पर एक लाख बीस हजार रुपया औसतन सालाना खर्च होता था जिसे घटा 


कर प्रति वर्ष दस हज़ार रुपयों पर लाने का वायदा था। कटिहार 
जिलाधिकारी की रिपोर्टो के अनुसार वर्ष 1987-88 में इस मद में 2.25 करोड़ 
रुपये तथा 1988-89 में 98.76 लाख रुपये खर्च करने पड़े थे जबकि 1989- 
90 में 1.17 करोड़ रुपयों का प्रावधान करना पड़ा था | 1990-91 में जिला 
प्रशासन को इस मद में 56:54 लाख रुपयों का आवंटन मिला जबकि 
1991-92 में 24-58 लाख रुपयों के प्राप्त आवंटन पर 16:80 लाख रुपयों 
की अतिरिक्त माँग रखी गई थी। यह ख़र्च बचाव कार्य, खाद्यान्न आपूर्ति, 
चारा, कपड़ा, कम्बल का जुगाड़, हैण्डपम्प, नल कूप मरम्मत, सरकारी तथा 
गैर सरकारी भवनों की मरम्मत / पुनर्निमाण, क्षतिग्रस्त बाढ़ / सिंचाई प्रणाली 
की मरम्मत, कृषि कार्य के लिये अनुदान, लोक स्वास्थ्य सेवाओं तथा पुनर्वास 
हेतु भूमि के अर्जन आदि पर किये जाते हैं। साधारण बारिश वाले वर्षों में 
तटबन्धों के रख-रखाव पर जो खर्च होता है उसका कुछ अन्दाज्ञा तालिका 
4-1 से लगता है जबकि बाढ़ से होने वाले नुकसान अपनी जगह कायम 
हैं। फिर परियोजना का फायदा क्या हुआ। किसी भी सुविधा की परख 
मुसीबत के समय होती है | जिस साल बाढ़ नहीं आती उस साल तो महानन्दा 


इन सारे नुकसानों को देखते हुये श्री राम लगन राय जी कहते हैं, 


“परन्तु हमारी मिट्टी तो बलुआही है। यहाँ से जितना पश्चिम जायेंगे मिट्टी | 
अच्छी होती चली जायगी। अब इधर तटबन्धो का टूटना शुरू हुआ। || 
इन्जीनियर, ठेकेदार और राजनीतिज्ञ लोगों को इसमें आमदनी दिखना शुरू | 
हुआ। काम होता है बाढ़ के समय और तब लाखों या करोड़ों रुपये भी | 


खर्च कर दिये जाय तो क्या फर्क पड़ता है। तटबन्ध अब अभिशाप बन 
गये हैं और हमारी इनमें अरुचि हो गई है। पहले पानी आता था और 


परियोजना के तटबन्ध भी मतलब के यारों की तरह साथ देते हैं पर जरा 
सी बारिश हुई नहीं कि तटबन्धों ने दूसरी तरफ मुँह फेरा और तब आदमी, 
जानवर, घर-दुआर और फसल सभी कुछ आँकड़े बन जाते हैं। बहस का 
रुख अब आँकड़ों की वैधता की ओर मुड़ता है और यहीं से रिलीफ (राहत) 
की छीना झपटी शुरू होती है | यह कब बँटेगी, किनके बीच बँटेगी, कितनी 
बँटेगी और किसके दरवाजे से बँटेगी, किसको देकर उस पर अहसान करना 
है और किसको न देकर उसे उसकी औकात बतानी है--यह सारे के सारे 
मुद्दे एक-एक कर के उभरते हैं। वास्तव में इलाके के लोग खरीफ, रबी और 
गर्मा के अलावा रिलीफ को अपने क्षेत्र की चौथी फसल मानते हैं और यह 
फसल कभी खराब नहीं होती बस इतना ही देखना है कि बाढ़ आती रहे। 
और अब महानन्दा बदलते दौर के इन तकाज़ों को पूरा करने के लिये मजबूर 
है। जहाँ परियोजना की यह हालत है वहीं बताते हैं कि बिहार सरकार के 
जल संसाधन विभाग ने महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना का एक आंतरिक 
मूल्यांकन करके अपनी पीठ खुद ठोंक ली है। 


चला जाता था। जो भी फ़सल होती थी इसी में मस्ती से खाते थे। उस 
वक्त केवल एक मुख्य फसल धान / पाट की हुआ करती थी। धान कटने ड ई 
के बाद लोग तीसी, खेसारी वगैरह छींट दिया करते थे। दाल और तेल झि 


दोनों हो जाता था उसके बाद आठ महीनें मस्ती । 


पर तटबन्ध के निर्माण से लाभ और नुकसान दोनों हुआ। तटबन्यो (७ 


के बनने से सड़कों का तेज़ी से विस्तार हुआ। जहाँ सिंचाई चाहिये वहाँ 
बोरिंग की व्यवस्था होने लगी। महानन्दा के पूरब नेसरा परगना में भी गेहे 
तथा मकई की खेती होने लगी है। यह विकास नई तकनीक अपनाने के 
कारण हुआ है। कहीं कहीं चना और तिलहन भी होने लगा है। 


नुकसान यह है कि बाढ़ के समय तटबन्ध अपने आप भी टूटता है 
और साज़िश के तहत भी टूटता है। लोग मानने लगे हैं कि इनसे नुकसान 
ज्यादा है इसलिये इसे समाप्त कर दिया जाय। यह बुद्धिजीवी चिन्तन नहीं 
| है। तटबन्ध बनने के साथ हमारी माँग थी कि इस पर एक सड़क बना 
दी जाय और पेड़ लगा दिये जायेँ। इससे बाँध की सुरक्षा भी होती और 
यदि सड़क बना दी गई होती तो सरकार भी उसकी हिफ़ाज़त करती। 


. नदियों की सतह भी ऊपर उठ रही है। बार-बार तटबन्ध टूटने का 
एक सबब यह भी है। यदि नदी के तल की सफाई होती रहे तो टूटने में 
कमी अवश्य आयेगी। हाँ ! यह काम मैँहगा जरूर होगा। 


श्री राम लगन राय 


1991 में महानन्दा तटबन्ध कदवा प्रखण्ड के पश्चिम में कोचखाली 
के पास काटा गया जब कि बेलवारी के पास अपने आप टूट गया। बेलवारी 
में गाँव वाले बालू के बस्ते माँगते रह गये पर उन्हें यह मुहय्या नहीं करवाया 
गया। बाढ़ नियंत्रण वालों की गैर जिम्मेदारी थी।” 


राम लगन राय जी का मानना है कि, “बागडोब शाखा की डिसिल्टिग 
यदि कर दी जाय तो काफ़ी पानी उधर से होकर गुज़र जाता और समस्या 
थोड़ी कम हो जाती | हमें एक सस्ते पर व्यावहारिक समाधान की तलाश 
जारी रखनी पड़ेगी।” 


परन्तु महानन्दा की बारसोई शाखा पर कुदाल उठाना बहुत आसान 
नहीं रह गया Sl बारसोई क्षेत्र के लोगों की अपनी समस्या और अपनी 


सूखी नदी पर बाँध बनाने की क्या तुक है ? 


जनाब जावेद शकील, पेशे से पत्रकार होने के साथ-साथ कटिहार 
के अल्पसंख्यक कक्ष के अध्यक्ष हैं और बारसोई में रहते हुये बारसोई टाइम्स 
अख़बार निकालते हैं। कहते हैं “महानन्दा की जो शाखा हमारे यहाँ बहती 
`| है वह बहुत चालू नहीं है, उसमें बहुत पानी नहीं आता पर इसको भी बाँधने 
का काम शुरू हुआ। 1972-73 के आसपास इस काम में हाथ लगा होगा। 
अब आप ही बताइये, सूखी नदी पर बाँध बनाने की क्या तुक है? 


--- 1984 की बाढ़ के बाद कंकर नदी (महानन्दा की झौआ शाखा) 
के पानी को बारसोई शाखा में ठेलने की बात उठी। उसके लिये बारसोई 
शाखा की खुदाई शुरू हुई। इन्जीनियर लोग थोड़ा-बहुत साफ़-सूफ़ करके 
काम ख़त्म कर देना चाहते थे और हम लोगों का इसरार था कि अगर खोदना 
ही है तो बारसोई बाज़ार से कुशीदह तक पूरा ठीक से रि-सेक्शनिंग करो। 
ऐसा होता तो हम सभी लोग इस काम की ताईद करते | 1988 में बागडोब 
के आस पास खुदाई चल रही थी तब हम लोगों ने मुखालिफ़त शुरू की 
क्योंकि जिस तरह का प्रस्ताव था उस से पूरा बारसोई और बलरामपुर डूबने 
वाला था। फिर आन्दोलन, धरना, प्रदर्शन सब हुआ और काम को रोकना 
पड़ा। 


हमारी यह भी ख्वाहिश थी कि नदी की खुदाई से पहले मोल्लापुर 
घाट पर (रघुनाथपुर-बलरामपुर मार्ग) पुल बना दिया जाय वरना आने जाने 
में हम लोगों को बेहद तकलीफ़ होगी। पर इसका कोई प्लान, लगता है, 
नहीं है। इस धारा में ज्यादा पानी आने का एक मतलब और था कि बड़ी 
लाइन को खतरा पैदा होता जो कि इस इलाके में और पूरे उत्तर पूर्व के 
लिये ताल्लुकात की एक अहम कड़ी है 


और फिर हमारे यहाँ पानी की कमी है क्या? नागर, सुधानी, कुलिक 
और देवनी नदियों का पानी हमारे इलाके में बाढ़ लाता है । बिहार / बंगाल 
दोनों का पानी हमारे यहाँ आता है जिससे तक़रीबन आधा बारसोई तो 
हर साल डूबा रहता है। सड़कें कोई खास नहीं हैं, रेल लाइनें हैं। जिधर 
की रेल लाइन डूबी या बही, उधर से ही ताल्लुक ख़त्म हो जायगा। 


14 अगस्त 1987 को मैं किसी काम से बारसोई प्रखण्ड के बाँसकोटा 
गाँव में गया हुआ था। इसी समय बाढ़ का पानी ऊपर उठना शुरू हुआ। 
आने वाले GAC के तसव्वुर से ही लोगों की रूह फना हो रही थी। मेरी 
अपनी हालत ख़राब थी क्योकि पानी वाले इलाके का बाशिन्दा होने के 
बावजूद मुझे तैरना नहीं आता। धीरे-धीरे पानी बढ़ने लगा और आसपास 
के गाँव, आबादपुर, चाँदपाड़ा, छोगड़ा, बाजिदपुर और बॉसकोरा के 
बाशिदों ने मिल कर नागर और कुलिक नदियों पर बने तटबन्धों को काट 
दिया और तब जाकर पानी घटना शुरू हुआ और जान बची। 
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समझदारी है। 1988 में एक बार इस दिशा में प्रयास किया गया था पर 
जन प्रतिरोध के कारण यह काम बन्द कर देना पड़ा था। (देखें बॉक्स) 


जहाँ बाँध कटा वह जगहें पश्चिम बंगाल में पड़ती थीं। इस वारदात 
के बाद वहाँ बाँधों पर पक्की सड़कें बना दी गई और हिफाजत के लिये 
पैद्रोलिग बढ़ा दी गई। उनके लिहाज़ से तो यह अच्छा काम हुआ मगर 
अब कभी 1987 जैसे हालात पैदा हुये तब न तो यह बाँध खुद टूटेगा और 
न इसे. काट पाना मुमकिन होगा। उस वक्त अगर मैं कभी ऐसी जगह 
Her तो मेरी कुर्बानी तयशुदा है। 


बाढ़ के समय औरतों, बच्चों को महफूज़ रख पाना बड़ा मुश्किल 
काम है और अगर उनको सलामत न रख पाये तो जिन्दगी में फिर बचेगा 
क्या? 


“मसले का हल कुछ समझ में नहीं आता। सबकी रजामन्दी और 
आपसी बातचीत की बिना पर कुछ हो तो हो। मगर हमारा मुल्क तो हर 
महाज़ पर पलायन कर रहा है और ऐसी हालत में अल्लाह ही मालिक | 
है। शायद प्रशासन और तकनीक को चुस्त दुरुस्त करने से कुछ हो सके 
पर यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि अयोग्य लोगों को साथ 
लेकर बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता। 


पानी हमारी नजरो के सामने से बहकर चला जाता है और जरूरत 
के वक्त मिलता नही है। मछलियों, ख़ासकर हिलसा, ख़त्म हो गईं। खेती 
पर सवालिया निशान लगे ही हुये हैं। सब कुछ ऐसे ही चला जायगा तो 
खायेगे क्या? 


फिर भी अगर बारसोई वाली ब्रान्व को खोदना है तो यह कदम काफ़ी 
सोच समझ कर और सबकी रजामन्दी से उठना चाहियें।” 


| 


4.6 महानन्दा परियोजना तथा पुनर्वास की समस्या 


महानन्दा तटबन्धों के बीच की दूरी लगभग दो किलोमीटर के आसपास 
है। स्वाभाविक है कि जब तटबन्धों की शकल में जमीन पर लकीरें खींची 
जायगीं तब उनके जद में गाँव आयेंगे और लोग फसेंगे | बाढ़ के जिस पानी 
को कभी पूरा इलाका झेलता था वह अब तटबन्धों के बीच Ha लोगों की 
नियति बनेगा। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि तटबन्धों 
के बीच के लोगों का पुनर्वास किया जाय और उनके जीविका के स्रोत, खेती 
की जमीन, को आबाद रखा जाय | बाढ़ सुरक्षा के नाम पर उत्तर बिहार 
में आजादी के बाद पहली पुनर्वास प्रक्रिया की नजीर कोसी परियोजना में 
मिलती है। इस परियोजना में दरभंगा, मधुबनी तथा सहरसा जिलों के तीन 
सौ चार गाँव तटबन्धों के बीच आ गये थे। कोसी के विस्थापन के सन्दर्भ 
में केन्द्रीय जल-सिंचाई तथा नौपरिवहन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, राय 
बहादुर अयोध्या नाथ खोसला ने 8 दिसम्बर 1947 को कहा था कि “यह 
वांछनीय है कि कुरबानियों और फायदों को जनता पर समान रूप से बाँटा 
जाय | जहाँ पुनर्वास के लिये नई जमीन उपलब्ध नहीं है वहाँ प्रस्तावित 
सिर्चित क्षेत्रों के लाभान्वित होने वाले लोगों से अपनी ज़मीन का कुछ अंश 
उन लोगों के लिये कुल प्लावित और कुल सिंचित भूमि के अनुपात में देने 
को कहा जाय जिनकी जमीन बाँध के चलते पानी में डूबने वाली है। इस 
बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि कोई भी जोत अलाभकारी जोत न 
होने पाये । मुआवजे और विस्थापन की समस्या को सहानुभूति और दूरदृष्टि 


से सुलझाना होगा। जहाँ तक सम्भव हो सके जमीन का मुआवजा जमीन . 


से दिया जाय।”°? यह बात खोसला साहब ने तब कही थी जब प्रस्ताव 
बाराह क्षेत्र में कोसी पर बाँध बनाने का था |. परन्तु जब 1953 में कोसी 
योजना का वर्तमान स्वरूप उभरा तब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि ज़मीन 
का मुआवजा जमीन से नहीं दिया जा सकता क्योंकि उतनी ज़मीन का 
अधिग्रहण करना बहुत मुश्किल था | अतः रिहाइश के लिये जमीन इस तरह 
दी गई जिससे लोग अपने पुश्तैनी मकान और जमीन के अधिक नजदीक 
रह सकें। रिहायशी ज़मीन के आलावा घर बनाने के लिये अनुदान दिया 
गया और नई बस्तियों में सड़क, स्कूल और पीने के पानी की व्यवस्था के 
लिये प्रावधान किया गया। 


यह एक अलग बात है कि अधिकांश नये गाँवों में कालान्तर में जल 
जमाव हो गया और लोग अपनी पैतृक सम्पत्ति का मोह छोड़ नहीं पाये और 
ज्यादातर लोग अपने गाँवों को वापस लौट गये। फिर भी कोसी क्षेत्र के 
लोगों ने अपनी माँगों को जिन्दा रखा और उनके उत्थान के लिये, कागज 
पर ही सही, सरकार ने कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार की स्थापना 1987 
में की | 

महानन्दा तटबन्धो के कारण विस्थापित होने वाले लोग इतने खुशनसीब 
नहीं थे कि उन्हें कागजी हमदर्दी भी मिलती । पुनर्वास हुआ जरूर मगर काफी 
बेमन से | इन विस्थापित होने वाले परिवारों की कोई श्रृंखलाबद्ध जानकारी 
नहीं मिलती और न ही सम्भवतः इस आशय का कोई आलेख ही कभी तैयार 
किया गया | जो कुछ जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इतना ही कहा 
जा सकता है कि 1965-69 के दौरान जब योजना का प्रारूप तैयार किया 
जा रहा था तब सरकार द्वारा सम्भावित रूप से पुनर्वासित होने वाले परिवारों 
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का एक नमूना सर्वेक्षण करवाया गया था जिसके आधार पर कालान्तर में 
पुनर्वास योजना का मसविदा तैयार होना था | योजना के प्रारम्भ में महानन्दा 
तटबन्धों की कुल लम्बाई 208 कि०मी० प्रस्तावित थी | विस्थापित होने वाले 
परिवारों की संख्या का अन्दाजा लगाने के लिए महानन्दा की बारसोई शाखा 
की बागडोब के दक्षिण की प्रस्तावित तटबन्ध की लम्बाई चुनी गई जिसके 
11.2कि०मी० अन्दर पड़ने वाले गाँवों का नमूने के तौर पर सर्वेक्षण हुआ | 
प्रस्तावित तटबन्ध की इस लम्बाई में सात गाँव अवस्थित थे जिनके नाम 
थे संसार पुर (55 परिवार), सहजना (43 परिवार), सहजना कदम गच्छी 
(24 परिवार), तीयर पाड़ा (20 परिवार), पोरला अराजी (92 परिवार), 
बासा गाँव (49 परिवार), तथा कटहर टोला (10 परिवार) | इस प्रकार कुल 
विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या 293 थी | इसके बाद का काम काफी 
आसान था | प्राइमरी स्कूलों में अंक गणित में जो ऐकिक नियम का सिद्धान्त 
पढ़ाया जाता है ठीक उसी के आधार पर विस्थापित होने वाले परिवारों की 
गणना की गई। तटबन्ध की 11.2 कि०मी० की दूरी पर 293 परिवारों के 
होने का मतलब था तटबन्ध की प्रति कि०मी० लम्बाई पर 26.16 परिवारों 
का निवास होना। इस प्रकार 208 कि०मी० तटबन्ध की लम्बाई पर 208 
x 26.16 = 5460 परिवारों की रिहायश तय पाई गई | परिवारों की इसी 
संख्या को मुआवजे तथा पुनर्वास का आधार बनाया गया तथा यह प्रस्ताव 
किया गया h,” 
1. 4,940 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रति परिवार दस डेसीमल (404 
वर्ग मीटर) जमीन का स्थाई रूप से आवंटन किया जाये। 5460 
परिवारों के लिये 200 रुपये प्रति परिवार की दर से लागत खर्च 

र 10, 92, 000 रु० 
प्रस्तावित तटबन्ध पर पड़ने वाले घरों का मुआवजा, 375 Go प्रति 
कि०मी० (तटबंध की लम्बाई) की दर से 208 कि०मी० की दूरी पर, 
लागत 78,000/- रु० 
1596.36 हेक्टेयर पर खड़ी फसल का मुआवजा, 494 Go प्रति 
हेक्टेयर की दर से, लागत 7, 88, 600/- रु०, 
5460 परिवारों का पुनर्वास लागत मूल्य 
250/- रु० प्रति परिवार की दर से, लागत 13, 65, 000/- रु० 
कुल योग 33, 23, 600/- रु० 
इसके साथ ही 688.26 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण करने का 
प्रस्ताव था जिस पर से होकर तटबन्ध को गुजरना था | 4,940 Go प्रति 
हेक्टेयर की दर से यह लागत चौंतीस लाख रुपये आने वाली थी | तटबन्धों 
के बीच फँसने वाले परिवारों के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 1975 
में शुरू की गई और 1978 तक अधिग्रहण लगभग पूरा कर लिया गया | 

यह पूरा पुनर्वास प्रस्ताव, अगर इसे पुनर्वास प्रस्ताव कहा जा सके तब, 

निश्चित रूप से लोगों को फुसलाने का ही काम कर सकता है। एक तो 
विस्थापित होने वाले गाँवों और परिवारों की पूरी पहचान ही नहीं की गई 
क्योंकि यह तो ऐकिक नियम पर आधारित गणित से कर दिया गया था | 
दूसरे अपना घर उजाड़ कर दूसरी जगह घर बनाने का मुआवज़ा पहले से 
ही औसतन 250/-रु० तय किया जा चुका था | 


बाबा आदम के जमाने की दरो से भुगतान किया गया-युवराज 


कटिहार रेलवे स्टेशन के पास यूनियन ऑफिस के एक छोटे से कमरे में 
रहते हैं युवराज जी आजकल। पहली बार 1962 में विधान सभा के लिये चुने 
गये और उसके बाद कई बार विधान सभा तथा लोक सभा में इलाके का 
प्रतिनिधित्व किया और समय-समय पर महानन्दा के प्रश्न को उठाते रहे। 


“मैं खुद इसी इलाके का रहने वाला हूँ। मनिहारी थाने के कुमारीपुर गाँव 
में मेरा घर है। शुरू से देखा करता था कि फसलें बरबाद हो जाया करती थीं। 
लोग बदहाल थे | कुछ करने का उत्साह भी था और ईच्छा भी, इसलिये जब पहली 
बार विधान सभा पहुँचा तभी से इस प्रश्न को उठाना शुरू किया 
है कि जब मैंने विधान सभा में महानन्दा का प्रश्न उठाया था तब कमला बलान 
का तटबन्ध टूटना शुरू हो गया था पर हम लोगों का मानना था कि कमला की 
परिस्थितियाँ भिन्न हैं और हम लोग क्योंकि निचले इलाके के हैं इसलिये हमारे 
यहाँ तटबन्ध टूटने की घटनायें नहीं होगी। फिर आशा भी थी कि तटबन्ध बन 
जाने के बाद सरकार सिंचाई की भी कोई न कोई व्यवस्था करेगी और हमारा 
इलाका भी खुशहाल हो जायेगा। 


श्री युवराज 

1967 में बिहार में संविद सरकार बनी। मैं, श्री युगल किशोर ठाकुर तथा 
स्व० श्री बसावन बाबू, जो कि उस समय श्रम मंत्री थे, डा० के० एल० राव 
से मिलने दिल्ली गये। मुझे याद है उस दिन दीवाली थी। उनको अपने इलाके 
की समस्या बताई और एक स्मार पत्र दिया। राव साहब ने बहुत रुचि ली और 
आशा से अधिक काम किया। सर्वेक्षण हुआ करीब एक साल बाद और फिर 
केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति मिली और बिहार सरकार को केन्द्रीय सरकार 
द्वारा ऋण का आश्वासन मिला । गंगा, कारी कोसी, और बरण्डी की बात महानन्दा 
के साथ-साथ उठी। इन नदियों को भी परियोजना में शामिल किया गया और 


1974 समाप्त होते-होते सारा काम लगभग खत्म कर लिया गया। 
मगर...... 


पानी का आना फिर भी जारी रहा। बारी-बारी से गंगा और महानन्दा में 
बाढ़ आती रही | जल जमाव बढ़ने लगा और महानन्दा तटबन्धों के कन्ट्री साइड 
से पानी की निकासी की बात उठी । स्लुइस गेट के लिये सर्वेक्षण शुरू हुआ और 
उनका निर्माण भी शुरू हुआ। सबसे बड़ा स्लुइस गेट बना घसिया घाट में । इसके 
डिजाइन के समय संयोग से मैं पहुँच गया था, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने मुझे 
स्लुइस गेट का निर्धारित सिल लेवेल दिखाया । तब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश 
की कि गेट के तल को जैर नीचे जाना चाहिये और फिर बात चीत गैर जानकार 
आदमी (lay man) और तकनीकी विशेषज्ञ की बहस तक पहुँची। मैं गैर 
जानकार (lay man) था, गेर जानकार आदमी को विशेषज्ञ की बात माननी 
पड़ी और स्लुइस गेट विशेषज्ञ के आदेशों के अनुरूप बना। परिणाम यह हुआ 
कि हमारा बोरो धान तो गया ही साथ में अगहनी धान भी बरबाद हो गया जो 
कि पहले कभी-कभी ही बरबाद होता था। 


मेरी अपनी अवधारणा थी कि स्लुइस गेट दोहरा काम करेगा। यानी जब 
तटबन्धो के अन्दर बाढ़ का लेवेल बढ़ेगा तब इसे खोलकर कन्ट्री साइड में पानी 
फैलाया जा सकेगा और जब कन्टी साइड में पानी ज्यादा होगा तब इनकी मदद 
से पानी नदी में पहुँचा दिया जायगा मगर हमारे स्लुइस गेट तो एकतरफा काम 
करते हैं। इससे जल जमाव बढ़ता है। 


फिर तटबन्धों का टूटना शुरू हुआ। यह टूटते भी हैं और काटे भी जाते 
हैं । जैसे कचौरा के पास तटबन्ध के अन्दर पाँच ग्राम पंचायतें है, रौनियाँ, कल्याणी, 
भर्री, चौकी और परभेली जिनको बाढ़ से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। 
यहाँ के लोग जब डूबने लगते हैं तो मौका देख कर तटबन्ध काट देते हैं। 1987 
में जो कचौरा के पास तटबन्ध के ऊपर से पानी बहने की बात कही जाती है 
वह सरासर गलत है। यह तटबन्ध काया गया था। नहीं काय जाता तो लोग 
बेतरह मरते। 


सिंचाई की व्यवस्था की जो उम्मीद हम लोगों ने लगाई थी उसका भी कुछ 
नहीं हुआ | कुछ राजकीय ट्यूब वेल हैं और कुछ बाँस बोरिग हैं पर बिजली लगभग 
नहीं है और इन्हें चलाने के लिये डीजल चाहिये, जो कि बहुत महँगा है। हम 
लोग बहुत दिनों से कुरसेला के पास एक थर्मल पॉवर स्टेशन लगाने की माँग 
कर रहे हैं। यह हो जाय तो हम लोगों का काम चल जायेगा। ..... नहीं | बाराह 
क्षेत्र बाँध में हम लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है। उससे कब बिजली पैदा होगी 
पता नहीं और उसके बाद भी हम लोगों को मिल पायेगी या नहीं, यह भी कोई 
ठीक नहीं हैं। कुरसेला में थर्मल पॉवर स्टेशन बनेगा तब अगर बिजली लोगों 
को नहीं दी जायेगी तो लोग खुद छीन लेंगे। कहलगाँव में हुआ न? 


---महानन्दा परियोजना में अब करीब एक करोड़ रुपये स्थापना पर खर्च 
होता है और कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपयों से कम खर्च नहीं हुआ होगा पर 
जो हम लोगों ने सोचा था वह नहीं हुआ। अब कम-से-कम जल जमाव हटा दिया 
जाय और सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाय तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 


---पुनर्वास का मामला तो बड़ा गंभीर है। बाबा आदम के ज़माने की दरों 
से भुगतान किया गया। किसी को 200 रुपये मिले तो किसी को 250 रुपये। 
इसके लिये भी काफी समय लगा और 6 साल लगे भू-अर्जन में और उसके बाद 
लोग अमीनों के पीछे-पीछे खुशामद करते-करते घूमते रहे फिर भी परचा किसी 
को नहीं मिला। सीधे सपाट शब्दों में आप इसे गुस्ताख्षी कह सकते हैं। कुछ एक 
जगहों पर जैसे मनिहारी और महेशपुर पंचायतों में लोगों को जमीन मिली है पर 
बहुत ही घनी बस्तियों में । बसो-बास में काफी अराजकता रही है और यह काम 
कायदे से होना चाहिये |” 
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यहाँ यह याद दिलाना सामयिक होगा कि 1953 में कोसी योजना की 
स्वीकृति और जनवरी 1955 में उस पर काम शुरू होने के एक वर्ष के अन्दर 
कोसी तटबन्धों के बीच फँसने वाले लोगों को अपने समुचित पुनर्वास के 
लिये आन्दोलन का रास्ता अपनाना पड़ा था जिसका नेतृत्व सहरसा जिला 
परिषद के तत्कालीन सभापति श्री भूषण गुप्ता ने किया था | यह भी ध्यान 
देने लायक है कि योजना शुरू होने के पहले सारे सम्बद्ध पक्षों ने चुप्पी साध 
रखी थी कि यदि पुनर्वास की बात उठाई गई तो उस पर आने वाला खर्च 
इतना अधिक होगा कि योजना पर ही सवालिया निशान लग जायगा। 
इसलिये कोसी परियोजना के मामले में पुनर्वास की बाते 1956 में उठी जब 
कि योजना पर काम शुरू हो गया था | 


बाद में भले ही कोसी परियोजना में इन प्रावधानों को लागू करने की 
नीयत न रही हो पर कम-से-कम पुनर्वास सम्बन्धी बयान तो ज़रूर जारी 
किये गये जिसके अनुसार पुनर्वास के लिये निम्न कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया 
गया था |#? जे 
1. तटबन्धों के बीच फँसने वाले परिवारों को तटबन्धों के बाहर रिहायशी 
जमीन के बराबर जमीन इस प्रकार दी जाय जिससे लोग तटबस्धों के 
अन्दर अपनी खेती की जमीन के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रह सकें। 
सामूहिक कार्यों जैसे सड़क, चौपाल, गौशाला, खेल के मैदान आदि 
के लिये कुल रिहायशी ज़मीन की 40 प्रतिशत ज़मीन के अर्जन का 
प्रस्ताव किया गया। 
तटबन्ध के अन्दर पहले घर की लागत के अनुसार पूर्ण गृह निर्माण 
का अनुदान विस्थापितों को दिये जाने की बात कही गई। 


4. पुनवसि स्थलों पर पीने के पानी की सुविधा देने का प्रस्ताव किया गया | 


पुनर्वास का इन्तजार-बेलगच्छी और इंगलिस डकरा के ग्रामवासी 
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पुनर्वास बस्तियों से खेती की ज़मीन तक यातायात के लिये नावों आदि 
की सुविधा की व्यवस्था प्रस्तावित हुई | 


जब तक कि स्थाई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक तटबन्धों 
के अन्दर बसने वाले लोगों के लिये, वर्षा-बाढ़ के दौरान, अस्थाई 
आवास की व्यवस्था का भी प्रवाधान किया गया। 


इन प्रावधानों में से क्या-क्या किया जा सका और क्या नहीं यह एक 
विवाद का विषय है पर दुःख इस बात का है कि महानन्दा परियोजना में 
यह सब बातें कही तक नहीं गई | योजना बनाने वालों ने तो खैर खाना 
पूरी कर दी पर जिन लोगों की कीमत पर यह तटबन्ध बने उनके हाथ उपेक्षा 
के अलावा कुछ नहीं लगा। (देखें बॉक्स-अभिशप्त सिकटिया) 


उपलब्ध सूचना के अनुसार कुल मिलाकर महानन्दा बाढ़ नियंत्रण 
परियोजना में रिहाइश के लिये 188.69 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने 
के लिये सूचना जारी हुई और 173.72 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करके 
इस दरम्यान उन लोगों में बाँटा गया जो कि सुरक्षित स्थानों पर जाने के 
लिये तैयार थे (कार्यपालक अभियंता, महानन्दा बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, 
कटिहार की 2.5.1980 की टिप्पणी ) | बाद में आजम नगर प्रखण्ड के 
गोलिया नन्देसरी गाँव के 156 परिवारों को बसाने के लिये लाल गंज, तेघरा 
तथा इंगलिसिया गाँवों में ज़मीन का अधिग्रहण नौ लाख बयासी हजार रुपयों 
की लागत पर किया गया | विस्थापन और पुनर्वास के बारे में कुछ उपलब्ध 
जानकारी अनुच्छेद-1 में दी गई है। 


योजना सूत्रों के अनुसार यह दावा किया जाता है कि मूल प्रस्ताव के 
प्रावधानों के अनुसार रिहायशी मकान तथा ज़मीन और खड़ी फसल के 
मुआवजे के सारे काम पूरे कर लिये गये हैं और पुनर्वास सम्बन्धी फाइलें 
1985 के बाद से सक्रिय नहीं हैं। 


अभिशप्त सिकटिया 


महानन्दा के पश्चिमी तटबन्ध से लगा कटिहार जिले के आजम नगर 
प्रखण्ड का बहुचर्चित गाँव सिकटिया। यह गाँव महानन्दा के तटबन्ध के 
बीच Ha गया। सिकटिया के परिवारों को रिहायश के लिये जमीन मिली 
पुराने गाँव से लगभग 2-5 कि०मी० दूर इमाम नगर में जो कि गरबघवा 
मौजे का एक हिस्सा है। इमाम नगर में अभी सिकटिया, बैरिया तथा पाइक 
पाड़ा गाँवों के लोग रहते हैं। बाढ़ के मौसम में तटबन्ध टूटने का अंदेशा 
वहाँ के बाशिन्दो को हमेशा बना रहता है। 


शिव नन्दन मण्डल (उम्र 55 वर्ष) की 2 हेक्टेयर जमीन तटबन्ध के 
अन्दर है। उनके 5 लड़कों में से दो दिल्ली में राज-मिस्त्री का काम करते 
हैं। पहले अच्छा ख़ासा धान हो जाया करता था पर तटबन्ध बनने से अंदर 
की जमीन क्रमशः ऊपर उठती चली गई और खेत परती रहते-रहते जंगल 
हो गया। दिन भर खेत पर रहना पड़ता है। शाम को घर लोटते हैं तो, 
“लगता है कि घर-घर नहीं है होटल है, जहाँ दिन भर के काम के बाद 
लोग सोने चले आते हैं।” ज़मीन छोड़ भी नहीं पाते क्योकि बाहर तो कुछ 
होता नहीं, जलावन तक उन्हीं नष्ट खेतों से ही आता है | बच्चे अगर दिल्ली 
से पैसा न भेजें तो घर सम्भालना नामुमकिन हों जाय। उनके छोटे भाई 
शंकर मण्डल की 1.25 हेक्टेयर जमीन बाहर बची है उसी से निर्वाह करते 
हैं और कहते हैं, “अन्दर वाली जमीन का तो भगवान ही मालिक है।” 


कि तटबन्धों की भेंट चढ़ गई। कन्तलाल जी बताते हैं कि तटबन्ध बनने 
से पहले धान और जूट मुख्य फसल थी । जहाँ अच्छी जमीन थी वहाँ जमकर 
पटुआ (जूट) हुआ करता था पर अब अन्दर वाली सारी की सारी जमीन 


हुये कन्त लाल कहते हैं कि, “......., मेरा खेत अब हो गया है रेगिस्तान 
और सारा दिन उसमे घूमते-घूमते मैं हो गया हूँ ऊंट। मैं आदमी बचा कहाँ 
हूँ। इसी ज़मीन से मेरे बाबा ने चावल पैदा किया, मेरे पिता जी ने गेहूँ 
और मैं इस पर ककड़ी और फूट बोऊंगा। हमारे यहाँ फसल काटने के 


तटबन्ध नहीं है हम लोगों का मृत्यु बन्ध है। 1987 में कचौरा बह गया, 
1991 में बेलवारी गया, हो सकता है अगली साल हमारा ही नम्बर हो।' 


इसी तरह परमानन्द साह (उम्र 45 वर्ष) की लगभग 5 हेक्टेयर जमीन 


विस्थापन, पुनर्वास और मुआवजे के मसले पर विस्थापितों को राय 
सरकारी राय से मेल नहीं खाती | मिसाल के तौर पर अमदाबाद प्रखण्ड के 
जमरा गाँव में 1975 में 5.38 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण विस्थापितों के 
पुनर्वास के लिये किया गया था | जिन परिवारों को इस जमीन पर पुनर्वासित 
किया जाना था उन्हें यह जगह पसन्द नहीं थी और उन्होंने दूसरी जगह 
पुनर्वास माँगा जो कि दिया नहीं गया और यह लोग तटबन्धों के अन्दर रहने 
को मजबूर हुये | जमरा गाँव के एक किसान ने, जिसकी भूमि का अधिग्रहण 
हुआ था, 25 नवम्बर 1985 को सरकार को आवेदन दिया कि यदि उसकी 


ऊँची हो गई है और उस पर बालू बैठ गया है। अपना आक्रोष व्यक्त करते ३ 


लिये मुंगेर, आरा, बलिया और छपरा से मजदूर आते थे और अब हम | 
यही काम करने पंजाब जाते हैं। पंजाब न जायें तो भूखों मर जायँ। यह | 
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थी और गाँव में महाजनी करके सूद पर पैसा चलाते थे। “सब बिक गया 
और अब हम महाजन से मजदूर बन गये हैं। बाँध बनने से पहले, आज 
से लगभग 25 साल पूर्व इस जमीन का दाम लगभग 3,000 रुपया प्रति 
हेक्टेयर लगता था। पिता जी ने जमीन नहीं बेची क्योंकि उन्हें लगता था 
कि दाम ठीक नहीं मिल रहा है। वही जमीन बीस साल बाद मैंने हजार 
रुपये प्रति हेक्टेयर में बेची ।...... सिकटिया एक सम्पन्न गाँव हुआ करता 
था। बारह बजे रात को दस हज़ार रुपया चाहिये तो गाँव से बाहर नहीं 
जाना पड़ता था और वही हम आज खुद्दी (चावल के टुकड़े) खरीदकर 
खाते हैं जो कभी हम कबूतरो और मुर्गो को खिलाया करते थे।” 


मदन साही गाँव के मनोज कुमार बताते हैं, “...... खेती में असली 
खर्च सिंचाई का है। 22 से 25 रुपये प्रति घंटा डीजल पम्प का खर्च है, 
जिसमें दम हो सिंचाई कर ले। अगर पैसा नहीं दे सकते तो साढ़े सात 
क्विटल प्रति हेक्टेयर धान देना पड़ता है।... तटबन्ध के अन्दर की जमीन 
पर बालू पड़ गया है और बाहर पानी अटक गया है। दोनों तरफ बरबादी 
हुई है। छोटा गृहस्थ तो इसी में समाप्त हो गया। मजदूरी देने की हैसियत 
ही किसी की नहीं बची है। आमतौर पर 10-12 रुपये रोज की मजदूरी 
है। छोटे किसान को यह भी भारी पड़ता है और मज़दूर को कुछ मिलता 
नहीं है।” 


कन्त लाल मण्डल (उम्र-35 वर्ष) की व्यथा थोड़ी भिन्न है । उनके पिता ह 
स्व० उचित मण्डल ने अपने पुरुषार्थ से 50 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी जो | 


सिकटिया के सर्वश्री शिवनन्दन मण्डल, परमानन्द साह तथा कन्तलाल, 


जमीन पर लोग बसने के लिये नहीं आते हैं तो उसकी जमीन का मालिकाना 
उसे लौटा दिया जाय और यह किसान सरकार से लिया हुआ पैसा वापस 
कर देगा क्योंकि इस ज़मीन का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। बताते है 
कि सरकार ने इस जमीन का मालिकाना पहली फरवरी 1988 को आवेदक 
को लौटा दिया है। जमरा गाँव की जो जमीन पुनर्वास के लिये अधिगृहित 
की गई थी उस पर अमदाबाद प्रखण्ड के इंगलिस SHUT पंचायत के बेलगच्छी 
गाँव के लोगों को बसना था। इस गाँव के दो टोलों में रहने वाले लगभग 
250 परिवार पुनर्वासित होते परन्तु तटबन्धों के बीच बसे बेलगच्छी गाँव 


से एक भी परिवार पुनर्वास वाली जमीन पर नहीं गया | तटबन्थो के अन्दर 
फँसे जियामारी गाँव के लोगों को भी जमरा में पुनर्वास के लिये जमीन मिली 
थी। यह लोग बसने के लिये तटबन्ध पर आ गये पर पुनर्वास वाली जमीन 
पर नहीं गये | इसका कारण था कि पुनर्वास की यह जमीन नीची थी जिसमें 
तटबन्ध बनने के बाद दो से ढाई मीटर तक पानी लग जाता था। एक 
साधारण वर्षा और बाढ़ वाले वर्ष में पानी का यह जमाव धीरे-धीरे होता 
था मगर नदी का तटबन्ध यदि ऊपर कहीं टूट गया तब दो तीन घन्टे के 
अन्दर ही पानी खड़ा हो जाता था। ऐसी जगह कौन अपना आशियाना 
बनायेगा। इस पानी से बचाव का एक ही रास्ता है कि जमरा के दक्षिण 
में खट्टी या बोचामन गाँवों में नदी का तटबन्ध काटा जाय और भले ही 
बेलगच्छी के लोग पुनर्वास वाली जमीन पर बसने के लिये नहीं आये मगर 
जमरा में जल जमाव इतना गंभीर हो जाता है कि लोगों को तटबन्ध काटना 
ही पड़ता है। हाल के वर्षो में 1987 और 1991 में ऐसी घटनायें हुई हैं। 


इसी तरह कदवा प्रखण्ड के नौ ग्राम पंचायतों की ज़मीन बेलगच्छी- 
झौआ तरबन्धो के अन्दर पड़ती है जिसके बाशिन्दों का.तटबन्ध के बाहर 
वैकल्पिक रिहायशी जमीन का प्रावधान किया गया था | विभिन्न कारणों से 


इन ग्राम पंचायतों का कोई भी परिवार नई जमीन पर बसने नहीं गया और 


सभी के सभी तटबन्ध के अन्दर रहते है। 
सिकटिया से बहुत नजदीक है महानन्दा तटबन्ध के अन्दर बसा हुआ 


गाँव सोलकन्धा जो कि असम या त्रिपुरा के गाँव से ज्यादा मिलता जुलता. 


क्षेत्र के दूसरे गाँवों से मेल नहीं खाता | यहाँ तक कि लोगों की शक्लें भी 
भिन्न हैं। 

पंचानन सिंह (55 वर्ष) बताते है कि परशुराम की क्षत्रियों से लड़ाई 
के समय हम लोग नेपाल से भागकर यहाँ आये थे और यहीं के होकर रह 
गये | 


महानन्दा पर जब तटबन्ध बनने की बात आई तो इन लोगों को तटबन्ध 
के बाहर सोलकन्धा गाँव में ही जमीन दी गई पर यह लोग नई जमीन पर 
गये नहीं | इसके लिये उनके अपने कारण थे | 65 वर्षीय केकाई सिंह बताते 
हैं कि, “हम लोग शहरी लोग तो हैं नहीं, गाँव में रहते हैं और खुली जमीन 
में रहने के आदी हैं। घर के लिये 200-250 वर्ग मीटर ज़मीन हमारे किस 
काम की और इससे ज्यादा जमीन मिलने की गुंजाइश भी नहीं थी | जो जमीन 
मिली थी वह नीची ज़मीन थी। ज़रा सा पानी बरसा और घुटने भर पानी 
लग गया। अभी जो बाहर रहते हैं वह तो पानी में ही रहते हैं। वहाँ तो 
धान सुखाने भर को भी जगह नहीं है। हमारे टोले के 60 परिवार होंगे जिसमें 
से 20 से ज्यादा बाहर नहीं गये होंगे। ज्यादातर लोग यहीं है। और जो चला 
भी गया. है वह भी खाली खाने-सोने के लिये वहाँ जाता है, बाकी पूरा समय 
इसी जगह रहता है। हम लोग बरसात में तटबन्ध पर चले जाते हैं। वहीं, 
झोपड़ी बनती है । बरसात में तो क्या अन्दर और क्या बाहर, लगभग सभी 
लोग बाँध पर रहते हैं। 
हम लोग तो यहीं रह गये और साल दर साल घर पर मिट्टी देकर उसे 


महानन्दा तटबंध के अंदर बसा गांव सोलकन्धा और उसके निवासी-पंचानन सिंह 


है। इस गाँव में मकान अपेक्षाकृत बड़े और ऊँची जगहों पर बने हुये हैं। 
बाँसों के बड़े झुंरमुट, अन्य बड़े पेड़, स्वस्थ्य पशु, छोटे-छोटे कई तालाब 
और उनमें तैरती हुई बत्तखें, बाँस की बुनी हुई घरों की बाड़ पर सूखते हुये 
साफ सुथरे कपड़े और चारो ओर फैले गेहूँ के खेत, यहाँ का कुछ भी इस 


ऊँचा करते गये। जो बाहर चले गये वह भी वापस आना चाहते हैं पर भरने 
के लिये इतनी मिट्टी कहाँ से लायेंगे, इसी डर से नहीं आते हैं। हम तो यहाँ 
एक महीना तकलीफ़ उठाते हैं पर बाहर वाले तो कम से कम तीन महीनें 
तकलीफ़ भोगते हैं। 


अगर घिच-पिच जमीन नहीं मिलती तो हम लोग भी उस समय बाहर 
ही चले गये होते पर हम लोगों से अनजाने में एक अच्छा काम हो गया |” 


उधर इमाम नगर के तारकेश्वर (32 वर्ष) बताते हैं कि “1972 में जब 
बाँध बनना शुरू हुआ तो हमारे गाँव (पुराने सिकटिया) के रकबे के अनुसार 
ही ज़मीन का अधिग्रहण हुआ पर किसी को भी कायदे से जमीन नहीं मिली | 
देवी मण्डल का घर 2बीघे में था (स्थानीय 1 बीघा = 1334-30 वर्ग मीटर) 
और दो भाइयों के बीच ज़मीन मिली मात्र 485.20 वर्ग मीटर (12 डेसिमल) 
और उसका भी परचा अब तक नहीं मिला है। लगभग यही स्थिति हरेक 
की है | सर्वे हुआ, रिकॉर्ड हुआ, मगर परचे की बात सरकार जाने या भगवान 
जाने | घर के मुआवजे के लिये नाप जोख हुई थी पर मिला किसी को पचास 
रुपये तो किसी को 250 रुपये | बस ! इससे ज्यादा किसी को नहीं मिला। 


.... यहीं गरबघवा के कुछ लोग गरबघवा में ही रिहायशी जमीन चाहते 
थे पर उनको पुनर्वासित किया गया सिंघौल में, जहाँ कोई गया नहीं | उनका 
पुनर्वास इतने में ही पूरा मान लिया गया | हमसे वायदा किया गया था कि 
जितनी रिहायशी जमीन हमारे पास थी उतनी ही रिहायशी जमीन हमें 
तटबन्ध के बाहर मिलेगी । ऐसा नहीं हुआ | हमें यह भी उम्मीद दिलाई गई 
थी कि हमारे पुराने घरों का मूल्यांकन किया जायगा और उसी के अनुरूप 
हमें तटबन्ध के बाहर मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जायगा जैसा 
कि कोसी परियोजना में हो रहा था। हमें मिली सिर्फ 150 रुपयों से लेकर 
300 रुपयों तक की खैरात जिससे हम अपना माल असबाब और घर उजाड़ 
कर तटबन्ध के बाहर ले आये पर यह खुशनसीबी भी सबको मयस्सर नहीं 
हो सकी | पहली बार जब खेतों पर होकेर तटबन्ध गुजरा था तब फसल 
के नुकसान की भरपायी सरकार ने की थी पर उसके बाद से अक्सर ही 
खेतों से मिट्टी निकाल कर तटबन्ध पर डाली जाती है पर उसका कोई 
मुआवजा नहीं मिलता जबकि यह साल दर साल का वाकया है |” 


तटबन्धों के अन्दर बसने वाले लोगों को वैसे भी बाढ़ के मौसम में 
2से 4 महीने का समय तटबन्ध पर अस्थाई झोपड़ी बना कर गुजारना पड़ता 
है। इस पतली पट्टी के एक ओर नदी तथा दूसरी ओर जल जमाव रहता 
है। ऐसे में जीवन पद्धति की सहज ही कल्पना की जा सकती है, ऊपर से 
बरसात की मार अलग से पड़ती है | महिलाओं की जो दुर्गति होती है और 
बच्चे जिन खतरों के बीच जीते हैं वह अपने आप में एक अलग किस्सा 
है। 


सिकटिया, गोबिन्दपुर, धबौल, शेखपुरा और अब कुरसेल जैसी अनेक 
जगहों पर सुरक्षा के लिये निवृत्त रेखा तटबन्ध बने हैं। जब भी ऐसी किसी 
संरचना का निर्माण होता है तब बहुत से घर और काफ़ी जमीन मूल तटबन्धों 
के अन्दर चली जाती है। ज़मीन और घरों को इस तरह होने वाले नुकसान 
का कोई मुआवजा तय नहीं है। अगर कोई किसान इस दिशा में प्रयास भी 
करे तो सरकारी अमला उसे दौड़ाते-दौड़ाते थका डालता है | 1991 में कुरसेल 
गाँव, पो० झौआ, प्रखण्ड कदवा में रिटायर्ड लाइन बनाने के लिये जमीन 
का अधिग्रहण हुआ | गाँव वालों के अनुसार इस गाँव की अधिकांश जमीन 


तटबन्धों के अन्दर है और इसलिये करीबन बेकार है । रिटायर्ड लाइन बनने 
से जो कुछ भी बची खुची ज़मीन है वह भी तटबन्ध के अन्दर चली जाती 
या उस पर खुद तटबन्ध खड़ा हो जाता। गाँव वालों ने विरोध किया कि 
रिटायर्ड लाइन बनाने की जगह उसी तटबन्ध को मजबूत किया जाय जिस 
पर खतरा आने वाला है पर वह लोग अधिकारियों को अपनी बात समझा 
नहीं पाये और आठ लोगों की जमीन का अधिग्रहण हुआ और उस पर 
रिटायर्ड लाइन बन कर तैयार हो गई | मगर जमीन का मुआवजा आज तक 
(सितम्बर 1993) किसी को नहीं मिला क्योंकि, गाँव वालों के अनुसार, 
मुआवजे की दर तय करने के लिंये भी सम्बद्ध अधिकारी पैसा मागते हैं 
और यह भी उन्हें पेशगी चाहिये | जमीन पर खड़े पेइ-पौधों का मुआवजा 
तो कमीशन में ही चला जाता है। “कम से कम छः जोड़े जूते घिसेंगे यहाँ 
से कटिहार आते-जाते तब कहीं जा कर कुछ पैसा शायद मिल जाये... |” 
यह एक ऐसे आदमी का कहना था जिसकी जमीन का अधिग्रहण हुआ था। 


पुनर्वास योजना के तहत जो लोग तटबन्ध के बाहर आ गये हैं उनके 
लिये जल जमाव मुख्य समस्या है जिससे खरीफ की फसल का मारा जाना 
तो तय है और जहाँ नवम्बर मध्य तक पानी नहीं हटता वहाँ रबी भी नहीं 
होती। उम्मीद की एक किरण जूट और गरमा धान है पर इन दोनों फसलों 
को कभी न कभी सिंचाई चाहिये जो कि सबको सुलभ नहीं है। कुछ लोग 
नदी, नालों या तालाबों के पानी का प्रयोग कर सकते हैं पर यह व्यवस्था 
पम्प के बिना कारगर नहीं होती | किराये पर पम्प लाने के लिये पैसा चाहिये 
और वह बहुत कम ही लोगों के पास होता है। नतीजा यह होता है कि बड़ी 
तादाद में कामगार लोग दिल्ली, पंजाब, हरयाणा, असम या कलकत्ते का 
रुख करते हैं क्योंकि मेहनत मजदूरी के अलावा और कोई हुनर उनके हाथ 
में है ही नहीं। स्थानीय स्तर पर ऐसे मजदूरों की माँग बहुत कम है क्योंकि 
खेती तो चौपट हो चुकी है। दिखें बॉक्स-बहरखाल में रखा ही क्या है?) 


ऐसे में जब तटबन्ध टूटता है, जो कि अक्सर होता है, तो गाँव के 
गाँव साफ हो जाते हैं, जमीन पर बालू पड़ जाता है या गहरे गड्ढे बन जाते 
है, खेती की कतई कोई सम्भावना नहीं रह जाती और तब महाजनों से बचे 
रहने का कमाल बिरले लोगों को ही हासिल होता है। 


इस दुर्घटना का दो स्तरों पर मुकाबला करना पड़ता है। एक तो तुरन्त 
किसी सुरक्षित ऊँचे स्थान पर परिवार सहित शरण लेनी पड़ती है। घर का 
जरूरी सामान साथ लेकर बच्चों, Fel, महिलाओं को लेकर अक्सर पानी 
में होकर गुजरना पड़ता है। तटबन्ध कब टूटेगा यह तो किसी को पता नहीं 


` होता पर यह ज्यादातर रात को ही होता है जो कि बाढ़ की पीड़ा को और 
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अधिक बढ़ाता है। किधर भागना है, अंधेरे में इसका भी अंदाज़ा नहीं लग 
पाता। इस तबाही से बचाव स्थल भी वही तटबन्ध बनता है जिसके कारण 
लोगों को उजड़ना पड़ता है। रहने की व्यवस्था, भोजन, दवा-दारू का 
इन्तजाम तुरन्त करना पड़ता है और इस समय मदद के लिये पास-पड़ोस, 
दोस्त-अहबाब, नाते-रिश्तेदार, सरकार और स्वयं सेवी संस्थायें आगे आ 
जाती हैं और दो-चार-दस दिन गाड़ी जैसे-तैसे खिंच जाती है। 


पर जैसे ही इन सब का मदद करने का जोश थोड़ा ढण्डा पड़ा कि 


खाने पीने के लाले पड़े और तब एक ही मददगार बचता है और वह है 
महाजन जो कि बाहर मजदूरी करने के लिये गृह स्वामी को भेजने की व्यवस्था 
करता है। स्थानीय रोजगार समाप्त हो जाने के कारण इसके अलावा दूसरा 
कोई रास्ता भी नहीं बचता। 


बहरखाल में रखा ही क्या है? 
पैतीस वर्षीय सैदुल के गाँव तो है पर घर नहीं है। ग्राम बहरखाल, 


प्रखण्ड आजम नगर, जिला कटिहार के निवासी सैदुल अपनी माँ, बीवी | 


तथा दो बच्चों के साथ एक अस्थाई झोपड़ी मे रहते है । पिता नहीं हैं और 
खेती की जमीन भी नहीं है। सीलिंग की जमीन के बटवारे में रिहाइश के 
लिये थोड़ी ज़मीन मिल गई थी और वह कटकर महानन्दा के गर्भ में समा 
गई। उसके बाद से झोपड़ी डाल कर तटबन्ध पर रहते हैं। इस तरह रहने 
की समस्या हल हो गई पर रोजी रोटी का क्‍या हो ? 


इसके लिये स्थानीय रोजगार गरमा धान रोपने के समय मार्च महीने | 


में मिलता है और अगर यह धान बाढ़ के बाद बच गया तो थोड़ा बहुत 
काम धान काटने के लिये अक्टूबर में मिल जाता है। इसके बाद काम का 
मिलना महज एक इत्तिफ़ाक है जो कि तटबन्ध की मरम्मत, सड़क पर 
खड़ंजा बिछाना या जवाहर रोज़गार योजना आदि के माध्यम से मुमकिन 
होता है पर इनके भरोसे परिवार की गाड़ी खींच पाना आसान नहीं होता 
और सैदुल मियाँ अरसे से हर साल बरसात के बाद गुवाहाटी का रुख़ करते 
हैं और जब वहाँ मई महीने में बारिश शुरू होती है तभी वापस लोटते हैं। 


“हमारे यहाँ से असम जाना ज्यादा आसान है, नजदीक पड़ता है। 
वहाँ जाकर रेलवे लाइन के नीचे स्लीपर घुसाना, मिट्टी काटना, रिक्शा 
चलाना आदि कई तरह के काम मिल जाते है। बगल के पैंचगाछी गाँव 
के कुछ लोग वहाँ जाकर ईंट बनाने का भी काम कर लेते हैं। जाने के 
लिये क़रीब चार सौ रुपया महाजन से उधार ले लेते हैं। दस रुपया सैकड़ा 
(प्रति माह) पर मिल जाता है। वापस आने पर करीब 600 रुपये लौटाना 
पड़ता है। दो सौ रुपये घर के लिये छोड़ देता हूँ और दो सौ लेकर चला 
जाता हूँ। वहाँ काम मिल जाता है, तीस चालीस रुपये रोज़ की मज़दूरी 


भी मिल जाती हैं। कोई झमेला नहीं, कोई कमीशन नहीं। यहाँ रह कर . 


दस या बारह रुपये रोज़ से ज्यादा की मजदूरी नहीं मिलती, उसमें भी कभी- 
कभी उधार लग जाता है। ऐसी हालत में कौन यहाँ रह कर वक्त बरबाद 
करेगा। > 


1991 में बाँध बहरखाल में कट गया पर पानी बाहर नहीं छलका | 
इसलिये नुकसान भी नहीं हुआ पर हमारे गाँव के क़रीब सौ घर कट कर 
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अब ज़िन्दगी की गाड़ी खींचने के लिये घर वाला तो जायेगा बाहर और 
पूरे घर की जिम्मेवारी अकेली आयेगी घर वाली पर जो कि बच्चों को, सास- 
ससुर, घर-बाहर सभी कुछ सभांलेगी। (देखें, बॉक्स-हमारी परेशानी आप 
की समझ में नही आयेगी) | 


बहरखाल गांव के श्री Aga 


पानी में बह गये। उसके बाद रिटायर्ड लाइन बनी | बहरखाल वाले चाहते 
थे कि जल्दी से जल्दी रिटायर्ड लाइन बन जाय पर पड़ोस के पैचगाछी 
वालों को यह पसन्द नहीं था क्योंकि रिटायर्ड लाइन तटबन्ध उनकी जमीन 
पर से होकर गुज़रता था। पुराने तटबन्ध और नई रिटायर्ड लाइन के बीच 
जो जमीन है वह हमारे गाँव की है और धीरे-धीरे कटकर नदी में चली 
जायगी। फिर दूसरी रिटायर्ड लाइन बनेगी । यही किस्सा है हमारे गाँव का | 
कटी हुई जमीन के कुछ लोग गाँव में ही घिच-पिच कर के रहेंगे और कुछ 


लोग तटबन्ध पर झोपड़ी बना लेगे। 


बरसात में तो हम लोग गुवाहाटी से वापस आ जाते हैं और रोज़ 
देखते हैं कि हमारे सामने गाँव की जमीन कटकर नदी में गिर जाती है। 
मेरी अपनी जमीन तो नहीं है पर गाँव की जमीन ख़तम होते देख कर 
अफसोस तो होता ही है। 


इन तबाहियों के अलावा बहरखाल में रखा ही क्या है? 


jax ७७॥४॥६--1७७७ 
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बेलवारी-जहाँ तटबन्ध टूटा 


E हमारी परेशानी आपके समझ में नहीं आयेगी | बहुत अव्यवस्थित हो जाता है ।...... बच्चे हैं तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती 
ही है और गाँव का डॉक्टर कुछ दवा दे देता है। कभी बाहर दिखाना पड़े 

ग्राम सोलकन्धा, आजमनगर प्रखण्ड, की एक महिला रेमो देवी अब नहीं 

तटबन्ध के बाहर रहती हैं। बारह से पाँच वर्ष की उम्र के चार बच्चे उनके तो पूरे बरसात तो यह मुमकिन नहीं है क्योंकि तब सारे रास्ते बन्द रहते 

साथ हैं। बड़ी और अकेली लड़की मीना (12 वर्ष) माँ के साथ खेतों में हैं। चारो तरफ पानी ही पानी होता है। कहीं तटबन्ध या सड़क कट गई 

निराई (निकौनी)आदि का काम कर लेती है। पति, हरि सिंह (45 वर्ष) T तो बरसात के बाद भी हालत ख़राब रहती है। 

पहले तो गाँव में रह कर कुछ-कुछ रोजगार की व्यवस्था कर लेते थे। तीन | «नहीं! हमारी परेशानी आपके समझ में नहीं आयेगी |” 

भाइयों के बीच 2-3 बीघा जमीन थी, उससे थोड़ा कुछ पैदा हो जाता था । 

पर धीरे-धीरे उपज कम हो गई और मजदूरी के लाले पड़ने लगे। तब हरि | 

सिंह पहले काम की तलाश में आरा की तरफ निकले और खेतों में काम 

करना शुरू किया। यह सब मौसमी काम था और घर आना-जाना लगा 

रहता था। न 


इसके बाद गुवाहाटी जाना शुरू हुआ और अब पिछले तीन चार वर्षो 
से दिल्ली, पंजाब की यात्रा शुरू हुई | अब साल में दस महीने वहीं रहते 
हैं तथा मजदूरी या बेलदारी करते हैं। वहाँ से पैसा भेजते हैं और साथ 
भी लेकर आते हैं। फिर भी खर्च चलाने के लिये रेमो देवी को खेतों में 
मजदूरी करने के अलावा जूट की चटाई बनाने का काम करती हैं। चटाई 
के काम में लगातार आमदनी तो नहीं है पर 2 मीटर x 2-5 मीटर की चटाई ह 
लगभग 40 रुपये में बिक जाती है। एक चटाई अगर बिक गई तो 15 
से 20 रुपये तक की बचत हो जाती है। हफ़्ते में एक ऐसी चटाई बन 
गई तो बहुत है। थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर के बाछा, बाछी खरीदने- 
बेचने का काम भी कभी-कभी कर लेती हैं। इस तरह कई तरह के पापड़ | 
बेल कर गृहस्थी खिंच रही है। 


“......तटबन्ध के ठीक बाहर होने के कारण पानी घर में तो नहीं 
घुसता पर मकान महीनों तक पानी से घिरा रहता है। उन दिनों जीवन 


सुश्री रेमो देवी अपने बच्चों के साथ 
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अब दशहरे (दुर्गा पूजा) के बाद जत्यों में मजदूर दिल्ली, पंजाब, जमाव के कारण जाते हैं तो बाहर वाले जल जमाव के कारण रह नहीं पाते 
हरयाणा, गुजरात और असम आदि जगहों की राह लेते हैं। जाने वालों में हैं। महानन्दा परियोजना की समदृष्टि के सभी कृपा पात्र हैं और महानन्दा 
तटबन्ध के अन्दर और बाहर दोनों के ही लोग होते है। अन्दर वाले बालू जैसी नदी को बन्दिनी बनाने की उपलब्धि भी यही है। 
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अध्याय-5 
... और नदी पर हाथ लगने के बाद 


5.0. पृष्ठ भूमि 

पिछले अध्यायों में हमने कोसी को बाँधने के लिये क्या-क्या उपक्रम 
या षड्यंत्र या समझौते किये गये इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल 
की। फिर महानन्दा की किस तरह से घेराबन्दी की गई और उसके क्या 


परिणाम निकले उसके बारे में चर्चा हुआ इस परियोजना का लोक मूल्यांकन . 


क्या है और इसके बारे में तटबन्धो के अन्दर, तटबन्धो के बाहर और तटबन्धों 
से दूर बसे लोग क्या सोचते हैं, इन पहलुओं पर एक नजर डाली गई | हमने 
महानन्दा तटबन्धों के बारे में तो थोड़ा विस्तार से चर्चा किया पर जहाँ से 
हमने अपनी बात शुरू की थी उन कोसी तटबन्धों के बारे में कुछ नहीं कहा । 
ग़ालिब मजबूर थे कि, “बनती नहीं है बादा-ओ-सागर* कहे बगैर'” और 
उत्तर बिहार की नदियों के साथ भी ऐसा ही है कि किसी भी नदी पर थोड़ा 
कुछ चर्चा चलाने के बाद कोसी के बारे में कुछ कहे बिना बात नहीं बनती 
और कोसी की हर शान निराली है। उसके बारे में कहाँ से शुरू किया जाय, 
कह पाना मुश्किल है। 


कोसी के तटबन्ध 1957 में बन कर तैयार हुये और डलवा (1962), 
कुन्हीली (1965), जमालपुर और गण्डौल के बीच चार स्थानों पर (1968), 
कोपड़िया (1981) और चन्द्रायन (1984), घोंघेपुर और समानी (1987) में 
टूटे। इसमें से 1984 वाली चन्द्रायन की दुर्घटना सबसे जबर्दस्त थी जिसमें 
करीब साढ़े चार लाख लोगों को अपने माल-असबाब, गाय-बकरी और बीवी- 
बच्चों को लेकर जान बचाकर भागना पड़ा था | इस बाढ़ की चपेट में सहरसा 
जिले के 196 गाँव आये थे और लगभग 70,000 हेक्टेयर जमीन पर .से 
कोसी नदी बह निकली थी।' यह वही इलाका था जिसको बाढ़ से बचाने 
के लिये कोसी पर तटबन्ध बना था। 


1987 की बाढ़ में पूरे प्रान्त में जितनी भी नदियों पर तटबन्ध बने थे 
उन सब पर बन आई थी और यह तटबन्ध, सरकार के अनुसार 105 स्थानों 
पर टूटे। इस साल 1399 लोगों की बाढ़ के कारण जानें गईं, सत्रह लाख 
से ज्यादा मकान ढहे और कुल नुकसान की मालियत 1212-39 करोड़ रुपये 
आँकी गई |? क्योंकि जल संसाधन विभाग 1984 में कोसी का गुस्सा देख 
चुका था, उसने अपनी पूरी ताकत कोसी के तटबन्धों को बचाने में लगा 
दी फिर भी कोसी का पश्चिमी तटबन्ध निचले इलाकों में टूट गया। यह 
एक अलग बात है कि जहाँ यह तटबन्ध टूटे थे वहाँ पानी की मौजूदगी 
के लिहाज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता | जमालपुर (पश्चिमी कोसी तटबन्ध 
का 42वाँ fho मी०) से घोंघेपुर तक (पश्चिमी कोसी तटबन्ध का 54वाँ 
कि० मी०) तटबन्ध के बाहर हर मौसम में पानी भरा रहता है। बरसात 
में इसका लेवेल थोड़ा ज्यादा होता है। कुशेश्वर स्थान, बिरौल, घनश्यामपुर 
प्रखण्ड (दरभंगा), सिंधिया प्रखण्ड (समस्तीपुर) और महिषी प्रखण्ड 
(सहरसा) के लगभग 52 गाँव इस इलाके में पूरे साल पानी में घिरे रहते 


* शराब और सुराही 


हैं जिसमें कोसी, कमला, बलान और बागमती का पानी इन गाँवों की 
नाकेबन्दी किये रहता है। 


कभी-कभी सुनाई पड़ता है कि इस डूबे हुये इलाके का विकास पक्षी 
अभयारण्य (Bird Sanctuary) के तौर पर किया जायेगा और इसे एक 
पर्यटन केन्द्र बनाया जायेगा | यह सुनकर टेकनॉलॉजी के करिश्मे को दाद 
देने की तबियत करती है| इटली में पीसा की एक तिरछी मीनार है जिसकी 
नींव में बनाते समय कुछ गड़बड़ी रह जाने के कारण वह सीधी खड़ी नहीं 
रह पायी और धीरे-धीरे एक ओर झुकने लगी। अब सारी दुनियाँ से पर्यटक 
इसे देखने के लिये आते हैं जबकि यह मीनार तकनीकी खामियों का एक 


` जीता जागता नमूना है। अब सारी कोशिशें इस मीनार को तिरछा रखने 


की हो रही हैं ताकि पर्यटकों.का आकर्षण कम न होने पाये। भविष्य में 


- कभी लोग कुशेश्वर स्थान भी पर्यटन के लिहाज से आयेंगे। यहाँ भी कभी 


कोई जल महल बनेगा, शिकारे चलेंगे और बाढ़ के समय टूरिस्ट सीजन 
होगा और तब इस बात की कोशिश की जायेगी कि यहाँ जमा पानी निकल 
कर न जाने पाये वरना पर्यटकों का मजा किरकिरा हो जायेगा। अगर यह 
थोड़ा भी सच है कि इस क्षेत्र का विकास पर्यटन के लिये होगा तब हम 
नहीं जानते कि इस बदइन्तजामी को किस नाम से पुकारा जाये। 


5.1 तटबन्ध बनाने का हासिल 


अंग्रेजों की सबसे बड़ी समस्या थी, who will pay ? (कौन इसका खर्च 
उठायेगा) या whether the people will pay for the services 


rendered ? (जो सेवायें लोगों को दी जायेंगी, लोग क्या उसके बदले पैसा 
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देंगे?) इन प्रश्नों के उत्तर उनके इन्जीनियरों के पास नहीं थे। उन्होंने 
इसलिये यही बेहतर समझा कि सेवायें यदि दी जायेंगी तो इसके लिये पैसा 
तो जनता से ही लिया जाना है और जनता से अगर पैसा लिया जायगा 
तो जनता उनको उनका वायदा याद दिलवायेगी, फिर इन्जीनियरो से जवाब 
तलब किया जायगा और तटबन्ध टूटने और दिनों दिन बढ़ती बाढ़ का जवाब 
वह दे नहीं पायेंगे जिसके लिये उन्होंने अपने तर्क और अपनी सुरक्षा तैयार 
कर ली थी और बाढ़ समस्या को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा था। 


इन प्रश्नों का उत्तर भारतीय इन्जीनियरों के पास भी नहीं है। परन्तु 
उनकी स्थिति अंग्रेजों से थोड़ा भिन्न है। “कौन खर्चा उठायेगा” यह एक 
सन्दर्भ हीन प्रश्न है। खर्च चाहे जो भी उठाये, यह दायित्व इन्जीनियरो का 
न तो कभी था और न अब है। जनहित में किये जाने वाले कल्याणकारी 
उद्यमो के लिये इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते। और रही दूसरे प्रश्न 
की बातें कि क्या लोग सेवाओं के बदले पैसा देंगे, तो वह भी बेमानी है 
क्योंकि लोग नहीं भी देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। आखिर कोसी नहरों 
से सिंचाई पाने वाले कितने लोग और कितना पैसा सिंचाई के लिये देते हैं 
यह अपने आप में शोध का विषय है 13 इसी मनोवृत्ति का यह परिणाम है 


मेरे आशियाने के थे चार तिनके... 


कि आज हमें जगह-जगह शिलान्यास किये हुये पत्थर दिखाई पड़ते हैं जहाँ 
शिलान्यास के अलावा कोई काम ही नहीं हुआ | जहाँ थोड़ा बहुत काम हुआ 
भी वहाँ बीच में बन्द हो गया | सिंचाई विभाग की योजनाओं में ऐसे स्थल 
कुछ ज्यादा ही है । चुनाव के समय सिंचाई की सुविधा प्रदान करना या बाढ़ 
से बचाव के वायदे से ज्यादा दिलकश कोई वायदा नहीं होता | कितनी ही 
आधी अधूरी योजनायें पूरे प्रान्त में बिखरी पड़ी हैं। जिसको सचमुच आम 
आदमी की चिन्ता होनी चाहिये वह अगर इन योजनाओं को कारगर देखने 
में असमर्थ है या उसकी यथेष्ट रुचि नहीं है या जो साधनों के अभाव को 
अच्छी तरह जानते हुये भी उद्घाटन दर उद्घाटन करता है तो कोई भी 
इन्जीनियर यह सर दर्द अपने ऊपर क्‍यों ले। 


आजादी के बाद कुछ कर गुजरने का दौर था जबकि बाढ़ नियंत्रण 
पर भी काम शुरू हुआ और कुछ खास बड़े बाँधों को छोड़कर मुख्यतया, 
यह काम तरबन्धो के माध्यम से शुरू हुआ। जहाँ तक बिहार का प्रश्न है 
राष्ट्रीय बाढ़ नीति (1954) लागू होने के समय बिहार में 160 कि० मी० 
लम्बे तटबन्ध थे जो कि 1993 में बढ़कर 3454 कि० मी० हो गये। पहले 
भी हम ने अपनी बात कहने के लिये आँकड़ों की मदद ली है और यह बात 
बता देना जरूरी है कि बहुत से आँकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता | 
मसलन, 1954 में बिहार प्रान्त में तटबन्धो की लम्बाई जहाँ एक ओर 160 
कि० मी० बताई जाती है“ (राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, Yo 115) वहीं नॉर्थ बिहार 
फ्लड रिपोर्ट (1955) (एम० पी० मथरानी) के अनुसार बिहार का सिंचाई 
विभाग 1946 में गंगा, गण्डक और सोन समेत 485 fho मी० लम्बे तटबन्धों 
की देखभाल कर रहा था |S इसी तरह 3 अप्रैल 1964 को तत्कालीन सिंचाई 
मंत्री श्री महेश प्रसाद सिंह ने विभाग की माँगों पर बहस के दौरान विधान 
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सभा को बताया था कि “सन्‌ 1952 के पहले ही जबकि प्लान शुरू नहीं 
हुआ था, 456 कि० मी० बाँध हमने फ्लड कन्ट्रोल के लिये बाँधे थे।''० 
इन तीनों में से कौन सा आँकड़ा सही है, कह पाना मुश्किल है। हम इन 
सीमाओं के अन्दर ही अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। 


हमने अध्याय -4 में महानन्दा पर बने तटबन्धो का वर्णन किया है 
और उनकी बदहाली की भी चर्चा की है। बिहार की बाकी नदियों की भी 
स्थिति कोई बहुत उत्साहजनक नहीं है। बाढ़ और बाढ़ सुरक्षा की वैचारिक 
बहस के सन्दर्भ में तटबन्धों की जो स्थिति है वह उनके जवाब देने की 
घटनाओं से स्पष्ट होती है जिसके लिये अब किसी प्रकार के मॉडेल टेस्ट 
की आवश्यकता नहीं रह गई है। श्री बैद्यनाथ मेहता (1965) के अनुसार 
तटबन्ध टूटने का एक कारण यह भी है कि, “हमारे जो बाँध बनते हैं उनमें 
ब्रीचेज होते हैं और उसके बाद इतने बड़े डिवास्टेशन होते हैं। आखिर यह 
ब्रीचेज क्यों होते है । इन्जीनियर इसको देखते हैं, पूना रिसर्च इन्स्टीच्यूट का 
एप्रूवल होता है, वाटरवेज का एप्रूवल होता है, बड़े-बड़े विशेषज्ञों के राय 
से बनाये जाते हैं तो भी ऐसा क्यों होता है। एक ही कारण मैं समझता हूँ 
और वह यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज इसमें रहते हैं। अफसरों को 
भय नहीं रहता कि अगर हमारे नेग्लिजेन्स की वजह से नेशनल कैलेमिटी 
होती है तो इसकी जिम्मेवारी उन पर होगी और इसीलिये हमारे तटबन्धों 
में ब्रीचेज होते हैं।”7 


हम केवल प्रशासनिक लापरवाही को तटबन्ध टूटने का जिम्मेवार नहीं 
मानते | इसमें जहाँ एक ओर मिट्टी के काम से जुड़े हुये लोगों के अपने निहित 
स्वार्थ हैं वही टेकनॉलॉजी भी कम दोषी नहीं है। तटबन्ध अगर कंक्रीट के 


भी बना दिये जायँ तो क्या उनके बीच बालू का जमाव होना रुक जायगा 
या तटबन्धों के बाहर जल जमाव पर कोई फर्क पड़ेगा या 1954, 1968, 
1971, 1974, 1984 या 1987 जैसी बाढ़ आने पर उनके ऊपर से होकर 
पानी नहीं बहेगा। इन सारे कारणों को मिला देने से जो नुस्खा तैयार होता 
है उसी के कारण तटबन्ध टूटते हैं। बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिये 
बरसात के मौसम में लगभग पूरा सिंचाई विभाग इस काम में झोंक दिया 
जाता है और फिर भी तबाहियाँ जारी रहती हैं और भुक्त भोगियों के अनुसार 
अब तबाही पहले से कहीं ज्यादा हो रही है | इस तथ्य को स्वयं सिंचाई विभाग 
भी स्वीकार करता है। 1954 में जबकि बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रायः कोई 
प्रयास नहीं किया गया था तब बिहार में बाढ़ की सम्भावना वाला क्षेत्र 25 
लाख हेक्टेयर हुआ करता था।१ 1954 से बाढ़ नियंत्रण के प्रयास की 
उपलब्धि बिहार में यही है कि 1993 तक लगभग 614-11 करोड़ रुपये खर्च 
कर लेने के बाद बाढ़ की आशंका वाला क्षेत्र अब 65 लाख हेक्टेयर हो गया 
है।१ इस बीच जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार 29.28 लाख 
हेक्टेयर जमीन को बाढ़ से आंशिक रूप से सुरक्षा प्रदान की गई है जिसके 
लिये वर्ष 1988 तक 3454 कि० मी० लम्बे तटबन्ध बनाये गये थे | 1988 
के बाद अब॑ तक तरबन्धो की लम्बाई में एक भी कि० मी० की वृद्धि नहीं 
हुई है। यदि तटबन्धों के माध्यम से बाढ़ नियंत्रण की उपलब्धियों को ध्यान 
में रखकर गणना की जाय तो बाढ़ से पूरे प्रभावित क्षेत्र का आंशिक प्रबन्धन 
करने में अब से (1986 से) 103 वर्ष और लगेंगे और 1954 से 1986 की 
बाढ़ नियंत्रण की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर गणना की जाय तो यह 
काम 41 वर्षों में सम्पन्न होगा | arg जबकि 1988 से तटबन्ध भी बनना 
क़रीबन बन्द हैं तब इस तरह की गणना करना भी व्यर्थ है। इससे और 
अधिक कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में पूंजी निवेश 


_ गया है। 


लाभ की जगह नुकसान पहुँचा रहा है। 


यह परेशानी केवल बिहार की हो ऐसा नहीं है। इस रंग में सारा देश 
रंगा | आठवीं योजना के योजना दस्तावेज के अनुसार, “देश के भौगोलिक 
क्षेत्र का करीबन आठवाँ हिस्सा, 400 लाख हेक्टेयर, बाढ़ की आशंका वाला 
है। औसतन लगभग 77 लाख हेक्टेयर जमीन प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित 
होती है। वार्षिक प्रभावित फसल क्षेत्र लगभग 35 लाख हेक्टेयर है जो कि 
सबसे दुर्दिन वाले वर्षों में बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर तक हो जाया करता 
है। बाढ़ों की वजह से औसतन हर साल 1439 लोग मारे जाते हैं। अकेले 
1977 में 11,316 जानें गई। फसलों, घरों, जानवरों और जन-सुविधाओं 
को 1953 से 1987 के बीच हुआ कुल नुकसान 26,800 करोड़ रुपयों पर 
अनुमानित है। बाढ़ों द्वारा सर्वाधिक नुकसान 1985 में 4059 करोड़ रुपयों 
का हुआ था।”11 यही हालत बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्र की भी है जो 
कि साठ से दशक में 250 लाख हेक्टेयर था और अब बढ़ते-बढ़ते 400 लाख 
हेक्टेयर तक पहुँच गया और वह तब जब कि बाढ़ नियंत्रण पर पूरे देश 
में पहली से सातवीं पंचवर्षीय योजना तक 2,429-04 करोड़ रुपये खर्च किये 
गये। इस पैसे से लगभग 15,600 कि० मी० लम्बे तटबन्ध तथा 33,100 
कि० मी० जल निकास के लिये नालियाँ बनी हैं, 400 शहरों / कस्बों को 
बाढ़ से सुरक्षित करने के लिये जंगल लगाये गये हैं, और 4700 गाँवों को 
बाढ़ तल से ऊपर उठाया गया है | इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 135 
लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से आंशिक सुरक्षा प्रदान की गई है।!2 

तालिका 5-1 में बिहार में बाढ़ नियंत्रण पर किये गये मार्च 1993 तक 


के खर्च को दिखाया गया है तथा तालिका 5-2 में 1954 से कथित समय 
तक बिहार में नदियों के किनारे तटबन्धो की लम्बाई के विस्तार को दिखाया 


.. बाहर भीतर पानी 
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तालिका 5:1 


बिहार में बाढ़ नियंत्रण पर खर्च 
(स्रोत-जल संसाधन विभाग, बिहार) 


क्र० योजना काल वास्तविक व्यय कथित समय 
सं० (करोड़ रुपये) तक कुल खर्च 
(करोड़ रुपये) 


1. पहली पंचवर्षीय योजना 5-15 515 
2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना 19:88 25-03 
3. तृतीय पंचवर्षीय योजना 13:65 38-68 
4. 1966-1969 4:75 43:43 
5. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 25:15 68-58 
6. पंचम पंचवर्षीय योजना 11050 179-08 
` 7. छठी पंचवर्षीय योजना 119-17 298-25 
8. सप्तम पंचवर्षीय योजना 218-30 516:55 
9. वर्ष 1990-91 34:98 551-63 
10. वर्ष 1991-92 32:22 583-75 
वर्ष 1992-93 30:36 614:11 


तालिका 5:2 


मार्च 1990 तक बिहार में नदियों पर बने तटबन्ध तथा 
आंशिक रूप से सुरक्षित क्षेत्र 
(स्रोत--जल संसाधन विभाग, बिहार) 


तटबन्धों द्वारा 
आंशिक रूप 

से सुरक्षित क्षेत्र 
लाख हेक्टेयर 


तटबन्ध की 
लम्बाई 
कि० मी० 


बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 
लाख हेक्टेयर 
1982* 


सोन 
पुनपुन 
किउल 
बडुआ 
चान्दन 
बूढी गण्डक 
गण्डक 
बागमती 
कमला 
कोसी 
महानन्दा 
गंगा 


3:70 
6:13 
3-56 
1-05 
1:13 
8-21 
5-00 
3-22 
3-70 
10°15 
5:15 
11:27 
घाघरा 2:34 
कुल योग 64-61 
# अंतिम मूल्यांकन का वर्ष 


51-64 
37-60 
7-00 
65-00 
597-20 
456-04 
674:54 
265-00 
357-20 
247-80 
546-18 
148-80 
3,454-00 


99 


बिहार में तटबन्धों के निर्माण की गति 1986 के बाद से कुछ धीमी 
पड़ी है। वास्तव में बाढ़ नियंत्रण के लिये सरकार जो कुछ भी प्रावधान करती 
है वह पहले से बने तटबन्धों की मरम्मत और रख-रखाव की भेंट चढ़ जाता 
है और कभी-कभी तो उसके लिये भी काफी नहीं पड़ता। 


बाढ़ से सुरक्षा अब तटबन्धों की सुरक्षा का दूसरा नाम है जिस पर 
करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने पड़ते हैं फिर भी इन सुरक्षा उपायों को 
टूटने से बचाया नहीं जा पा रहा है। स्थिति यह है कि "1985-86 में बाढ़ 
प्रक्षेत्र की योजनाओं के लिए 24 करोड़ रुपये की योजना अधिसीमा निर्धारित 
की गई है | इसमें से मात्र 4-83 करोड़ रुपये ही चालू योजनाओं के तटबन्धों 
के निर्माण के लिये रखे गये हैं, शेष 19-17 करोड़ रुपये कटाव निरोधक, 
बैंक प्रोटेक्शन, गाँव एवं शहर सुरक्षा, बाँधों के उच्चीकरण और सुदृढीकरण 
इत्यादि हेतु रखे गये हैं। इस वर्ष (1985-86) 25 कि० मी० की लम्बाई में 
तटबन्धों के निर्माण का लक्ष्य है जिससे 10 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि 
को बाढ़ से सीमित सुरक्षा प्रदान होने की संभावना है ।?13 यानी कुल बाढ़ 
नियंत्रण बजट का मात्र 20 प्रतिशत अब वास्तविक बाढ़ नियंत्रण के लिये 
तथा बाकी 80 प्रतिशत पुराने बनाये गये तटबन्धों के रख रखाव और उनकी 
मरम्मत पर खर्च किया जायगा। 1985-86 में जबकि बाढ़ नियंत्रण पर 
लगभग 39-41 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे तब भी यह स्वीकार किया 
गया कि पुराने तटबन्धों की मरम्मत पर ही बजट का अधिकांश भाग व्यय 
किया गया 1141988 के बाद नये तटबन्धों का बनना बन्द है और अब सारा 
खर्च उनकी मरम्मत पर ही होता है। 


इधर हाल के वर्षो में, 1992 को छोड़कर, तटबन्धों पर नदियों की 
बदलती धारा के हमले कुछ तेज हुये हैं । 1991 में कोसी के पश्चिमी तटबन्ध 
पर भारदा के पास भीषण कटाव हुआ जिसकी वजह से काफी पैसा उसकी 
मरम्मत पर खर्च करना पड़ा। नेपाल में भी कोसी तटबन्धों के रख रखाव 
का दायित्व बिहार सरकार का है और वहाँ यदि कोई दुर्घटना होती है तो 
उससे दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ता है | इसलिये नेपाल वाले हिस्से 
में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा सकती है और तटबन्धों के 
बचाव के लिये पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है | 1993 में भी कोसी 
ने बीरपुर बराज के प्रति प्रवाह में जबर्दस्त कटाव किया और लोगों ने चैन 
की साँस तब ली जब तटबन्धों के बचाव कार्य को सेना के हवाले कर दिया 
गया। इस तरह अब नये तटबन्ध लगभग नहीं के बराबर बन पा रहे हैं। 
1986 से 1993 के बीच के 7 वर्षो में मात्र 44 कि० मी० लम्बे नये तटबन्धों 
का निर्माण हुआ है जबकि इस दौरान 315:86 करोड़ रुपये बाढ़ नियंत्रण 
के नाम पर खर्च किये गये। 


तटबन्धों को लेकर भविष्य में क्या होने वाला है इसकी एक झलक 


“लगभग 25 वर्ष पहले 1968 में बाढ़ के समय मिल गई थी। इस साल 


अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में अचानक बहुत तेज बारिश हुई और यह 
बारिश कोसी-महानन्दा क्षेत्र में भी हुई। कोसी का प्रवाह 5 अक्टूबर '68 
को 25,871 घनमेक (9,13,000 घनसेक) पर जा पहुँचा जो कि तब तक 
का नदी का सर्वाधिक प्रवाह था। जैसा कि हमने पहले कहा था उस साल 
कोसी का पश्चिमी तटबन्ध चार स्थानों पर निचले इलाकों में टूट गया था। 
इस समय प्रान्त में राष्ट्रपति शासन था अतः कोई मंत्री आदि नहीं था | बिहार 


सरकार के एक अधिकारी ने कोसी तटबन्धों की सक्षमता पर काफी सन्तोष 
` व्यक्त किया था और तब कहा था कि यह तटबन्ध अपनी परीक्षा में एकदम 
खरे उतरे हैं।!5 इस अधिकारी को तटबन्धों के अन्दर बसने वालों की 
आतंकमय जिन्दगी का कोई ख्याल ही नहीं आया। वह तटबन्ध सलामत 
रह जाने से ही गदगद थे और यह सलामती भी कैसी जिसमें पश्चिमी तटबन्ध 
में चार-चार जगह दरारें पड़ी हों । उन दिनों तटबन्धो के टूटने की जिम्मेवारी 
आजकल की तरह असामाजिक तत्वों पर डालने का रिवाज नहीं था वरन्‌ 
इसके लिये चूहों और लोमड़ियों को जिम्मेवार ठहराने का दस्तूर था जिनके 
बिलों की वजह से तटबन्धों में छेद हो जाते थे और पानी रिसने लगता था 
और अन्ततः तटबन्ध टूट जाता था। वर्ष 1968 की दरारों की जिम्मेवारी 
भी लोमड़ियों पर डाली गई थी। 


इस साल (1968) एक और घटना हुई | सरकार ने एक योजना बनाई 
कि जब बाराह क्षेत्र में पानी का प्रवाह 4,250 घनमेक (1,50,000 घनसेक) 
से ज्यादा होने लगेगा तब तटबन्ध के अन्दर बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों 
पर चले जाने के लिये चेतावनी दी जायेगी। जब 5 अक्टूबर को 25,871 
घनमेक प्रवाह चढ़ आया तो कोई विद्या काम नहीं आई।!6 हम यह बात 
इसलिये और ज्यादा जोर देकर कहना चाहते हैं कि बीस सितम्बर के बाद 
अगर अतिवृष्टि हुई तब बाढ़ से होने वाले नुकसान को कोई तटबन्ध या 
कोई बड़ा बाँध नहीं रोक पायेगा क्योंकि उस समय आम तौर पर यह मान 
लिया जाता है कि अब बारिश का मौसम खत्म हो गया है। वर्ष 1978 की 
पश्चिम बंगाल की बाढ़ (2 से 4 अक्टूबर), या 1992 में बाँदा की बाढ़ (22- 
25 सितंबर), इस तर्क के पक्ष में दूसरे उदाहरण हैं जहाँ नियंत्रण रचनायें 
होते हुये भी तबाही रुक नहीं पायी | 


मजे की बात यह है कि 1968 में सरकार की तरफ से सुरक्षित स्थान 
पर चले जाने की चेतावनी तटबन्ध के अन्दर रहने वालों को दी गई थी। 
आजकल इस तरह की चेतावनी तटबन्धो के बाहर रहने वालों को दी जाती 
है। नदियों के किनारे तटबन्ध बनाने का कुल हासिल इतना ही है | 


5.2 बढ़ती परिवहन सुविधायें और बढ़ती जल निकासी की 
समस्या 


महानन्दा और कोसी के दोआब के बीच पड़ने वाले इलाकों में कोसी, 
महानन्दा और गंगा पर बने तटबन्ध आते È | केवल इसी दोआब में तटबन्धों 
की कुल लम्बाई कितनी है इसकी अलग से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं 
है परन्तु इसका कुछ अन्दाजा तालिका 5-2 से लगता है। इसके साथ कोसी 
परियोजना की पूर्णियाँ शाखा नहर (64 कि० मी०), अररिया शाखा नहर 
(57-6 fho मी०), तथा जानकी नगर शाखा नहर (81-6 कि० मी०) का 
एक अच्छा खासा हिस्सा इसी दोआब में पड़ता है इसके अलावा परियोजना 
की उप-शाखा नहरों, माइनर तथा वितरणियों इत्यादि की कुल लम्बाई 2726 
कि० मी० है और इनकी अधिकांश लम्बाई मृहानन्दा के जल ग्रहण क्षेत्र में 
पड़ती है |? 


रेल पथों की लम्बाई जो कि 1911 में 315 कि० मी० थी 1960 तक 
बढ़कर 419 कि० मी० हो गई तथा संयुक्त पूर्णियाँ जिले में सड़कों की लम्बाई 
1960 तक बढ़कर 6725 fho मी० तक जा पहुँची 118 सड़कों का विस्तार 
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तब से जारी है और जिस प्रकार अंग्रेजों के लिये प्राइवेट और जमीन्दारी 
तटबन्धों का हिसाब-किताब रखना मुश्किल हो रहा था उसी प्रकार अब 
जवाहर रोजगार योजना की सड़कों का हिसाब-किताब रखना मुश्किल हो 
रहा है। जवाहर रोजगार योजना की सड़कों की खासियत यह है कि उनमें 
अगर किसी ने मेहरबानी करके एक-आध ह्यूम पाइप डलवा कर कुछ पानी 
की निकासी की व्यवस्था कर दी तब तो ठीक है वरना सड़क बन जाने से 
योजना का उद्देश्य पूरा हो जाता है। 


नतीजा यह होता है कि पहले जो पानी गाँव की सीमा पर हिलोरें मारता 
था वह अब घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगा है क्योंकि योजना की सड़कें 
केवल सड़कें न रह कर एक तरह से तालाबों की मेड़ बन गई हैं। इस तरह 
जहाँ एक ओर परिवहन व्यवस्था का दिनों दिन विकास हो रहा है वहीं उसके 
साथ ही बाढ़ और जल जमाव की समस्या बदतर हो रही है और होती जायेगी 
अगर अभी से और समय रहते ही एहतियात नहीं बरता गया | 


धरती के जिस 11,000 वर्ग कि० मी० (अररिया, कटिहार, किशन 
गंज तथा पूर्णियाँ का कुल क्षेत्रफल) हिस्से पर 1875 से 1960 के बीच में 
419 fho मी० रेल लाइन, कम से कम दो हजार कि० मी० नहरें, 5,296 
कि० मी० लम्बी नई सड़कें बन जायेंगी वहाँ की जल निकासी का क्या होगा 
उसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। इनके अलावा महानन्दा बाढ़ 
नियंत्रण योजना के 336 कि० मी० लम्बे तटबन्धों का बोझ अलग से है 
जिसका कथित उद्देश्य है कि महानन्दा, कारी कोसी, बरण्डी और गंगा का 
पानी विस्तृत इलाकों पर न फैले पर वस्तुस्थिति यह है कि जो पानी आसानी 
से इन नदियों में पहुँच जाता था वह अब इन नदियों के बाहर अटक जाता 
है | इसके अलावा नहरें कई जगह सड़कों को काटती हैं, यहाँ साइफन बनना 
चाहिये और बनता भी है। बहुत सी नदियाँ सड़कों को पार करती है, वहाँ 
पुल चाहिये और यह बना भी. है परन्तु यह सारी संरचनायें, कुरसेला के रेल 
पुल समेत, आवश्यकता से छोटी हैं क्योंकि पैसा बचाने की कोशिश ऐसे 
साइफनों, कलवर्टों और पुलों पर कुछ ज्यादा ही होती है जिसका परिणाम 
होता है कि पानी के रास्ते की बाधा और बढ़ती है और उसकी निकासी 
नहीं हो पाती। 


पानी में ठहराव आने के कारण खेतों में जलकुम्भी (स्थानीय भाषा में 
इसे भाखन कहते हैं) का जमकर फैलाव होता है। बिना जड़ की पौध होने 
के कारण यह हवा के झोंकों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी 
की सतह पर आराम से घूमती है। इससे फसलों का नुकसान तो होता ही 
है मच्छरों आदि का प्रकोप भी बढ़ता है। मलेरिया और कालाजार जैसी 
बीमारियाँ इसी जल जमाव की देन हैं अब अगर कोई सड़क बाढ़ के समय 
टूट जाय तो उस स्थान पर पानी की निकासी की व्यवस्था न करके उसे 
और मजबूती से बाँध दिया जाता है | यही काम तटबन्धों के टूटने पर भी 
किया जाता है जिसकी घटनायें आम तौर पर होती रहती हैं। अगर कभी 
स्थानीय तौर पर इस प्रकार की मरम्मत का विरोध हुआ तो पुलिस या 
अद्धसैनिक बलों की देख-रेख में यह काम पूरा कर दिया जाता है | महानन्दा ' 
परियोजना में सिकटिया के पास दुर्गापुर में जहाँ इस तरह से तटबन्ध टूटने 
और रिटायर्ड लाइन तटबन्ध बनाने की घटनायें आम हैं वहाँ अक्सर पुलिस 


तटबंधों पर भाविष्य की तलाश 


के संरक्षण में काम पूरा किया जाता है। तटबन्ध कभी नहीं टूटेंगे इस बात 
की गारन्टी कोई विभाग, कोई इन्जीनियर-या कोई सरकार नहीं दे सकती। 
उस हालत में तटबन्ध के ठीक बाहर पड़ने वाले लोगों की माँग रहती है 
कि टूटे तटबन्धो की मरम्मत न की जाय क्योंकि अगली बारिश में नदी का 
पानी धीरे-धीरे बढ़ेगा और कम गहरा होकर फैलेगा क्योंकि कोई भी टूटते 
तटबन्ध के सामने नहीं पड़ना चाहता | तटबन्ध के अन्दर वाले लोग भी ऐसा 
ही चाहते हैं क्योंकि तटबन्ध टूटे रहने की स्थिति में उन पर भी खतरा कम 
रहता है पर तटबन्ध से दूर रहने वाले सुरक्षित लोग यह नहीं चाहते कि पानी 
कभी भी उन तक पहुँचे और सरकार भी यही चाहती है। मगर सरकार के 
लिये तटबन्ध की मरम्मत करना इसलिये भी जरूरी है कि तटबन्ध को वह 
एक सर्विस रोड की तरह इस्तेमाल करती है और तटबन्धों की देख-भाल 
के लिये इनका चुस्त दुरुस्त रहना जरूरी है। 


इस तरह तटबन्धों के निर्माण के कारण बड़ी कुशलतापूर्वक लोगों के 
बीच दरार डालने की सफल कोशिश हुई है | तटबन्धों के अंदर बसे लोग, 
तटबन्ध के ठीक बाहर और एक दो किलोमीटर फासले तक के लोग नदी 
को मुक्त ही देखना पसन्द करते हैं क्योंकि वे भयंकर बाढ़ या भीषण जल 
जमाव भोगते हैं और तटबन्ध टूटने की स्थिति में एक अवश्यम्भावी विनाश 
की तलवार तटबन्ध के बाहर वालों के सिर पर हमेशा झूलती रहती है। 
आजकल तटबन्धों के बाहर बसे लोग तटबन्धों पर रात में पहरा देते हैं कि 
तटबन्ध के अन्दर रहने वाले लोग तटबन्ध काट न दें। अगर कभी तटबन्ध 
टूट जाता है तो दोनों साथ मिलकर मरम्मत का विरोध करते हैं जबकि दूर 
रहने वाले मरम्मत पर ज़ोर देते हैं | लोगों की आकांक्षाओं में बिखराव प्रशासन 
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चलाने के लिये बहुत फायदेमन्द साबित होता है। 


इस तरह कुल मिला कर हमने अपने आप के लिये एक ऐसी परिस्थिति 
पैदा कर दी है जिसमें आम जनता की एक ही माँग सुनाई पड़ती है कि 
तटबन्धों को मजबूत किया जाय, ऊँचा किया जाय या पक्का किया जाय 
और जाहिर है जब छोटा तटबन्ध टूटेगा तब छोटी तबाही होगी और जब 
बड़ा और ऊँचा तटबन्ध टूटेगा तब तबाही भी बड़ी होगी। कुछ ऐसी ही 
बातें सड़कों और रेल लाइनों के साथ भी कही जाती हैं। इन दोनों के विकास 
से संचार व्यवस्था निर्विवाद रूप से सुधरेगी और बाढ़ की परिस्थिति निश्चित 
रूप से बिगड़ेगी कभी कोई बड़ी बाढ़ आ गई तो यह सारी विकसित संचार 
व्यवस्था ताश के महल जैसी ढेर हो जाती है। 


इस बात से कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि बिहार में सुरक्षित किये 
गये बाढ़ आशंका वाले क्षेत्रों में तेजी से संचार साधनों का विकास हुआ 
है जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि..अंधाधुंद तथाकथित विकास 
की सीमाओं और उसके परिणामों को समझा जाता और उसे लोगों के साथ 
मिल बैठ कर बात-चीत के आधार पर सही दिशा र्द>जाती क्योंकि यह बाढ़ 
सुरक्षा केवल अल्पकालिक थी | इस तथाकथित सुरक्षा को भी स्थाई करने 
का कोई प्रयास नहीं किया गया | तटबन्धों को और अधिक ऊँचा करना, 
जैसा कि इस समय किया जा रहा है, वास्तव में सुरक्षा का भ्रम पैदा करना 
है। ऐसा करके समस्या को टाला जाता है तथा पहले की गई गलतियों को 
कबूल किया जाता है | बाढ़ों के परिमाण में पहले से वृद्धि हुई है यह राष्ट्रीय 
बाढ़ आयोग (1980) की रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है, “अतः पिछले 
30 वर्षों के दौरान, अन्य बातों के साथ रेल/सड़क संचार प्रणालियों, नहर 


प्रणालियों, cal, तटबन्धों, gee औद्योगिक तथा आवासीय कॉम्पलेक्स के 
जाल का व्यापक रूप से विस्तार हुआ है। जब कि सम्बन्धित क्षेत्र में 
निस्सन्देह, उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं फिर भी इन निर्माण कार्यो से 
कभी-कभी जल के निर्बाध निकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है जिससे बाढ़ समस्या 
गंभीर हो गई है। पहले वर्षा का जल या उमड़ जल जलमार्गों से बहकर 
नदियों / जलमार्गो में बेरोकटोक चला जाता था | इसके अलावा, संरचनात्मक 
निर्माण कार्यों और बड़े पैमाने पर शहरीकरण द्वारा भूमि का उपयोग किए 
जाने के कारण अन्तःस्थल सूची या भूमि में वर्षा के जल के रिसने की मात्रा 
कम हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप जल के प्रवाह में गतिरोध या बाधा 
में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत ऊँची बाढ़ें आने लगी हैं 719 
बाढ़ें जब इन विकसित क्षेत्रों में आएँगी तो निश्चित रूप से क्षति भी पहले 
से अधिक होगी और यह हो भी रहा है। 


जहाँ तक राजमार्गों का संबंध है, बिहार के 51 राजमार्ग खण्डों पर 
तथा राष्ट्रपण 30 और 31 के कम से कम 6 स्थानों पर पानी के सड़क के 
ऊपर से बह निकलने का खतरा बना रहता है। सिंचाई आयोग (1972) 
के अनुसार “सड़कें, रेल सड़कें, तथा नहरें अनेक स्थानों पर जल निकास 
में रुकावट डालती हैं क्योंकि उनकी संरचना का अभिकल्प मितव्ययिता को 
दृष्टि में रखकर बनाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वे जलस्तरों में एक 
प्रवाह तथा संकुचन की अवस्था उत्पन्न कर देते हैं।” 


समस्या यहीं समाप्त नहीं होती क्योंकि नदियों की तलहटी में खेती शुरू 
हो जाती है जो कि अक्सर अवैध होती है और इस खेती को बचाने के लिये 
किसान अपनी सुरक्षा व्यवस्था कर लेते हैं। मछली पकड़ने के लिये धाराओं 
में बाड़ लगाने का काम मछुआरे करते हैं जो आम तौर पर गैर कानूनी होता 
है। पर पानी के इन स्रोतों की इस उद्देश्य से कानूनी तौर पर बन्दोबस्ती 
सरकार की ओर से की जाती है। इन कानूनी और गैर कानूनी दोनों कामों 
से पानी की निकासी पर बुरा असर पड़ता है और बाढ़ों के परिमाण में वृद्धि 
होती है। 


इन सब कारणों से 1987 वाली बाढ़ में जहाँ महानन्दा पर बने तटबन्ध 
22 स्थानों पर टूटे वहीं 94 स्थानों पर अररिया, किशनगंज और पूर्णियाँ में 
सड़कें टूटीं तथा पुल बहे 12 इनमें से बहुत से पुलों का पुर्नर्निमाण आज 
तक संभव नहीं हो पाया है। 1987 की बाढ़ में कटिहार जिले में प्राथमिक 
अनुमान के अनुसार 1-97 करोड़ रुपयों के मूल्य का नुकसान केवल सड़कों / 
पुलों का हुआ था |?! 


5.3 बाढ़ के मसले पर खामोशी टूटी 


1993 की बाढ़ में अन्तिम रिपोर्ट (7 अक्टूबर 1993) मिलने तक 17 
जिलों के 112 प्रखण्डो पर बाढ़ का असर पड़ा जिससे 3021 गाँव बाढ़ की 
चपेट में आये और करीब 53.46 लाख लोगों ने बाढ़ भोगी। कुल 15-21 
लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ जिसमें से 10:71 लाख हेक्टेयर 
पर फसलें खड़ी थीं। पूर्ण रूप से 1,48,584 मकानों के ध्वस्त होने के साथ- 
साथ 65,617 घर आंशिक रूप से बरबाद हुये | मरने वालों की तादाद 77 
थी तथा कुल क्षति 150-92 करोड़ रुपयों की हुई ।22 1992 में तो बिहार 
में जबर्दस्त सूखा पड़ा था और उत्तर बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा और 
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1991 में भी बाढ़ घाघरा, गंगा और महानन्दा तक सीमित रह गई थी | 1993 
में नदियों की बाढ़ अपनी पुरानी रौनक के कुछ नजदीक पहुँची और पहले 
ही झटके में 18 जगह तटबन्ध टूट गये | बड़ी मशक्कत के बाद जैसे-तैसे 
सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया। गंगा, गण्डक, बागमती, कमला 
और अधवारा नदियों पर दुर्घटनायें हुईं जिनमें तटबन्ध टूटे कोसी तटबन्ध 
जैसे-तैसे बचे और महानन्दा में खास पानी नहीं आया। 


इस साल की बाढ़ ने कुछ नेताओं को बाढ़ के मसले पर बोलने पर 
मजबूर कर दिया जो कि हर बाढ़ के बाद नेपाल में बड़े बाँधों का वास्ता 
देने, नेपाल से बात-चीत या जंगलों के विनाश के कर्मकाण्ड से थोड़ा सा 
हट कर था | नदियों की डिसिल्टिंग के बारे में हमने पहले चर्चा किया है। 
उधर राज्य के माननीय जल संसाधन मंत्री ने भी एक साक्षात्कार में कहा 
कि, “अभी बाढ़ नियंत्रण के नाम पर हम जो कर रहे हैं वह संकट को भविष्य 
के किसी दिन के लिये टाल रहे हैं और हम अगर ऐसा करते रहे तो हम 
इस रहस्योद्घाटन के पास खिसकते जायेंगे |” एक तरफ जहाँ उनको ऐसा 
लगता था वहीं दूसरी तरफ वह कहते हैं कि, “मैं यह जरूर कहूँगा कि कोसी 
नदी पर बने तटबन्ध एकदम तर्कसंगत हैं क्योंकि इस नदी के प्रवाह पथ 
के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती | इसके अलावा कोसी अपने 
साथ सिल्ट से कहीं ज्यादा बालू लाती है जिससे खेतों की उपज पर बुरा 
असर पड़ता है। . . . . हजारों लाखों लोगों को इन तटबन्धों के कारण 
राहत मिली है भले ही वह स्थायी न हो उनको यह समझाना आसान नहीं 
है कि वह अपने भविष्य के व्यापक हितों को देखते हुये वर्त्तमान में मिलने 
वाले लाभ को छोड़ दें।” भविष्य के कार्यक्रमों के बारे में माननीय मंत्री 
महोदय का कहना था कि, “. . . प्राथमिकता के स्तर पर बड़े बाँधों का 
निर्माण किया जाय | वास्तव में जब 1954 में बाढ़ नियंत्रण की नीति बनाई 
गई थी तब उसमें तीन तरफा कार्यक्रम सुझाये गये थे स्रोतों पर जलाशय, 
जल ग्रहण क्षेत्रों में वनीकरण तथा नदियों के किनारे तटबन्ध | दुर्भाग्यवश, 
जो सबसे बाद में किया जाना चाहिये था वह सबसे पहले हुआ और बाकी 
दोनों काम हुये ही नहीं ।!' माननीय मंत्री महोदय ने एक बार फिर तटबन्धों 
की भर्त्सना करते हुये कहा, “. . . साल दर साल तटबन्धों को हम ऊँचा 
करते जा रहे हैं पर सिल्ट को निकालने का कोई उपाय नहीं कर पा रहे 
हैं जिससे यह नदियों में जमती रहती है। परिणामतः नदियाँ धरती से 
आसमान की ओर उठ रही हैं। लाख कोशिशों के बावजूद हम तटबन्ध को 
आसमान की ऊँचाई नहीं दे पायेंगे। अंततः एक दिन ऐसा आयेगा कि 
उफनती नदियाँ आसानी से तटबन्धों को पार कर के महाप्रलय मचा देंगी | 
अभी भगवान भरोसे ही महाप्रलय रुकी है |””23 


यह हालत तब है जब तटबन्ध नदियों के किनारे पर बने हैं। नेपाल 
में जिन बड़े बाँधों के बारे में बात-की जा रही है वह तो नदी की धारा के 
सामने बनेंगे जिसकी वजह से ज्यादा पानी ज्यादा देर तक अटका रहेगा। 
इस कारण जितना बालू अभी तटबन्धों के बीच में जमा होता है उससे अधिक 
परिमाण में और ज्यादा तेजी से जलाशयों में जमा होगा और उनका जीवन 
काल अपेक्षाकृत तेजी से घटेगा। हर साल रेत कितनी जमा होगी उसके 
बारे में माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि, नदियाँ आसमान छू रही 
हैँ। अगर हम कोसी के तटबन्धों को तर्क संगत मानते हैं तो फिर बाकी 


किस नदी का तटबन्ध तर्क-संगत नहीं है ? सब नदियाँ तो कोसी की मिसाल 
देकर बाँधी गई | बाकी नदियों में तो मिट्टी रेत की मात्रा भी कम है । तटबन्ध 
तो प्रान्त की एक अच्छी खासी अबादी के गले में साँप की तरह लठके हैं 
और अब यह जरूरी है कि बिना हिले-डुले इनके अस्तित्व को स्वीकार कर 
लिया जाय, उनकी रक्षा की जाय और उन्हें मजबूत किया जाय | हर समय 
उनकी फुफकार सुनी जाय और कभी-कभी नागदंश भी भोगा जायं | इन 
तटबन्धों से निजात न अमरीकियों को मिली और न चीनी ही इनसे बच 
पाये। तटबन्धों को तर्क संगत कहना हमारी एक नागवार मजबूरी है। 


माननीय मंत्री महोदय एक ओर तटबन्ध बनने के कारण नदियों के 


आसमान छूने से चिन्तित हैं वहीं उनके जल संसाधन विभाग की 1992- 
93 की रिपोर्ट कहती है, “10 चालू तटबन्ध अभी निर्माणाधीन हैं। इनकी 
कुल प्रस्तावित लम्बाई 872-74 कि० मी० तथा लाभान्वित क्षेत्र 6,36,500 
हेक्टर है । अब तक केवल 556-69 कि० मी० लम्बाई में उनका निर्माण हुआ 
है जिससे 3,38,110 हेक्टर भूमि को आंशिक सुरक्षा मिल रही है। निधि 
के अभाव में इन्हें पूरा करने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावे निर्मित 
तटबन्धों के रख-रखाव एवं सुरक्षात्मक कार्य पर राशि सरकार को व्यय करना 
पड़ता है।”24 


अब अगर यह दोहरा मानदण्ड नहीं है तो क्या है। एक ओर माननीय 
मंत्री महोदय को तटबन्धों से होने वाले विनाश या महाप्रलय की चिन्ता है 
वहीं दूसरी ओर उनका विभाग बड़े इत्मीनान से तटबन्ध बनाये चला जा 
रहा है और कार्यक्रम के अनुरूप उनका निर्माण न कर पाने के कारण 
अफसोस भी जाहिर करता है | अगर विभाग के पास समुचित धनराशि होती 
तो वह बाकी तटबन्ध पूरा ही कर डालता | स्पष्ट है कि कहने की बातें एक 
तरह की होती हैं और करने वाली चीजें एकदम दूसरी हैं। बात यहीं Ga 
नहीं होती। जहाँ तक महानन्दा का प्रश्‍न है, उसकी अधिकांश सहायक 
धाराओं पर तटबन्ध बनाने की योजनायें तैयार हैं। परमान तटबन्ध 
परियोजना (अनुमानित लागत 19.59 करोड़ रुपये), ऊपरी महानन्दा 
तटबन्ध योजना (अनुमानित लागत 9.56 करोड़ रुपये), मध्य महानन्दा 
तटबन्ध परियोजना (अनुमानित लागत 5.48 करोड़ रुपये), निचली 
महानन्दा दायाँ तटबन्ध-बारसोई शाखा (अनुमानित लागत 2.98 करोड़ 
रुपये), का प्रारूप तैयार किया जा चुका है और पूर्वी कन्कई, पश्चिमी कन्कई, 
मेची तथा नागर नदियों के तटबन्धों का प्रारूप तैयार करने की बात अभी 
समाप्त नहीं हुई है हमारी हालत कुल मिलाकर उस मरीज की है जो अपना 
मर्ज तो पहचानता है मगर दवा नहीं खाता है और परहेज तो एक दम नहीं 
करता | उधर डॉ० जगन्नाथ मिश्र, Yo Yo मुख्यमंत्री, बिहार का मानना 
है कि, “तटबन्ध एक वरदान है। मैं खुद कोसी के बाढ़ वाले इलाके में बड़ा 
हुआ और मैंने उसकी तबाही देखी है। तटबन्धों के कारण सैकड़ों हजारों 
लोगों को नया जीवन मिला है। वहाँ इतनी ज्यादा फसल होती है जो कि 
तटबन्धों के पहले सोची नहीं जा सकती थी।” लोगों द्वारा तटबन्ध हटाये 
जाने की माँग पर Sto मिश्र का कहना है, “. . . . यह (माँग) लोगों के 
तंग आ जाने के कारण है। वह यह सोचते हैं कि सरकार अगर इनका रख- 
रखाव ठीक से नहीं कर सकती तो बेहतर है कि इन्हें हटा दे जिससे लोग 
बाढ़ों के साथ रहना सीख लें यह तो सरकार के क्रिया-कलाप पर एक खुली 
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टिप्पणी है।''26 


तटबन्ध कितने बड़े वरदान हैं वह कोई कुशेश्वर स्थान, बिरौल, 
घनश्यामपुर (दरभंगा), नौहट्टा, महिषी, सलखुआ, सिमरी बख्तियारपुर 
(सहरसा), मधुबनी, ठकराहा, बैरिया, नौतन (पश्चिमी चम्पारण), 
बैरगनियाँ, शिवहर, पिपराढ़ी, रुन्नी सैदपुर (सीतामढ़ी), झंझारपुर, 
मनीगाछी, मधेपुर, राजनगर (मधुबनी); कटरा, औराई, गायघाट (मुजफ्फरपुर), 
निर्मली, किशनपुर, मरौना (सुपौल); सम्पूर्ण खगड़िया जिला; नवगछिया 
अनुमण्डल (भागलपुर); कदवा, आजमनगर, प्राणपुर, अमदाबाद, मनिहारी 
(कटिहार) रुपौली, धमदाहां (पूर्णियाँ) तथा सिंधिया (समस्तीपुर) आदि के 
किसी राह चलते से पूछ ले | तटबन्धों के वरदान से मुक्ति गण्डक, बागमती, 
कमला, कोसी, और महानन्दा के बीच और आसपास बसे सैकड़ों गाँवों के 
लोग माँग रहे हैं। कहा भी है, 


“दाग” पर जो गुजरते हैं सदमें 
आप बन्दा नवाज क्या जानें। 
डॉ० मिश्र ने तटबन्धों की तुलना एक ऐसे हाथी से की है जिसे सरकार 
कुत्ते की खुराक देकर जिन्दा रखना चाहती है जबकि माननीय मंत्री महोदय 
हाथी को तृप्त कर देने का हौसला रखते हैं मगर महावत की भूख मिटा 
पाने में अपने को मजबूर पाते हैं। 


राजनैतिक नोक-झोंक से अलग बिहार की बाढ़ की समस्या दरअसल, 
पानी की आमद की नहीं है, समस्या सिल्ट / बालू की आमद की है जिससे 
निपटना होगा और बड़ा बाँध इस मसले पर तटबन्धों' की ही तरह मूक दर्शक 
बना रहेगा | 


नेपाल में प्रस्तावित बड़े बाँधों के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने यह 
भी बताया कि, “ इस मामले में बिहार के हित को तीसरे नम्बर 
पर रखा गया है। पहले और दूसरे नम्बर पर पंचेश्वर, कर्नाली हैं जिनका 
कि बाढ़ नियंत्रण से कोई खास मकसद नहीं है।'2 और आज यदि निर्माण 
की प्राथमिकता में कोसी पर प्रस्तावित बाराह क्षेत्र बाँध का नाम करनाली 
और पंचेश्वर के बाद लिया जाता है तो इसके कारण भी एकदम स्पष्ट हैं। 
इनमें से करनाली बाँध से 16,000 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन हो 
सकता है और नेपाल की रुचि इस बाँध में ज्यादा है क्योंकि इससे बिजली 
बेचकर उसकी आमदनी बढ़ेगी | यह बाँध महँगा जरूर होगा इसलिये पंचेश्वर 
बाँध की बात उठी जिसमें 2000 मेगावाट बिजली के उत्पादन का अनुमान 
mies नेपाल ने पहले इसमें रुचि दिखाई पर बाद में हाथ खींच 
लिया क्योंकि उसे डर था कि अगर पंचेश्वर बाँध, जो कि भारत-नेपाल का 
साझा कार्यक्रम है, चल निकला तो भारत की रुचि करनाली बाँध में कम 
हो जायेगी जो कि बड़ा और पूरी तरह से नेपाली कार्यक्रम है |'!27 अब यह 
दोनों बाँध बन जायें तो बाराह क्षेत्र बाँध की बात उठे जो कि 3,500 मेगावाट 
बिजली पैदा करेगा | 


वस्तुतः बाढ़ नियंत्रण इस पूरे बड़े बाँध कार्यक्रम में एक निचली 
प्राथमिकता का कार्यक्रम है जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने आज' से 
साक्षात्कार में स्वयं स्वीकार किया है। उन्होंने भी बिहार के उद्धार के लिये 
बाराह क्षेत्र से विद्युत उत्पादन की ही बात की है जिससे सिंचाई की जरूरतें 


पूरी होंगी और बाढ़ नियंत्रण का भी लाभ मिलेगा | नेपाल में प्रस्तावित बड़े 
बाँधों की जब बाढ़ के सन्दर्भ में बात होती है तो इन बाँधो के समर्थक तुरन्त 
बिजली उत्पादन की बात करने लगते | | कहीं न कहीं उन्हें भी डर है कि 
बाढ़ नियंत्रण इन बाँधों से कारगर नहीं होगा। अधर में लटकी हुई इन 
परियोजनाओं से होने वाले लाभ बहुत आशा नहीं जगाते | पिछले 48 वर्षों 
से तो कम से कम नेपाल से बात चीत बाराह क्षेत्र बाँध के लिये चल रही 
है। जिस दिन से यह योजना बनना शुरू होगी उस दिन से 15-20 वर्ष का 
समय, श्री कँवर सेन के अनुसार, लग जायेगा कि बाढ़ नियंत्रण का फायदा 
लोगों को मिले और योजना पर काम कब शुरू होगा यह किसी को भी पता 
नहीं है। और जैसा कि हवा का रुख है उसके हिसाब से यह बाँध तभी 
बन पायेगा जबकि बिजली की जरूरत हमें ऐसा करने के लिये मजबूर न 
कर दे। तब तक हमें तसल्लियों पर ही जिन्दगी बसर करनी पड़ेगी और 
उसके बाद भी बाढ़ से बचाव हो पायेगा, यह एक विवादास्पद मुद्दा है। 


5.4 जंगलों पर नया विवाद 


बाढ़ों की तीव्रता बढ़ाने का एक अन्य कारण जंगलों का कटाव तथा 
उससे पैदा हुई भू-क्षरण की समस्या है। पूर्णियाँ कभी अच्छे खासे जंगलों 
का इलाका हुआ करता था जिसकी पट्टी तिरहुत के जंगलों तथा नेपाल में 
मोरांग तक फैली हुई थी । एक समय जिले का दक्षिणी किनारा भी घने जंगलों 
का क्षेत्र हुआ करता था। यह सारा क्षेत्र शिकार खेलने वालों का स्वर्ग माना 
जाता था। 1930 आते-आते तक यहाँ के जंगलों का करीब-करीब सफाया 
हो चुका था और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि आजादी के बाद पूर्णियाँ 
में वनीकरण का कार्यालय खोलना पड़ा | वनीकरण के प्रयासों के बावजूद 
बिहार में वनों का क्षेत्रफल घटता ही जा रहा है। 1955-56 में प्रान्त में 
34,409 वर्ग कि० मी० पर जंगल 428 जोकि 1976-77 में 29,232 वर्ग 
कि० मी० रह गये और आज तक इनके विस्तार में कोई अन्तर नहीं आया 
है।2 जहाँ बिहार की यह हालत है वहाँ नेपाल और बंगाल की जमीन और 
जंगल पर क्या गुजर रही होगी इसका अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता 
है। महानन्दा का लगभग आधा जल ग्रहण क्षेत्र इन्हीं इलाकों में पड़ता है। 
विकास की जो प्रक्रिया बिहार में चल रही है वही उन जगहों पर भी चल 
रही है। वहाँ भी खेती और लकड़ी के लिये जंगलों की कटाई चल रही है 
और सड़कों का विस्तार हो रहा है। इस विकास के कारण मिट्टी का कटाव 
बढ़ा है जिससे नदियों में गाद की मात्रा बढ़ी है। 


इस विषय पर काफी रोचक चर्चा सेन्टर फॉर साइन्स ऐण्ड एनवायर्नमेन्ट 
(सी० एस० ई०) की तीसरी नागरिक रपट में की गई है | भू-क्षरण के विभिन्न 
पहलुओं पर नजर डालते हुये यह रिपोर्ट इस नतीजे पर पहुँची है कि, 
“भूस्खलन, लगता है, नदी में मलवा और गाद पहुँचाने का प्रमुख कारण 
है। इन बड़ी भू-गर्भीय प्रक्रियाओं और उनके समय मान पर वनीकरण का 
प्रभाव असंभावित है 172° रिपोर्ट आगे लिखती है, “अट्टारहवीं शताब्दी और 
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ के बंगाल के जिला गजैटियरों में नदियों के 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह में परिवर्तन के कारण विध्वंस के विवरण 
मिलते हैं। .... यह रोचक है कि जंगलों की कटाई को बाढ़ का कारण बताना 
अभी जल्दी ही शुरू हुआ है। पूर्णियाँ तथा सहरसा के पिछली शताब्दी में 
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लिखे गये गजैटियरों में यद्यपि कोसी की अत्यधिक गाद पर चिन्ता व्यक्त 
की गई है फिर भी उनमें कभी भी जंगलों की कटाई को (बाढ़ का) पूरक 
कारण होने की ओर इशारा नहीं किया है। उनका. बार-बार जोर नदियों के 
ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र की भूगर्भीय अस्थिरता की ओर रहा |” 


सी० एस० ई० के इन निष्कर्षो के बारे में हम इतना जरूर कहना चाहेंगे 
कि यह अर्ध प्रमाणित सत्यों पर आधारित निष्कर्ष = | ‘Deforestation— 
The Bare Facts’ (निर्वनीकरण-एक नग्न सत्य) नाम के अध्याय में 
रिपोर्ट में ग्लेशियरों के व्यवहार पर विवाद, (पृष्ठ-47), जलविज्ञान 
(Hydrology) È बारे में विवाद (पृष्ठ-50), भूमिक्षरण (पृष्ठ-52) और 
नदियों में आने वाली गाद के सम्बन्ध में विवाद (पृष्ठ-52), जंगलों की 
उपयोगिता पर विवाद (पृष्ट-57-61), पहाड़ों में कृषि के प्रभाव पर विवाद 
(पृष्ठ-62-65), निर्माण कार्या के प्रभाव पर विवाद (पृष्ठ-66-68), यह सारी 
चीजें स्वयं सी० एस० ई० के अनुसार अभी स्थापित नहीं हो पाई हैं और 
इन पर एक तथ्य परक बहस जारी है। इन सारे मुद्दों पर संदेह और विवाद 
को स्वीकार करते हुये भी इस रिपोर्ट में निष्कर्ष निकालते हुये लिखा गया 
है कि, “इस बात पर विश्वास करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि 
वनीकरण जैसे किसी पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) समाधान से बाढ़ों पर 
जो नियंत्रण किया जा सकेगा वह किसी भी मायने में तटबन्धों या बड़े बाँधों 
जैसे तकनीकी समाधानों से बेहतर होगा |” (पृष्ठ-148) | यह कथन तभी 
तक सच है जब तक बाढ़ समस्या के समाधान के लिये केवल वनीकरण 
का ही कार्यक्रम चलाया जाये जिसकी कोई संभावना या औचित्य कतई नहीं 
है। न ही कोई व्यक्ति केवल वनों के विनाश को बाढ़ का अकेला कारण 
बतायेगा | फिर भी विद्वानों के बीच चल रहे विवाद जन साधारण तक पहुँचने 
से पहले सुलझ जाने चाहिये वरना आम जनता अपनी क्षमता के अनुसार, 
अपने निष्कर्ष स्वयं निकालने लगती है इस लेख को पढ़कर जो आम धारणा 
बनती है वह यह है कि जंगल रहें या न रहें बाढ़ की परिस्थिति पर कोई 
खास फर्क नहीं पड़ने वाला है तब यदि आम लोग जंगलों के प्रति उदासीन 
हो जायें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये | 


हमने बचपन में एक सुल्तान की कहानी पढ़ी थी जिसमें बताया गया 
था कि जंगल में उसका खेमा लगा हुआ था। खाना खाते वक्त उसके दाँत 
में कुछ फँस गया और सुल्तान को दाँत कुरेदने के लिये दाँत खोदनी (Tooth 
pick) की जरूरत पड़ी। आस-पास तुरन्त कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो वजीर 
ने सुल्तान के लिये थोड़े फासले पर एक झोपड़ी के छप्पर से खर (फूस) 
का एक टुकड़ा निकालना चाहा जिसे सुल्तान ने देख लिया। उसने तुरन्त 
वजीर को रोका और कहा कि अगर सुल्तान के कहने पर झोपड़ी से एक 
तिनका भी निकाला गया तो सुल्तान के सिपाही अपनी जरूरत के लिये गरीब 
का पूरा छप्पर उजाड देंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में सी० एस० Fo का रुतबा 
एक सुल्तान की ही तरह है और अगर सी० एस० ई० की रिपोर्ट पढ़ कर 
कोई भ्रम फैलता है तो यह समाज और देश के व्यापक हित में नहीं है | 

दूसरी बात हम यह भी दर्ज करना चाहेंगे कि बिहार की बाढ़ों से जंगल 


की कटाई का रिश्ता कोई बहुत नई या हाल की घटना नहीं है | पूर्णियाँ 
के पुराने गजैटियर (1911) में ओ मैली ने जंगलों की कटाई और बाढ़ का 


स्पष्ट सम्बंध देखा था । (देखें अध्याय-3, खण्ड 3.7, पृष्ठ--49) | हमारा 
मानना है कि लगभग 80साल पहले कही गई बात को हाल की घटना किसी 
भी हालत में नहीं मानना चाहिये | 


बात केवल जंगलों की बेतरह कटाई तक ही सीमित नहीं थी चरागाहों 
के दुरुपयोग पर भी काफी पहले से चिन्ता जाहिर की जाती रही है जिसकी 
वजह से कटाव और भूक्षरण की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही थी | लॉर्ड 
हेली (1938) ने लिखा है, “भारत में भू-क्षरण वहाँ की पर्वतमालाओं की 
तलहटियों में बहुत गम्भीर है जहाँ कि कटाव तथा बाढ़ से बड़े इलाके पर 
नुकसान होता है मगर इससे भी ज्यादा नुकसान वहाँ के चरागाहों के दुरुपयोग 
से होता है यह जमीनें ऐसी होती हैं कि थोड़ा बहुत रख रखाव की व्यवस्था 
कर देने पर यह बची रह सकती हैं पर बड़े पैमाने पर चराई के कारण सब 
कुछ सफाचट हो जाता है और फिर जमीन का कटाव शुरू हो जाता है। 
भारत सरकार इस समस्या से निपटने के लिये कदम उठा तो रही है पर 
समस्या को देखते हुये यह पासंग में भी नहीं बैठता |!'32 


हम यह भी कहना चाहेंगे कि सहरसा 1954 में जिला बना और उसका 
पहला गजैटियर 1965 में प्रकाशित हुआ न कि पिछली शताब्दी में जैसा 
कि सी० एस० ई० रिपोर्ट कहती है । सहरसा पहले भागलपुर जिले का हिस्सा 
हुआ करता था। 


फिर भी, सी० एस० ई० की रिपोर्ट से हम वहाँ पूरी तरह इत्तिफाक 
रखते हैं जब वह यह कहती है कि नदियों की धारायें तब भी बदल रही 
थीं जब हिमालय के जंगलों पर अग्रेंजों की कुल्हाड़ियाँ नहीं लगी थीं। उस 
समय तो पहाड़ों में सड़कों का निर्माण भी एक दम नहीं हुआ था। मेजर 
रेनेल के पहले सर्वेक्षण नक्शों के समय से (1779) तथा उसके पहले और 
बाद में रखे गये रिकॉर्डों से स्पष्ट है कि उत्तर बिहार की नदियों की धारा 
उन दिनों भी बदला करती थी। अतः यदि हिमालय तथा उसकी तराई में 
जंगलों को अट्टारहवीं शताब्दी के स्तर पर पहुँचा दिया जाय और सड़कों 
का निर्माण एकदम बन्द कर दिया जाय तब भी नदियों की धारा को स्थिर 
नहीं रखा जा सकता है और न ही केवल ऐसा करने से बाढ़ों से मुक्ति मिल 
पायेगी | बिहार की बाढ़ों और नदियों में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति 
इस तथ्य से वाकिफ है। इतनी सी बात को मिथक (Myth) बता कर सी० 
एस० ई० की रिपोर्ट ने तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की है। 


राष्ट्रीय राजस्व में जो महत्व आयकर का है शायद वही महत्व ऊपरी 
जल ग्रहण क्षेत्र में वनों का, मछली पकड़ने के लिये लगाई जाने वाली बाड़ों 
का, रेल पुलों तथा सड़कों के कलवर्टों और पुलों में कम निकासी की जगह 
आदि का है। इन सब का प्रभाव अलग-अलग भले ही कम मालूम होता 
है पर कुल मिला कर इनका प्रभाव काफी ज्यादा होता है | तटबन्ध, सड़कें, 
नहरें, रेल लाइनें और अब जवाहर रोजगार योजना की बिना किसी जल 
निकासी की व्यवस्था की सड़कें, बाढ़ समस्या को बदतर करने के लिये काफी 
हैं और यह सब की सब मानव निर्मित हैं जबकि जंगल मनुष्य द्वारा विध्वंस 
किये गये हैं। इस निर्माण और विनाश ने मिलकर जहाँ एक ओर गाद की 
समस्या को बढ़ाया वहीं बाढ़ को दुरूह किया । जब तक समग्रता में बाढ़ 
की समस्या पर चोट नहीं की जायेगी तब तक किसी भले की उम्मीद करना 
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हमारे किसी काम नहीं आयेगा। 


जहाँ तक पहाड़ों में वनीकरण, भूमि संरक्षण का प्रश्‍न है इसकी एक 
कोशिश कोसी परियोजना के अधीन पचास के दशक में नेपाल में चतरा 
में भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत चतरा रिसर्च स्टेशन 
स्थापित करके की गई थी। “नेपाल को धन-हरियो वन” के नारे को लेकर 
काम शुरू करने वाली इस योजना का हश्र वही हुआ जो इस तरह की अन्य 
सरकारी योजनाओं का होता है। शुरू में कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, 
फिर जोश ठण्डा पड़ा उसके बाद जिनके हाथ में कमान थी वह अपनी दुकान 
बढ़ा गये | उदासीन या तटस्थ लोगों को साथ लेकर बहुत दूर तक का सफर 
नहीं तय किया जा सकता। 


सी० एस० ई० की रिर्पोट आखिर में इतना और कहती है कि “मैदानी 
इलाकों में लोगों को बाढ़ से अपने स्तर से निपटना होगा भले ही हिमालय 
रेंज जंगलों से भरी हो या खाली रहे ।?/33 इत्तिफाकन इन्हीं मैदानों और 
पहाड़ियों के बीच में कहीं, जहाँ तक बिहार का सम्बन्ध है, भारत और नेपाल 
की सीमा पड़ती है। तब यह मैदान या पहाड़ सिर्फ मैदान या पहाड़ नहीं 
रहते अलग-अलग देश हो जाते हैं जिनके अपने स्वार्थ या प्राथमिकतायें, 
संसाधन तथा कार्य पद्धति है। अब मामला मैदानों या पहाड़ों का न रह कर 
दो देशों का हो जाता है और यह सीमायें भी मानव निर्मित हैं। नदियाँ इस 
तरह की सीमाओं को मान्यता नहीं देती | 


नेपाल को भारत में आने वाली बाढ़ों में वैसे भी क्या दिलचस्पी हो 
सकती है, उसका स्वार्थ विद्युत उत्पादन और अधिक से अधिक अपनी खेती 
के लिये सिंचाई में हो सकता है। भारत को अवश्य ही सिंचाई, बिजली के 
साथ साथ बाढ़ नियंत्रण की भी जरूरत है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये 
नदी योजनाओं में दोनों देशों का पारस्परिक सहयोग चाहिये और जैसी हवा 
बह रही है उसके अनुसार बड़े बाँध बनाकर इन उद्देश्यों को पूरा किया 
जायगा। इसके पहले कि इन बाँधों के निर्माण पर भारत और नेपाल में 
रज़ामन्दी हो, बहुत सी आपसी गृत्थियाँ दोनों देशों को सुलझानी होंगी जिनमें 
लाभ और खर्च का बटवारा, बिजली के दामों को स्थिर करना, बाँधों के 
निर्माण के कारण नेपाल में होने वाले विस्थापन की समस्या, बाँधों पर भूकम्पों 
के प्रभाव तथा आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम, बाँध के पानी का संचालन, निर्माण 
के लिये ऋण की व्यवस्था, नेपाल द्वारा नेपाल से बंगाल की खाड़ी तक 
जलमार्ग की काफी पुरानी माँग पर निर्णय लेना, आदि शामिल है। इन सारी 
गुत्थियों को सुलझा लेने के बाद भी बड़े बाँधों के जीवन काल को अनुमान 
के अनुरूप बनाये रखने के लिये भू-क्षरण रोकना होगा और निश्चित रूप 
से न सिर्फ sat की रक्षा करनी पड़ेगी वरन्‌ नये वन लगाने भी पड़ेंगे। 


अगर यह बाँध नहीं बन पाते हैं, और इस बात पर भी विश्वास करने 
के पर्याप्त कारण हैं, क्योंकि पिछले लगभग पचास वर्षों से इनके बारे में केवल 
चर्चा चल रहा है और नतीजा कुछ भी नहीं निकला है, तब भी यह दोनों 
देशों के व्यापक हित में होगा कि जंगलों पर आँच न आने दी जाय | वनीकरण 
अपने आप में और अकेले बाढ़ समस्या का समाधान नहीं है यह मानते 
हुये भी वनों के महत्व को हलका नहीं किया जा सकता | सी० एस० go 
को रिपोर्ट जब यह कहती है कि ऊपरी इलाकों में वनों का संरक्षण या विस्तार 


स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाय तो बेहतर है न 
कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्थिति में पहुँचाने के लिये, 
तब वह एक राजनैतिक प्रश्न खड़ा करती है जिसका दायरा पहाड़ों, मैदानों 
तथा दो देशों के पारस्परिक हितों तक फैलता है। जो बात सी० एस० ई० 
की रिपोर्ट परदे की ओट से कहती है वह बात खुल कर लिंकन (1989) 
ने कही थी, “.... गतिरोध की इस स्थिति में प्रत्येक दक्षिण एशियाई देश 
के लिये सबसे अच्छा रास्ता यही है कि जल संसाधनों के विकास के लिये 
वह वही तरीके अपनायें जो कि वह खुद अपने दम ख़म से कर सके |””34 


बहस के इस मुकाम पर पहुँच कर नदी HA जाती है। जो लोग यह 
समझते हैं कि बाढ़ के मसले को नदी की हाइड्रोलॉजी तय करेगी उनकै सामने 
राजनैतिक प्रश्न उठ खड़े होते हैं जिनका उत्तर केवल इतिहास के गर्भ में 
छिपा हुआ है। 


सम्भव है 1993 की बाढ़ ने, जिसमें नेपाल के तराई वाले इलाके में 
बागमती घारी में काफी जान माल की क्षति हुई, नेपाल को बाढ़ के मुद्दे 
पर कुछ सोचने के लिये मजबूर किया हो। इस आशय का एक इशारा 4 
अक्टूबर '93 को नेपाल के प्रधानमंत्री श्री जी० पी० कोइराला ने विराटनगर 
में किया था जब कि उन्होंने भारत-नेपाल द्वारा सम्मिलित रूप से वनीकरण 
की बात उठाई थी 135 


5.5 फ़रेब खाने की मजबूरी 


जनता भी किसी समस्या का हमेशा से छोटे नाम वाला समाधान चाहती 
है। पचास के दशक में बाढ़ नियंत्रण के प्रश्‍न का छोटा सा उत्तर या समाधान 
था 'तटबन्ध', जिसके पीछे नेतागण, इन्जीनियर और बनाने वाले यानी 
ठेकेदार आदि सभी लगे थे। उनमें से कुछ लोगों को तत्कालीन राजनीति 
में या तो जगह बनानी थी या बनी हुई जगह को कायम रखना था इसलिये 
तटबन्ध की बात करते थे | इन्जीनियर तबके ने आजादी के बाद जो पैंतरा 
बदला और तटबन्धों की मुखालिफत से वकालत का जो सफर तय किया 
उसके बारे में तो हम पहले ही बात कर आये हैं। आम आदमी के लिये 
क्या सही है और क्या गलत इसका फैसला करना मुश्किल हो गया। पर 
“महाजनो येन गतः सः पन्थाः” हमारी परम्परा है और हमने विशेषज्ञों के 
आगे सिर झुकाया। यह निश्चित तौर पर राजनीतिज्ञों के इशारों और 
आश्वासनों पर हुआ। आज राजनीतिज्ञों के लिये यह कितना आसान है 
कि वह बाढ़ से तबाही का जिम्मा अपनी पिछली पीढ़ी के नेताओं पर ठेल 
दें या तकनीकी मसला कह कर इन्जीनियरों को कटघरे में खड़ा कर दें। 
और जो गलतियाँ आज की जायेंगी उनका जवाब तो 30-40 साल बाद ही 
देना होगा और वह कोई दूसरा देगा। ठेकेदार इस तरह की बहस में नहीं 
पड़ते, उनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है और उन्होंने कमाया । यह सब 
बाढ़ नियंत्रण के नाम पर हुआ | जहाँ उद्देश्य भटके हुये हों वहाँ लक्ष्य प्राप्ति 
कैसे हो । 


wat शहर के तन पर लिबास बाकी है ... तटबंध पर बसा परिवार 
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इसी 1970 वाले दशक के प्रारंभ में कोसी पर डगमारा बराज की बात 
चली थी। सारे सम्बद्ध लोग, “डगमारा बराज का कोई विकल्प नहीं है”, 
ऐसा एक स्वर से कहते थे। वह बात आई गई हो गई | फिर उसके बाद 
कुछ दिनों तक सिल्ट इजेक्टर का नाम उछाला गया | वह लोग जो कि बाढ़ 
के विषय में कोई दखल नहीं रखते थे वह भी बालू छानने की मशीन यानी 
सिल्ट इजेक्टर में बालू की समस्या और बाढ़ का समाधान देखते थे | उनको 
शायद यह गुमान था कि सिल्ट इजेक्टर लग जाने से नदी में बालू आना 
समाप्त हो जायगा | यह तब जब कि पूर्वी कोसी मुख्य नहर में पहले से ही 
एक सिल्ट इजेक्टर दफ़न था | एक सिल्ट इजेक्टर वास्तव में पूर्वी कोसी मुख्य 
नहर में बालू जमाव को कम करने के लिये लगाया गया था जिसके लिये 
मुख्य नहर में बड़े-बड़े ह्यूम पाइप लगाये गये थे जिनका एक सिरा नहर में 
प्रवाह की उलटी दिशा में खुलता था तथा दूसरा तटबन्धों के बीच खुलता 
था। नहर में बहतेःहुये बालू के भारी कणों को पाइप के जरिये तटबन्धों 
के बीच पहुँचा दिया जाता था। जो बालू बराज तक पहुँच जायगा वह या 
तो बराज के पीछे रुक कर बराज के ऊपर तटबन्धों के बीच में जमा होकर 
उनकी क्षमता घटायेगा या बराज पार करके तटबन्धों के नीचे उनकी क्षमता 


किनारों की तलाश 


घटायेगा नहीं तो नहरों से होकर खेतों को पाट कर उनको खराब करेगा। + 


इसके अलावा चौथी गति नहीं है इस बालू की, फिर भी समाँ यह बँधता 
है कि सिल्ट इजेक्टर बालू की समस्या का समाधान कर देगा। जब आम 
जनता इस तरह की माँग करती है तो यह माँग उसकी नहीं होती, उसके 
माध्यम से कोई और बोलता है | यह किस्सा भी करीब-करीब वही है जैसा 
कि नदियों की डिसिल्टिग का है। कुछ ऐसा ही बाजार बड़े बाँधो के लिये 
भी सजने लगा है। 


5.6 महानन्दा को बड़े बाँधों से घेरने का कुचक्र 


अब जब हालात इस स्थिति तक पहुँच गये कि 1987 में 105 जगहों 
पर तटबन्ध टूट गये तब अगले समाधान, बड़े बाँधों की बात होती है। यह 
भी एक बहुत छोटे नाम वाला समाधान है | इसका वायदा तटबन्धों से ज्यादा 
कशिश पैदा करने वाला है और इसका राजनैतिक लाभ भी तटबन्धों से ज्यादा 
दिलकश है | जिन इन्जीनियरों को 1965 में महानन्दा पर खोजने पर भी 
कन्कई को छोड़ कर बड़े बाँधों की उचित जगह नहीं दिखाई पड़ रही थी 
उन्हीं लोगों ने महानन्दा और सैराखोला के संगम पर, लाँग व्यू चाय बागान 
के पास बलासन पर, सिद्धिखोला और मेची नदियों के संगम स्थल पर, तथा 
पश्चिमी कनकई पर, यानी कुल मिला कर चार स्थानों पर बड़े बाँध बनाये 
जाने को माकूल जगहें खोज निकाली हैं। इन सभी कामों के ठेके भी बड़े 
होंगे और एक बार फिर बड़े बाँध की वही स्तुति-वन्दना शुरू होगी जो कि 
पचास के दशक में तटबन्धों की या 70 के दशक में डगमारा बराज की 
हुई थी | इस बार तो महाजन भी तैयार बैठे हये हैं पैसा देने के लिये, बस 
सम्बद्ध पक्षों की रजामन्दी चाहिये। पहले तो राजनीतिज्ञ-इन्जीनियर और 
ठेकेदार का एक त्रिकोण मात्र हुआ करता था जो कि बढ़ कर अब एक 
पिरामिड की शक्ल अख्तियार कर चुका है | इस पिरामिड के शीर्ष पर यह 
अन्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान बैठे हैं जो बाकी सबको नचा रहे हैं। लोग फिर 
एक फरेब खाने के लिये तैयारी कर रहे हैं। अगले अध्याय में हम बाढ़ समस्या 
से निपटने के लिये एक बीच के रास्ते की बात करेंगे जिसमें जहाँ तक सम्भव 


. हो सके संरचनात्मक समाधानों के दुष्प्रभावों से अपना बचाव किया जा सके | 
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इस अध्याय में बाढ़ समस्या से निपटने के लिये कुछ विकल्प सुझाने का 
भी प्रयास किया जायगा। 
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अध्याय-6 
कः पन्थाः 


6.0 पृष्ठ भूमि 

कहते हैं दर्द जब हद से गुजर जाय तो दवा बन जाता है। कुछ ऐसी 
ही बात बाढ़ों के संग भी कही जाती है कि अगर उनका मुकाबला करना 
मुमकिन न हो तो उनके साथ दोस्ती कर लेना बेहतर है और उनके साथ 
जिन्दगी बसर करने का रास्ता खोजना चाहिये | बाढ़ों के साथ दो-दो हाथ 
कर लेने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों को शायद ऐसी बात अच्छी न लगे। 
इस जमात में बाढ़ों का संरचनात्मक समाधान (Structural solution) 
खोजने वाले लोग, जिसमें इन्जीनियरों की तादाद ज्यादा है, सबसे आगे 
हैं। इसके बाद बड़े-बड़े ठेकों की ईच्छा रखने वाले ठेकेदार किस्म के लोग 
हैं। इन दोनों को, पार्टी लाइनें तोड़ कर, राजनीतिज्ञों का वरद हस्त प्राप्त 
है और इन सब के ऊपर महाजन वृत्ति वाली अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँ 
हैं। एक समय इन लोगों ने तटबन्धों का चारणों की तरह गुणगान किया 
था। आजकल भारत में तटबन्धों की गोट पिट जाने पर इन महाजनों ने 
उत्पाद नहीं बदला मगर बाजार बदल दिया है आजकल तटबन्धों के सौदागर 
बांग्लादेश पर मेहरबान हैं जबकि भारत के लिये यह व्यापारी बड़े बाँधों 
का शगूफा साथ लाये हैं। 


बाढ़ न तो तटबन्धों से रुकी और न इन बड़े बाँधों से रुकेगी जैसा 
कि हमने पहले कहा है। अगर बड़े-बड़े बाँध उत्तर बिहार की नदियों पर 
थोप ही दिये जायँ तब भी इनके बनने में कम से कम 20 से 30 वर्ष का 
समय तो लग ही जायेगा | इस दौरान न तो कायदे से तटबन्धों की देखभाल 
हो पायेगी और न ही बड़े बाँध ही अपना प्रभाव दिखा पायेंगे। आज भले 
ही उत्तर बिहार की नदियों पर प्रस्तावित बाँधों का जीवन काल बताने में 
इन्जीनियर और नेतागण परहेज करते हों पर एक न एक दिन इनके सम्भावित 
जीवन-काल को जाहिर करना ही पड़ेगा | तटबन्धों के जीवन-काल की भी 
बात तब उठी जब उनके बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका था और 
आजकल इसकी दुहाई तब दी जाती है जब यह टूट जाते हैं। बड़े बाँधों 
के साथ भी बहानेबाजी तब शुरू होगी जब उनके कारण समस्यायें सामने 
आने लगेंगी। आज तो हम यह कहने की स्थिति में हैं कि यदि तटबन्ध काम 
नहीं कर रहे हैं तो हम बड़े बाँधों का निर्माण कर लेंगे, जिस दिन बड़े बाँध 
काम नहीं करेंगे, समस्याग्रस्त होंगे या उनका जीवन-काल समाप्त होने को 
आयेगा तब हम कहाँ झोली फैलायेंगे। 


बेहतर होता कि हम अपनी जमीन पर, अपने संसाधनों से, अपने 
तरीकों से बाढ़ की समस्या का समाधान खोजते। वातावरण और पर्यावरण 
के साथ सामञ्जस्य रखते हुए प्रकृति के साथ कम से कम टकराव वाले रास्ते 
को चुनते | जो विज्ञान हमें तटबन्धों या बड़े बाँध जैसी तकनीक दे सकता 
है और इसके दुष्परिणाम भी साथ में नत्थी कर देता है उसी विज्ञान में दूसरे 
समाधान भी सन्निहित हैं। जरूरत है इन समाधानों की पहचान करने की 
और उन्हें अमल में लाने की और बाढ़ों के साथ शत्रुवत नहीं वरन्‌ मित्रवत 
व्यवहार की | हमें इतना जरूर सोचना चाहिये कि अगर बाढ़ न होती और 


भले ही तीन चार महीने के लिये ही सही, जरूरत से ज्यादा हमारे पास पानी 
न होता तो देश का सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र राजस्थान या उत्तरी 
गुजरात होता | हमें बाढ़ों के साथ जीवन बिताने की दिशा में प्रयास करना 
चाहिये। इनमें से कुछ बिन्दुओं पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। 


6.1 बाढ़ सम्बंधी शिक्षण और प्रचार कार्यक्रम 


बाढ़ें अभिशाप नहीं वरन्‌ प्रकृति का वरदान हैं और इन पर बेवजह 
नियंत्रण करना पहले से अधिक मुसीबतों को दावत देना है। मनुष्य के वश 
मे न तो पृथ्वी की विभिन्न प्लेटों का विस्थापन रोक पाना है और न ही वह 
वर्षा की प्रक्रिया को रोक या बदल सकता है। जितना पानी बरसता है वह 
बरसेगा | सदियों से हमने इस जलीय चक्र के साथ जीवन निर्वाह किया है। 
जो कुछ भी बदलाव आया है वह मनुष्य के अपने किये का फल है चाहे 
वह जंगलों की कटाई हो, सड़कों या रेलों का निर्माण हो, तटबन्ध या बाँधों 
की मदद से नदियों की घेराबन्दी हो । इनमें से अधिकांश चीजों का विकास 
एकदैशिक है | विकास की इस दिशा को पूरी तरह से उलटा नहीं जा सकता 
मगर पहले से सावधानी रखी जा सकती है और उसके बुरे नतीजों को 
प्रभावहीन या कम किया जा सकता है। 


सड़कों और रेलपथों द्वारा पानी के सहज प्रवाह में रुकावट आज से 
लगभग 80 साल से अधिक पहले से लोगों ने देखा है| रास्ते भी सुझाये पर 
कुछ हो नहीं पाया। तटबन्धों के साथ भी ऐसी ही बात थी- कितनी मर्तबा 
और कितने ही इन्जिनियरों ने यह सुझाया कि अव्वल तो तटबन्ध बनें ही 
नहीं और अगर बनाना जरूरी हो जाय तो तरबन्धो में ऐसे स्पिल-वे बनाये 
जायें जिससे कि यदि तखबन्धों में पानी ज्यादा हो जाय तो इस पर से बह 
कर आस पास के इलाकों में फैले । इससे सिल्ट का फैलाव भी खेतों पर 
होता और तटबन्धों के अन्दर बालू / सिल्ट का जमाव भी कम होता | परन्तु 
बाढ़ से पूरी सुरक्षा देने की धुन में यह बात दरबारों से बाहर नहीं निकल 


US | जब तटबन्ध बन रहे थे यह काम उसी वक्त करना चाहिये था | इससे 


109 


लोगों को तटबन्धों से लाभ-हानि की सीमा का भी पता रहता और उसी 
के अनुरूप वे तैयारी भी रखते, नदियों का भूमि निर्माण भी चलता रहता 
और शायद तटबन्ध भी कम टूटते | 


सड़कों, रेलपथों, नहरों और तटबन्धों के कारण बाढ़ों में बढ़ोतरी आम 
आदमी को भी समझ में आती है पर वह अभी भी जंगलों की कटाई से 
अपनी समस्या को जोड़ नहीं पाता | जंगलों की बहस सूखे वाले क्षेत्र में तो 
लोगों की समझ में आती है पर बाढ़ वाले इलाके में नहीं। इस इलाके में 
तो एक औसत आदमी से बाढ़ का कारण पूछिये तो वह अपने इलाके के 
किसी तटबन्ध, सड़क, नहर, पुल या स्लुइस गेट की ओर इशारा कर देगा 
या नदी के बढ़ते तल की बात उठायेगा। जंगलों की चर्चा खास लोगों की 
चर्चा है आम लोगों की नहीं, जबकि बाढ़ दोनों की समस्या है। 


बाढ़ समस्या से जुड़े इन सारे पहलुओं पर जन साधारण के बीच एक 
व्यापक बहस चलाने की आवश्यकता है। लोगों को अच्छी तरह इस बात 


को समझाना होगा कि पूरी तरह से बाढ़ नियंत्रण न तो सम्भव है और न 
ही वांछनीय और इसके लिये जो भी संरचनात्मक समाधान सुझाये जाते हैं 
उनकी सबकी अपनी समस्‍यायें और सीमायें हैं। यह चर्चा बाढ़ नियंत्रण की 
विभिन्न प्रणालियों पर चले, उनके गुण-दोष पर चले | बड़े बाँधों, जंगलों पर 
चले | ऐसी योजनाओं के निर्माण से विस्थापित होने वाले लोगों के भविष्य 
पर बात चीत चले और उनके प्रति समाज और सरकार का क्या दायित्व 
बनता है इसकी पहले से व्याख्या की जाये। ऐसा करने से लोग अपनी राय 
स्वयं बना सकेगे। आम आदमी के बीच बाढ़ की यह बहस कई स्तरों पर 
चलनी चाहिये क्योंकि सभी लोगों का समझने का स्तर एक नहीं होता औरं 
न ही हरेक की शिक्षा समान है। जहाँ तक सम्भव हो सके यह शिक्षा / प्रचार 
सामग्री स्थानीय भाषा में और स्थानीय प्रतीकों, किंवदन्तियों, दन्तकथाओं 
आदि का पूरा-पूरा प्रयोग करते हुये बने | यह भी ध्यान देने की बात है कि 
इस क्षेत्र की अधिकांश जनता अशिक्षित है और लिखित सामग्री उनके ज्यादा 
उपयोग की नहीं है उनके लिये तो नाटक, नौटंकी, कठपुतली, चित्र, पोस्टर 
या फिर रेडियो, वीडियो आदि जैसे संसाधनों का ही उपयोग करना होगा । 
लोक नृत्य, लोकगीत आदि जन मानस से जुड़ी विधाओं का प्रयोग भी इस 
काम में उपयोगी होगा। 


शिक्षण को एक दूसरे स्तर पर भी चलाने की जरूरत है। यह शिक्षण 
इन्जीनियरों तथा योजना बनाने वालों का भी होना चाहिये ताकि वे जनता 
से सीधा वार्तालाप स्थापित कर सकें, उनकी समस्या समझ सकें और अपनी 
शिक्षा और अपनी ट्रेनिंग को लोगों के अनुभवों पर तौल सकें | हम इस बात 
को पूरा जोर देकर और उदाहरण देकर कहना चाहेंगे | सस्ते शौचालयों का 
जो प्रयोग पुरानी गाँधीवादी संस्थाओं / नेताओं ने लगभग 50-60 वर्ष पहले 


शुरू किया था और आज जिसको यथेष्ट मान्यता प्राप्त है, उसके विकास 
में रोड़े इन्जीनियरों ने ही अटकाये थे | एक लम्बे समय तक इन्जीनियरों के 
समझ में ही नहीं आ रहा था कि सेप्टिक टैंक से सस्ता और सुलभ साधन 
भी शौचालयों के लिये उपलब्ध हो सकता है। गाँधी शताब्दी समारोह के 
बाद आई इस काम में तेजी तथा बहुत से सफल प्रयोगों के बाद ही इन 
प्रयासों को मान्यता मिली। यह काम अशिक्षित लोगों तक अपनी बात 
पहुँचाने से ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इन तबकों को उनकी औपनिवेषिक 
शिक्षा के खोल से बाहर निकालना पड़ेगा, उन्हें यह दम्भ छोड़ना पड़ेगा कि 
समस्या की जो समझ उनको है वह आम लोगों को नहीं है, और यह कि 
आम जनता भले ही तकनीकी बारीकियों को न समझे वह तकनीक के अंजाम 
को किसी भी दूसरे आदमी से बेहतर समझती है। महानन्दा परियोजना का 
ही अगर उदाहरण लें तो उसमें योजना के बारे में नेताओं की अपनी दृष्टि, 
समझ तथा कल्पना थी और यह कल्पना तकनीकी वास्तविकता से काफी 
भिन्न थी जैसा कि सर्व श्री रामलगन राय, युवराज तथा मागन इन्सान के 
बयानों से जाहिर होता है | इन्जीनियरों की अपनी समझदारी थी पर वह 
जनता के बीच कभी प्रकट ही नहीं हुई जिसके परिणाम अब सामने हैं। 


6.2 जल निकासी का व्यापक कार्यक्रम 


गण्डक फेज 1 , कोसी फेज 11, स्पेशल एरिया कार्यक्रम आदि कितने 
ही नामों से जल निकासी के कार्यक्रम सरकार चला रही है | यह सारे कार्यक्रम 
चौरों से जल निकासी के कार्यक्रम हैं | सड़कों, रेलों और अब जवाहर रोजगार 
योजना की सड़कों को ध्यान में रख कर जब तक समग्रता में यह कार्यक्रम 
नहीं चलाये जायेंगे तब तक इस समस्या का कोई ईच्छित समाधान नहीं 
निकलने वाला है। जिन नहरों से कोई सिंचाई नहीं होती या नहीं के बराबर 


तटबंधों पर आबाद होती हुई बस्तियाँ 
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होती है, जिनसे भविष्य में किसी सिंचाई की सम्भावना नहीं है, और ऐसी 
नहरों की सूची छोटी नहीं है, इस तरह की नहरों को बिना कोई प्रतिष्ठा 
का प्रश्न बनाये समाप्त कर देना चाहिये क्योंकि इनसे पानी की निकासी 
बाधित होती है। 


सड़कों पर पुलों में पानी की निकासी के लिये दिये गये मार्गों का 
मूल्यांकन किया जाय और आवश्यक प्रवाह के लिये मार्ग दिया जाय | ऐसा 
प्रयास रेल पुलों के साथ भी होना चाहिये | महानन्दा क्षेत्र में तो यह समस्या 
साफ-साफ दिखाई पड़ती है। झौआ और लाभा के रेल पुलों पर हर बारिश 
में खतरा कायम रहता है। 1987 वाली बाढ़ में कितने ही पुल ध्वस्त हो 
गये थे | 


यह एक गम्भीर मसला है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये | 
6.3 कृषि जन्य समस्या पर पहल 


बाढ़ वाले क्षेत्रों में बाढ़ों की वजह से खरीफ की फसल अनिश्चित हुई 
है और जैसा कि हमने पहले देखा है बाढ़ों के आने से किसानों को कोई 
खास परेशानी नहीं है | बाढ़ जब बुढ़ापे की तरह आ कर न जाय तभी परेशानी 
पैदा होती है क्योंकि तब फसल का मरना तय है। ऐसी हालत में रबी की 
फसल यानी गेहूँ, मटर, चना, खेसारी या सरसों आदि को बचाना आवश्यक 
होता है जिससे खरीफ के नुकसान की भरपाई हो सके | यह फसल भी अक्सर 
जल जमाव के कारण मारी जाती है। 


महानन्दा परियोजना और उसके साथ सड़कों आदि के विकास से इतना 
निश्चित नुकसान जरूर हुआ है कि “बारिश के मौसम के पहले भूमिगत 
जल की सतह जमीन से दो तीन मीटर नीचे तक रहती है जो कि बरसात 
के बाद बढ़कर 1.5 से 2.5 मीटर तक आ जाती है | कुछ इलाकों में भूमिगत 
जल को सतह काफी ऊपर, 1.5 मीटर तक आ गई है, ऐसी जगहों पर जल 
जमाव की आशंका बन गई है।”' कम से कम उन जगहों पर जहाँ पानी 
की सतह ऊपर है वहाँ तो आसानी से रबी की सिंचाई के लिये व्यवस्था 
हो सकती है। कुछ ऐसा ही इन्तजाम गरमा फसल के लिये भी किया जा 
सकता है | दिक्कत यही है कि यह सिंचाई डीजल पम्प AA की मदद से 
करनी पड़ेगी जो कि एक महँगा सौदा है। फिर भी फसल के एक दम न 
होने से महँगी फसल का होना अच्छा है। 


बेहतर यह होता कि ऐसी फसलें खोजी जायँ जिनके बोने का समय, 
मध्य नवम्बर या दिसम्बर के पहले सप्ताह तक हो, क्योंकि खेतों से पानी 
आम तौर पर इसी समय तक सूखता है। इस फसल को सिंचाई की 
आवश्यकता न हो और जमीन के अन्दर की नमी उसे बचाये रखने के लिये 
काफी हो, और इसे मई के मध्य तक काटा जा सके क्योंकि इस समय तक 
पहाड़ों में बर्फ पिघलने या बारिश होने के कारण कभी-कभी बाढ़ की स्थिति 
बन जाती है। इस काम में सरकार का कृषि विभाग या राज्य के कृषि 
विश्वविद्यालय काफी मददगार साबित हो सकते हैं। तिल, सूरजमुखी, दालों 
की कुछ किसमें, विशेषज्ञ बताते हैं, इन परिस्थितियों में आसानी से पैदा की 
जा सकती हैं। इस मुद्दे पर राज्य के कृषि फार्मा में प्रदर्शन के लिये खेती 
की जा सकती है। इसके साथ ही खेती के लिये संसाधन जुगाड़ करने में 
सरकार अपने आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से किसानों की मदद कर सकती 
है। सामयिक तथा सघन कृषि प्रसार कार्यक्रमों से इस दिशा में प्रगति की 
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बहुत संभावनायें हैं। 
6.4. गृह निर्माण तथा बाढ़ शरणालय 


बाढ़ की अक्सर मार झेलने वाले इलाकों में घर आम तौर पर बाँस, 
स्थानीय लकड़ियों और फूस (खर) के बनते हैं जिनका जीवन काल तीन 
साल से ज्यादा नहीं होता। इसके बाद इनको या तो नये सिरे से बनाना 
पड़ता है या फिर अच्छी खासी मरम्मत करनी पड़ जाती है जिसमें एक नये 
घर के निर्माण जितनी ही मेहनत पड़ती है। अगर यह घर बाढ़ की चपेट 
या बहते पानी की धारा में पड़ जाये तो इनका जीवन काल और भी घट 
जाता है। पक्के मकान बनाने की ताकत अधिकांश लोगों में नहीं है। वैसे 
भी अगर बाढ़ के गहरे पानी या टूटते तटबन्धों के सामने कोई बस्ती पड़ 
गई तो पानी पक्के और फूस के घरों में फर्क नहीं करता और सब को उजाड़ 
देता है। 


उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम या मणिपुर के मैदानी इलाकों में बाढ़ 
का स्वरूप करीब-करीब वैसा ही है जैसा कि उत्तर बिहार का है। वहाँ नदी 
के किनारे बसे लोग मकान बनाने के लिये बाँस के खम्भे, बाँस की खपच्चियों 
की dart और उसी की चटाइयों की चार से छः तहों की od इस्तेमाल 
करते हैं। मकान का फर्श जमीन से ऊँचा रहता है तथा जमीन और फर्श 
के बीच की ऊँचाई से होकर बाढ़ का पानी बह कर निकल जा सकता है। 
फर्श भी बाँस के फ्रेम और बाँस की चटाइयों का बनता है। दीवारों, फर्श 
तथा छत के अन्दर की तरफ मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है | छोटी- 
मोटी arg तो बिना नुकसान पहुँचाये घर के नीचे से निकल जाती हैं और 
जन जीवन को मारक रूप से प्रभावित नहीं करतीं | बड़ी बाढ़ आने पर घर 
का फ्रेम तो खड़ा ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा प्लास्टर धुल जाता है जिसे 
फिर दुरुस्त किया जा सकता है। उन राज्यों मे घरों को बाढ़ से नुकसान 
उतना अधिक नहीं पहुँचता है। 


बाढ़ वाले क्षेत्रों में अक्सर बाढ़ रोधी गृह निर्माण (Flood Resistant 
Houses) की बात सुनी जाती है | इसमें प्रकृति के विरुद्ध वैज्ञानिक दम्भ 
झलकता है। विज्ञान हमें बाढ़ बर्दाश्त कर लेने वाले मकान (Flood 
Tolerant Houses) बनाने का रास्ता भी दिखा सकता है | बाढ़ के साथ 
सह-अस्तित्व रखने वाले असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के मकान सदियों 
से आजमाये हुये हैं। इस तकनीक को स्थानीय भवन सामग्री के सन्दर्भ में 
विकसित करने का प्रयास करना चाहिये। 


यही बात भूकम्प में भी लागू होती है। असम में 5 अगस्त 1988 को 
एक भूकम्प आया था जिसकी तीव्रता 21 अगस्त 1988 के बिहार भूकम्प 
से ज्यादा थी। असम मे घरों की बेहतर डिजाइन की वजह से कोई जान 
माल का नुकसान नहीं हुआ | वहाँ एक ट्रक दुर्घटना में सिर्फ 4 आदमी मारे 
गये थे जब कि भूकम्प के कारण गाड़ी पर ट्रक ड्राइवर का नियंत्रण समाप्त 
हो गया था |? वहीं बिहार के भूकम्प में मरनेवालों की तादाद 284 तथा घायल 
होने वालों की संख्या 3,764 थी 13 


बिहार का पुराना पूर्णियाँ जिला बाँसों के लिये बड़ा मशहूर रहा है | 
पूर्णियाँ का यह गौरव यदि उसे वापस मिल जाये तो गृह निर्माण की समस्या 
का काफी हद तक समाधान हो सकता है। वास्तव में बाँस सभी तरह से 
लाभदायक है। इसकी एक खासियत यह है कि अगर इसका झुरमुट उस 


जगह भी पड़ जाय जहाँ तटबन्ध टूटता है तब भी इसका बाल बाँका नहीं 
होता। 1984 में, तेघड़ा (महिषी प्रखण्ड, जिला सहरसा) जहाँ नौहट्टा में 
कोसी तटबन्ध के टूटने से कई धारायें इकट्टी हुई थीं और पूरे गाँव का सफाया 
हो गया था और 1987 में कचौरा (कदवा प्रखण्ड, जिला कटिहार) गाँव 
जहाँ महानन्दा का तटबन्ध टूटा था, वहाँ पूरे गाँव की बरबादी की दास्तान 
कहने को केवल बाँस के पेड़ बचे थे। इससे एक सूत्र मिलता है कि गाँव 
को अगर बाँसों के झुरमुट से घेर दिया जाय तो शायद गाँव बरबाद होने 
से बच जायँ और तबाही कम हो | यदि तबाही नहीं रुक पाये तब भी कम 
से कम भवन सामग्री की कोई कमी नहीं पड़ेगी। 


1977 और 1979 के ary प्रदेश के तूफान से प्रभावित क्षेत्रों तथा 
1978 मे पश्चिम बंगाल की अभूतपूर्व बाढ़ के बाद इन स्थानों पर बाढ़ 
शरणालय बनाये गये हैं। आंध्र प्रदेश में लगभग पूरे समुद्र तट पर इस तरह 
के शरण स्थल बनाने का कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश में तूफान 
आने की सम्भावनायें हमेशा बनी रहती हैं। इनमें से अधिकांश शरण स्थल 
खम्भों पर बने हुये हैं जिनमें आवास की व्यवस्था पहली मंजिल पर है | पहली 
मंजिल और जमीन के बीच के हिस्से में तूफान के समय लहरों के गुजर 
जाने के लिये जगह रहती है। आम दिनों में इन इमारतों में बच्चों के स्कूल 
चलते हैं या सामुदायिक उपयोग के लिये इनका इस्तेमाल होता है।* 


1978 में पश्चिम बंगाल की बाढ़ के बाद सरकार ने प्रभावित क्षेत्र के 
प्राइमरी विद्यालयों को भी पक्के किन्तु खम्भों पर बने स्कूलों में बदल दिया 
था। इन इमारतों में भी भूतल पर पानी के बह जाने की पूरी स्वतंत्रता है। 
इन भवनों का उपयोग साधारणतः स्कूल के तौर पर होता है परन्तु बाढ़ 
के समय इन भवनों का उपयोग बाढ़ शरणालय के रूप में किया जाता है। 


इस तरह के निर्माण का कार्य देश विदेश की बहुत सी स्वयं सेवी 
संस्थाओं ने किया था। बिहार की त्रासदी यह है कि यहाँ पर सरकार इस 
तरह की कोई चेष्टा ही नहीं करती | 1987 के बाढ़ के बाद बिहार सरकार 
ने बहुत सी घोषणायें की थीं। उनमें से एक घोषणा यह भी थी कि “बाढ़ 
से प्रभावित प्रत्येक पंचायत में एक-एक ऊँचा छावनीदार पक्का प्लेटफार्म 
बनाया जायगा तथा प्रत्येक प्रखण्ड में एक-एक हैलीपैड का निर्माण किया 
जायेगा | साथ ही प्रत्येक पंचायत को एक-एक दवा के बक्से दिये जा रहे 
हैं जिसमें जीवन रक्षक आयुर्वेदिक दवायें सुलभ होंगी ।”5 सरकार तो इस 
वायदे को भूल ही गई, लोगों नें भी इन सब चीजों को याद रखना मुनासिब 
नहीं समझा। 


यह सभी काम करने के लिये जो ईच्छा शक्ति चाहिये उसका हममें सर्वथा 
अभाव है। 


6.5 पीने के पानी तथा शौचालय की व्यवस्था 


बाढ़ के समय यद्यपि पूरा इलाका पानी से घिरा रहता है फिर भी पीने 

का पानी खोजने से भी नहीं मिलता। ऐसे मौकों पर रहने के लिये केवल 
ऊँचे टीले, सड़कें, नहरों के किनारे या फिर नदियों के तटबन्ध बचते हैं 
जिनको गन्दा होते ज्यादा देर नहीं लगती | बाढ़ के बहते पानी में यह सब 
गन्दगी मिल जाती है। नाले, नाबदान, कूड़ा-करकट, मरे जानवर, मृत 
“मनुष्य, सब बाढ़ के पानी में एक साथ बहते हैं। स्थान के अभाव या लकड़ी 
न मिल पाने के कारण मुर्दों को लोग पानी में बहा दिया करते हैं। इस तरह 
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बाढ़ का पानी हर तरह से दूषित रहता है | कुछ खुशनसीबों को ऊँची जगहों 
पर लगे हैण्ड पम्प मिल जाते हैं पर ज्यादातर लोगों की मुसीबत यह है कि 
गन्दे पानी के अलावा अन्य कोई पानी उपलब्ध ही नहीं होता | अतः लोग 
इनका उपयोग करने के लिये मजबूर होते हैं और इसके बदले में उन्हें कै, 
दस्त, पेचिश, मियादी बुखार, हैजा तथा बहुत तरह की त्वचा की बीमारियों 
की सौगात मिलती है। स्वास्थ्य सेवाओं का तो बिहार में भले दिनों में भी 
अभाव रहता है तो दुर्दिन में कौन पूछेगा । 


लोग नावों पर बैठकर, पानी में खड़े होकर, पेड़ पर चढ़ कर, अँधेरे 
का इन्तजार करके या बेशर्मी पर मजबूर होकर शौच की व्यवस्था तो कर 
लेते हैं लेकिन पानी तो फिर भी प्रदूषित ही होता है। 


उत्तर पूर्व के राज्यों में केले के खम्भों को एक साथ बाँध कर उनका 
एक प्लेटफार्म तैयार कर लिया जाता है और उसके बीच में एक लगभग 
15 से० मी० व्यास का छेद काट लिया जाता है | यह प्लेटफार्म घर के साथ 
बाँध दिया जाता है और खुले शौचालय के तौर पर प्रयुक्त होता है। इसे 
टाट या कपड़ों से घेरा भी जा सकता है। यह पानी की सतह पर तैरता 
है और उपयोग करने में आसान है यद्यपि पानी का प्रदूषण नहीं रोक पाता 
है। 


बाढ़ के समय पीने के पानी का प्रदूषण एक बहुत ही गम्भीर समस्या 
है क्योंकि पीने के पानी के सभी स्रोत, चाहे वह कुएँ हों, जो कि लगभग 
समाप्त हैं, या हैण्ड पम्प-सभी पानी में डूब जाते हैं और उसके साथ ही 
डूबते हैं सभी शौचालय और फिर सारी चीजें एकरूप हो जाती हैं। वैसे भी 
हमारे गाँवों में शौचालय नहीं होते और अगर वह हैं तो उँगलियों पर गिने 
जाने लायक हैं। शौचस्थल अवश्य दिखाई पड़ते हैं। आम दिनों में यह गाँव 
के किनारे होते हैं। बाढ़ के समय गाँव इनके बीच बसता है। 


पानी को उबाल कर पीना सम्भव नहीं है क्योंकि ईधन एकदम उपलब्ध 
नहीं होता है और रासायनिक साधन जैसे क्लोरीन की टिकिया और ब्लीचिंग 
पाउडर आदि के प्रति ग्रामीण लोग बहुत उत्साहित नहीं होते क्योंकि अव्वल 
तो यह चीजें उन्हें खरीदनी पड़ती हैं, फिर इनकी खुराक गड़बड़ हो जाने 
का अंदेशा रहता है | फिल्टर आदि महँगे पड़ते हैं तथा आम आदमी के लिये 
नहीं हैं। शायद बरसात के पानी को साफ बरतनों में इकट्ठा करके रखना 
सबसे सहज और अच्छा समाधान हो। यह भी तभी मुमकिन है जब बाढ़ 
की वजह से भागने वालों को बर्तन भाँड़े समेटने का मौका मिला हो। बाढ़ 
अगर तटबन्ध तोड़ कर आई हो तो अक्सर इतनी भी मोहलत नहीं मिला 
करती | 


शुद्ध पानी और शौचालय की समुचित व्यवस्था खोज पाना बहुत ही 
चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इसका ऐसा समाधान खोजना होगा जो कि लोगों 
को स्वीकार्य हो, सस्ता हो, स्थानीय संसाधनों से बनता हो, प्रदूषण न फैलाता 
हो और तकनीकी रूप से सक्षम हो | हम इस बात को पुनः जोर देकर कहना 
चाहेंगे कि शौचालय व्यवस्था केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है। इस 
समस्या का सामाजिक स्वरूप इसके तकनीकी आयामों से ज्यादा समस्याप्रद 
है। विषयान्तर के कारण हम इसके बारे में चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। 


रही अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की बात तो उसके बारे में जितना ही खामोश 
रहा जाय उतने ही बेहतर तरीके से अपनी बात कही जा सकती है। बिहार 


के कितने ही स्वास्थ्य केन्द्रों में जानवर बाँधे जाते है | डाक्टरो, नर्सो या अन्य 
कर्मचारियों तथा औषधियों की बात तो अलग, कितने अस्पतालों, स्वास्थ्य 
केन्द्रों या रेफरल अस्पतालों में दरवाजे, खिड़कियाँ बचे हैं इसकी जानकारी 
काफी रोचक होगी | मनिहारी (कटिहार) के रेफरल अस्पताल को बने हुये 
कम से कम दस साल हुये होंगे और पिछले 5-6 वर्षों से स्थानीय लोगों ने 
इसका उपयोग शुरू किया है। अब वह इसमें पशु चारा और भूसा इंकट्टा 
करने का काम करते हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी दुर्दशा है 
इसको बिना देखे विश्वास नहीं किया जा सकता और यह दुर्दशा सर्वव्यापी 
है। इसका बाढ़ से कोई खास वास्ता नहीं है। 


बाढ़ के कारण साँप काटने की घटनायें अक्सर हुआ करती हैं। तब 
पहले तो डॉक्टर तक पहुँचना मुश्किल है क्योंकि यह यात्रा नाव या पैदल 
करनी पड़ेगी | पहुँच जाने पर डॉक्टर मिलेगा या नहीं, कोई निश्चित नहीं 
है। डॉक्टर मिलने पर दवा मिलेगी या नहीं यह भी पता नहीं है। तब मरीज 
के सामने “खुदा के पास चला हूँ खुदा खुदा करके” कहते हुये दूसरी दुनियाँ 
का रास्ता खुलता है। 


6.6 बाढ़ चेतावनी और आपदा प्रबन्धन 


हमने पहले कहा है कि बिहार में बाढ़ चेतावनी अपना अर्थ खो चुकी 
है क्योंकि यह चेतावनी तटबन्ध टूटने के लिये दी जानी चाहिये। आजकल 
प्रशासन तटबन्ध टूट जाने के बाद भी उसे स्वीकार करना नहीं चाहता, ऐसी 
हालत में यह उम्मीद करना कि समय रहते तटबन्ध टूटने की चेतावनी 
मिलेगी, मायूसी को न्यौता देना है, अगर कभी चेतावनी मिल भी जाय तो 
भागने का समय कहाँ मिलेगा। 1993 में इस तरह की चेतावनी कोसी क्षेत्र 
में जरूर दी गई थी। ; 


इस मसले पर अगर गम्भीरता पूर्वक काम करना है तो पहले तटबन्धों 
की प्रत्येक दो या तीन कि० मी० लम्बाई पर यदि किसी स्थान पर तटबन्ध 
टूटता है तो यह पानी कहाँ-कहाँ तक फैलेगा, कितनी गहराई की बाढ़ तटबन्ध 
टूटने की वजह से आयेगी, कौन-कौन से गाँव पानी के मुहाने पर पड़ेंगे, 
इन गाँवों के लोग कहाँ शरण लेंगे और उनके जानवर कहाँ रहेंगे, इन सारी 
सूचनाओं के नक्शे पहले से तैयार कर लेने चाहिये। इन लोगों के भोजन, 
पानी, दवा-दारू और शौच आदि की क्या व्यवस्था होगी, यह सारी चीजें 
पहले से निर्धारित होनी चाहिये | लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की 
समुचित व्यवस्था पहले से होनी चाहिये। यदि हम सचमुच इस समस्या के 
प्रति गंभीर हैं तो केवल यह चेतावनी दे देना ही काफी नहीं है कि लोग सुरक्षित 
स्थानों पर चले जायँ | 

यही स्थिति तटबन्धों के अन्दर रहने वाले लोगों के साथ आती है। 
तटबन्ध बचे रहने की स्थिति में उनकी हालत दयनीय होती है। कोसी 
तटबन्थो के अन्दर रहने वाले लोगों की रिहाइश को जिला प्रशासन कभी- 
कभी गैर कानूनी बता दिया करता है | स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा 1986 
और 1993 में हुआ और यह कहा गया कि तटबंधों के अन्दर रहने वाले 
लोगों का पुनर्वास हो चुका है और यह लोग किसी भी तरह की राहत के 
हकदार नहीं हैं। इस तरह के बयान जख्म पर नमक छिड़कने का काम करते 
हैं। कोसी परियोजना के तहत जो पुनर्वास हुआ है उससे कहीं बेहतर स्थिति 
में गैर पुनर्वासित लोग हैं। महानन्दा परियोजना में भी पुनर्वासित लोगों की 
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स्थिति कोई खास अलग नहीं है। इन लोगों के लिये भी शरण स्थल और 
अन्य सुविधायें पूर्वं निर्धारित की जानी चाहिये | 


6.7 वनीकरण | 


बाढ़ समस्या से निबटने में पेड़ों या जंगलों की बहुत बड़ी भूमिका है | 
हमने भूमि का क्षरण रोकने में पेड़ों और जंगलों के बारे में बात की है तथा 
गृह निर्माण में बाँस की उपयोगिता पर बल दिया है। ईधन के लिये तथा 
नावों के निर्माण के लिये भी लकड़ी चाहिये और जानवरों को सही सलामत 
रखने के लिये हरी पट्टी का होना आवश्यक है। कहते हैं, भेड़ पालन और 
कम्बल उद्योग कोसी-महानन्दा क्षेत्र का एक बड़ा रोजगार का साधन हुआ 
करता था जो कि चरागाहों के नष्ट होने से समाप्त हो गया | अकेले सहरसा 
में कम्बल बुनकरों की तीन सहकारी समितियाँ पचास के दशक तक कायम 
थीं । पूर्णियाँ गजैटियर (1911) के अनुसार भी कटिहार के आस पास कम्बल 
उद्योग काफी सक्रिय था जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ था | 
मिल के बने कम्बलों ने एक तरफ जहाँ इस रोजगार का खात्मा किया वहीं 
जल जमाव और जमीन पर बालू पड़ जाने के कारण भी भेड़ों और गड़ेरियों 
को उजइते देर न लगी | चरागाहों के बचे रहने से भूमि क्षरण रोकने में मदद 
मिलेगी और पशु आधारित उद्योगों को जीवित रखा जा सकता है। 


इसके अलावा पेड़ों की ऐसी किस्मों को खोजना होगा जो कि लम्बे 
समय तक पानी में डूबे रहना बर्दाश्त कर सकें और ऐसी नर्सरी लगानी होगी 
जिसमें पेड़ों के आदमकद पौधे तैयार किये जा सकें जो कि बाढ़ में पानी 
से ऊपर रह सकें और बालू तथा जल जमाव झेल सकें। 


6.8 मत्स्य पालन 


फ्रान्सिस बुकानन (1809-1810) जब पूर्णियाँ आये थे तब उन्होंने गंगा, 
कोसी और महानन्दा में मछलियों की 134 अलग-अलग किस्मों का जिक्र 
किया था जिसकी सघनता गंगा और महानन्दा के क्षेत्र में ज्यादा थी | बुकानन 
ने यह भी कहा है कि विभिन्न मछलियों के दामों में बहुत ज्यादा अन्तर नहीँ 
हुआ करता था। मछलियाँ कलकत्ता तक निर्यात की जाती थीं जहाँ उनकी 
अच्छी मांग थी। आजकल इन मछलियों पर भी संकट है। गंगा मुक्ति 
आन्दोलन के श्री अनिल प्रकाश दुःख प्रकट करते हुये कहते हैं, “आप 
फरक्का से इलाहाबाद तक घूम लीजिये और मछुओं की तबाही देख लीजिये | 
बराज (फरक्का) बनने से पहले हिलसा मछली आती थी, झींगा मछली आती 
थी-कहाँ गईं वह सब | हिलसा का प्रजनन ऋषिकेश के ठण्डे पानी में होता 
था, प्रॉन का समुद्र के किनारे खारे पानी में। दोनों का विकास बन्द है और 
इन पर आश्रित लाखों मछुआरे बेरोजगार हैं। रुपये में बारह आना मछली 
आना बन्द हो गया |!” 


मछलियाँ आज भी कोसी-महानन्दा के दोआब से निर्यात होती हैं पर 
उनमें पहले सी किसमें नहीं रहीं। मछुआरों पर संकट इस व्यवसाय के पूरी 
तरह से शोषक तत्वोके हाथ में होने के कारण भी है जिसमें जलकरों के 
मालिक, सहकारी समितियों के कार्यकर्ता, प्रखण्ड समितियों के पदाधिकारी, 
मछलियों के थोक व्यापारी आदि सभी बराबर के शरीक हैं और मछुआरों 
का स्तर मजदूरों के ऊपर नहीं उठ पाता | बाढ़ का इस दुर्व्यवस्था से सीधा 
कोई सरोकार नहीं है पर बाढ़ के समय और उसके बाद शोषक तत्वों की 
पकड़ मछुआरों पर मजबूत होती है | बाढ़ में जो कुछ भी जाल वगैरह इन 


मजदूरों के पास होता है वह भी या तो बह जाता है या गिरते मकानों में 
दब जाता है जिसकी भरपायी आढ़ती या दूसरे महाजनों के कर्ज से होती 
है और इस कर्ज से छुटकारा पाना आसान नहीं होता। 


बाढ़ के या जल जमाव के क्षेत्रों में अक्सर यह सुझाव दिया जाता है 
कि वहाँ मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलना चाहिये इससे लोगों को लाभ होगा | 
यहाँ तक तो यह सच है मगर आज की परिस्थिति में सारा लाभ बड़े लोगों 
और पूरी व्यवस्था पर हावी तंत्र को जाता है। आम मछुआरा तो बस मजदूर 
की औकात रखता है और उसकी परिस्थिति भूमिहीन मजदूरों से भी बदतर 
है | जलकर के आवंटन से लेकर उपभोक्ता तक मछली पहुँच जाने तक शोषण 
की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। भूमि सुधार कार्यक्रमों की चर्चा हम 
सभी ने आये दिन सुनी है पर जल सुधार की चर्चा कभी सुनने में नहीं आती | 
भूमिहीन मजदूरों के कल्याण के लिये बहुत सी योजनायें सुनाई पड़ती हैं 
पर जलहीन मछुआरों के बारे में भी बात आगे बढ़नी चाहिये। मछुआरों 
को निहित स्वार्थो के शोषण से मुक्ति का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये 
और यह सरकार की ईच्छा शक्ति के बिना नहीं हो सकता। 


6.9 राहत 


प्रचलित भाषा में इसे रिलीफ कहते हैं और पूरे बाढ़ तंत्र का यह सबसे 
घृणित शब्द है। बहुत सी योजनाओं की शुरुआत, जिसमें महानन्दा 
परियोजना भी शामिल है, रिलीफ पर होने वाले खर्च की दुहाई देकर हुई 
थी। कोसी क्षेत्र के पुराने लोग बताते हैं कि उन दिनों सभी को यह अंदेशा 
रहता था कि उनका गाँव-घर नदी कभी भी काट देगी। तब बसने के लिए 
जमीन की फिक्र लोग नहीं किया करते थे। आज जो आबाद है हो सकता 


है अगले साल बेघर हो जाये अथवा आज के बेघर की जमीन अगली साल 
भर जाय | इसलिये लोगों का पारस्परिक सहयोग कभी घटता नहीं था क्योंकि 
सभी एक दूसरे पर आश्रित थे। धीरे-धीरे इस सहयोग ने सरकारी रूप ले 
लिया। 


ऐतिहासिक रिकॉर्डो को देखने से पता लगता है कि इस शताब्दी के 
प्रारम्भ तक बाढ़ क्षेत्रों में रिलीफ का उतना जोर नहीं था | कभी-कभी अगर 
राहत कार्य खोले भी गये तो वह जल्दी ही बन्द कर देने पड़े । इसका कारण 


“था कि बाढ़ वाले वर्ष में रबी की खेती का जबर्दस्त कार्यक्रम चलता था 


क्योंकि नई मिट्टी पड़ जाने से बहुत अच्छी रबी फसल की सम्भावनाएँ बन 
जाती थीं। इससे रेजगार के बेहतर अवसर मिल जाते थे। पर जैसे-जैसे 
नदियों के साथ छेड़खानी होती गई स्थिति बद से बदतर होती गई और रिलीफ 
एक आवश्यकता बन गई | शुरू- शुरू में ऐसा भी हुआ बताते हैं कि लोग 
अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, क्षेत्रीय प्रतिष्ठा, इज्जत, मर्यादा का ख्याल करके 
रिलीफ लेने के लिये आगे नहीं आते थे। बाद में रिलीफ का माल हड़पने 
तक की घटनायें होने लगीं। राजनीतिज्ञों को रिलीफ में आम जनता को 
जरूरत के समय मदद देने के अलावा वोट भी दिखाई पड़ने लगा और धीरे- 
धीरे उसकी भी राजनीति शुरू हो गई | आम जनता यह कहती है कि मुसीबत 
के समय उनको कोई पूछने वाला नहीं है, जब कि प्रशासन और राजनीतिज्ञ 
यह मानते हैं कि लोग रिलीफखोर हो गये हैं और उनके लिये जितना कुछ 
भी कर दिया जाय वह कम ही मालूम होगा। 


यह सिलसिला बाढ़ के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने 
से शुरू होता है। उस समय नावें नहीं मिलती | नाव इसलिये नहीं मिलती 


बाढ़ के नाम पर फैलती झोलियोँ 
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कि सरकार पर पिछले कई-कई वर्षों का नाव का किराया बाकी रहता है जो 
कि प्रखण्ड अधिकारियों से भेंट चढ़ावे की तकरार पर नाविकों को मिल 
नहीं पाता | लोग मटकों, केले के खम्भों, गुड़ बनाने के कड़ाहों की नाव या 
बचाव साधन करके जान हथेली पर लेकर भागते हैं। जो कुछ भी नहीं कर 
पाता वह पानी में परिवार लेकर भगवान भरोसे एक दूसरे का हाथ पकड़ 
कर उतरता है। इसमें से अगर किसी का हाथ छूटा तो फिर जिन्दगी भर 
के लिये छूटा | 


खाद्य सामग्री हैलिकॉप्टरों से गिराये जाने की फोटो और खबरें बाढ़ 
के समय अक्सर अखबारों में छपा करती हैं | इसके साथ ही छपती हैं नेताओं 
और उनके सही-मुसद्दी लोगों की फोटो जो हैलिकॉप्टर पर बैठ कर बाढ़ का 
जायजा लेने के लिये निकलते हैं। एक नेता जी को बाढ़ दिखाने के लिये 
80 किलोग्राम खाद्य सामग्री हैलीकॉप्टर से उतार देनी पड़ती है पर शायद 
ही किसी हैलिकॉप्टर की उड़ान नेता जी के बिना होती हो। 


इस दौर के बाद, कपड़े, दवा, बर्तन, गेहूँ, गुड़-चना, चूड़ा, कम्बल, 
पॉलीथीन की चादरें आदि के बटवारे का दौर चलता है। इसमें कितना सही 
हाथों में जातां है और कितना गलत या फिर कितना घर में रह जाता है 
और कितना बाजार में पहुँच जाता है--इन पर लोगों ने बात चीत बन्द 
कर दी है। रिलीफ का यही भवितव्य है, इसको लोगों ने स्वीकार कर लिया 
है। ठेकेदारी में तो 60-40 या 75-25 ठेकों की बात सुनी जाती है यानी 
उसमें नहीं होते-होते भी कुछ काम तो होता है | रिलीफ के साथ, भुक्त भोगियों 
का कहना है कि, इतना भी जरूरी नहीं है । यह पूरा-पूरा हड़प जाने के लिये 
है या फिर रिलीफ के बीज से वह फसल बोई जाती है जो चुनाव के समय 
करती है। कभी-कभी अदूरदर्शी लोग ax रोज सोने का अण्डा देने वाली 


we 


... बस यही रास्ता मेरे घर जाये है 
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मुर्गी को एक बार ही में जबह कर देते हैं। फिर भी रिलीफ की अहमियत 


कभी कम नहीं होती। 


रिलीफ के पूरे मसले को लाइन पर लाने के लिये कुछ सुझा पाना बड़ा 
मुश्किल है और बगैर समर्पण के भाव से काम किये बिना इसका कोई दूसरा 
रास्ता नहीं है । थोड़ी बहुत झलक स्वयं सेवी संस्थाओं के काम में देखने को 
मिलती है पर उनका कार्यक्षेत्र और क्षमता बहुत ही सीमित है। फिर भी 
सरकार और स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से बहुत कुछ हासिल किया 
जा सकता है। 


6.10 नागरिक सेवाओं को जारी रखना 


बाढ़ के समय पूरी व्यवस्था विच्छिन्न हो जाती है और अगर उसे किसी 
तरह जारी रखा जा सके तो मुश्किलों को बहुत कम किया जा सकता है। 
मसलन, डाक सेवाओं या बैंक सुविधाओं को चालू रखना। हमारे देश में 
सुन्दर बन (पश्चिम बंगाल) में नौका पर चलायमान बैंकों की सुविधा उपलब्ध 
है और डाक का भी बहुत सा काम इन नौकाओं से होता है | क्या हम बिहार 
में ऐसा नहीं कर सकते ? असम में बाढ़ के समय सारे मेडिकल कॉलेज तथा 
पशु चिकित्सा विद्यालयों के छात्रों और छात्राओं को जन स्वास्थ्य सेवाओं 
को सम्भालने में लगा दिया जाता है और वहाँ ऐसे लोगों को खोज पाना 
मुश्किल होता है जिसे बाढ़ के समय डॉक्टरी सहायता की जरूरत थी और 
उसे नहीं मिली | लेखक ने खुद रास्ते में फॅसे ट्रक वालों को तथा बसों के 
यात्रियों को सरकार की तरफ से खाद्यान्न सामग्री बँटते देखा है। वह भी 
अपने ही देश का हिस्सा है जहाँ लोग इतना तक सोचते हैं और कर भी 
लेते हैं। 


बाढ़ के बाद मिलने वाले अनुदानों, मुआवजों और ऋणों के बारे में 
भी इतना विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यदि प्रशासन चाहे तो 
इस काम को बड़ा आसान बना सकता है | लोगों को साधन मिलने पर सरकार 
का बोझ स्वतः ही हलका होता है। 


6.11 बाढ़ों के साथ जीवन निर्वाह 


इस अध्याय में अब तक हमने जो कुछ भी कहा है वह यह है कि बाढ़ों 
के साथ किस तरह सामञ्जस्य रखा जा सके। किन्तु जिस परिस्थिति को 
स्वीकार कर लेने की बात कही जाती है वह परिस्थिति जहाँ तक हो सके, 
नहीं बदलनी चाहिये वरना आये दिन बदलने वाली परिस्थितियों के साथ 
सामञ्जस्य सम्भव नहीं है | जब हम घरों की, फसलों की, शरणस्थलो तथा 
अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तब यह मानकर चलते 
हैं कि हम आज की परिस्थिति से तादाल्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे 
और यह हालात “और बदतर नहीं होने दिये जायेंगे। इसका सीधा अर्थ है 
कि नदियों के किनारे अब और अधिक तटबन्ध नहीं बनाये जायेंगे, सड़कों 
में कम से कम अब कायदे से जल निकासी की व्यवस्था की जायेगी, जंगलों 
का जो विनाश हो चुका है, कम से कम उससे ज्यादा नहीं होने दिया जायेगा, 
बाढ़ वाले इलाकों में बिना किसी नियंत्रण के निर्माण कार्य नहीं होंगे, जल 
निकासी की राह में और ज्यादा रोड़े नहीं अटकाये जायेंगे । और इसके पहले 
कि बहुत ज्यादा देर हो जाय, जवाहर रोजगार योजना की सड़कों को जल 
निकासी की दृष्टि से एक नई समस्या नहीं बनने दिया जायेगा। और अभी 
तक जल निकासी के विरुद्ध चलाये जा रहे सभी कार्यक्रमों को जारी रखते 
हुये बाढ़ों के साथ जीवन निर्वाह की बात सोची भी नहीं जा सकती। 
आखिरकार, किस परिस्थिति को आधार मानकर सामञ्जस्य स्थापित करने 
की बात की जायेगी। तटबन्धों को 'महाप्रलय' का कारण मानते हुये भी 
धन के अभाव में उनका निर्माण न कर पाने पर अफसोस जाहिर करने के 
दोहरे सोच से बच कर ही कुछ किया जा सकता है। थोड़े से प्रयास, ईच्छा 
शक्ति और खर्च से बाढ़ों को बर्दाश्त करने लायक बनाया जा सकता है। 


इतना कर लेने पर बाढ़ों का नाम लेकर बड़े बाँधों का चर्चा अपने आप 
समाप्त हो जायेगा। दूसरा कदम सिंचाई के बारे में पुनर्विचार का है | अंग्रेजों 
ने गंगा के उत्तर और शारदा नदी के पूर्व वाले क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई 
को प्रोत्साहित नहीं किया था क्योंकि इस क्षेत्र में भूमिगत जल की सतह 
काफी ऊपर है और नहरों के निर्माण से यह समस्या और गम्भीर होती। 
कोसी, गण्डक, नारायणी, शारदा और शारदा सहायक नहरों के निर्माण और 


सन्दर्भ 


उनके द्वारा होने वाले व्यापक जल जमाव ने इस आशंका की पुष्टि की है | 
सिंचाई के मसले पर एक हद तक हमें परम्परा की ओर लौटना पड़ेगा जिसमें 
पाइनों और तालाबों की व्यवस्था थी। और क्योंकि पूरे इलाके पर छोटी 
बड़ी नदियों का जाल है और भूमिगत जल की सतह काफ़ी ऊपर है अतः 
लिफ्ट लगाकर या बोरिंग की मदद से सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था की 
जा सकती है। जब सिंचाई का भी विकल्प मिल जाय तब केवल बिजली 
चाहिये और यदि बाँध केवल बिजली उत्पादन के लिये बनते हैं तो उनका 
आकार इतना बड़ा नहीं होगा और न ही उनकी इतनी अधिक लागत होगी | 
ऐसे बाँधों के निर्माण में समय भी कम लगेगा और उनसे होने वाले लाभ 
भी अपेक्षाकृत जल्दी मिलेंगे। 


यहाँ यह बात उठाई जा सकती है कि बिजली पैदा होने तक सिंचाई 
के लिये क्या इंतजार करना उचित होगा | हमारा प्रतिप्रश्न है कि क्या पश्चिमी 
कोसी नहर पिछले लगभग 20 साल से नहीं बन रही है और क्या इसके निर्माण 
कार्य के इस शताब्दी में पूरा होने की कोई भी सम्भावना बाकी है। कोसी 
तथा गण्डक नहरों का काम क्या आज तक अधूरा नहीं है जबकि कोसी 
परियोजना पर काम 1955 में शुरू हुआ था और गण्डक परियोजना की 
शुरुआत 1964 में हुई थी। इन इलाकों में भी अधिकांश सिंचाई किसानों 
के अपने बूते पर हो रही है। क्या हम आज इन्तजार नहीं कर रहे हैं। 


बाढ़, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के मसले पर एक नये सिरे से 
पुनर्विचार की आवश्यकता है। 


परन्तु क्या हम ऐसा कर पायेंगे ? क्या हमारे इन्जीनियर संरचनात्मक 
समाधानों के प्रति अपना मोह और हठ छोड़ पायेंगे ? क्या हमारे राजनीतिज्ञ 
एक नये सिरे से इस पूरी समस्या पर विचार करने के लिये साहस जुरा पायेंगे 
जिसका लाभ उनको न मिल कर उनकी अगली पीढ़ी के राजनीतिज्ञों को 
मिलेगा ? क्या मिट्टी के काम में बिना किसी उत्तरदायित्व के लगे लोग अपने 
स्वार्थो को छोड़ पायेंगे ? क्या भयंकर बाढ़ या सूखे के समय सिंचाई विभाग 
के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जायेंगे ? क्या रिलीफ के कामों में लगे लोग 
अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभा पायेंगे ? इन सारे प्रश्नों का उत्तर 
हम आज एक “नहीं” में दे सकते हैं। परन्तु क्या हम इस बात को हमेशा- 
हमेशा के लिये स्वीकार कर लेंगे। शायद यह भी “नहीं | तो क्यों न एक 
शुरुआत कर के देखा जाय ? बाढ़ से दुश्मनी साधने के बजाय दोस्ती का 
हाथ बढ़ाया जाय | नदियों के प्रति अपने हिंसात्मक रुख में परिवर्तन लाया 
जाय और इसकी शुरुआत महानन्दा से हो जो कि कुछ वर्ष पहले तक उत्तर 
बिहार की सबसे निरीह नदी मानी जाती थी। 
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अनुच्छेद-1 


महानन्दा तटबन्धो के निर्माण के ages नदी के अन्दर पड़ने वाले ग्रामों की पुनर्वास हेतु ली गई स्थाई भू-अर्जन की विवरणी 


जिस तटबन्ध से परियोजना भू-अर्जन 
० प्रभावित हुए हैं उस जिस गाँव के ग्रामीणों को बसने के लिये जिस मौजे में जमीन ली कार्यालय द्वारा कार्यालय द्वारा घुगतानित 
तटबन्ध का नाम जमीन ली गई है उसका नाम गई है उस मौजे का नाम निर्धारित निर्धारित भैत्रफल-एकइ 
क्षेत्रफल-एकड़ क्षेत्रफल-एकड़ 
1. लाभा से लालगंज टोला, इंगलिस, खोजाटी हाट, बस्ती, गौरीपुर 42-43 43:26 23:37 
चौकिया पहाइपुर गौरीपुर एवं बाबूपुर 
2. दायाँ तटबन्ध भरत कोल, दिल्ली दीवान गंज मौजा स्थित मोरनाथी 32:30 32:94 
ग्राम-कौआ मारी 
3.44 दिल्ली दीवान गंज एवं मदुआ पाडा शाहनगर 32:70 34:52 
4. बगुला गढ़ बहादुरपुर 15:40 15:45 9-39 
5. इंगलिस, डकरा एवं लखनपुर टोला सिंधिया 20:10 23:69 23:69 
6. पीपर तला, लखनपुर, बड़ा एवं तेघराघाट सिंधिया 24:30 — 20-84 
7. घसिया घाट टोला लखनपुर 2:80 2-98 
8. जीया मारी जमरा 5:90 6-37 6-37 
9. बेलगच्छी, जमरा जमरा 13:30 13:20 13:20 
10. गोबिन्दपुर अमदाबाद 15:40 — — 
vi माया मारी अमदाबाद 29-90 31-50 — 
12. हरमी येला, गोबिन्दपुर गोबिन्दपुर 2-80 2-88 — 
13. गोबिन्दपुर, बहरखाल एवं दुर्गापुर दुर्गापुर उर्फ लक्ष्मीपुर 20:00 21:84 — 
14. बड़ा निताई टोला, बुक टोला, छेदी येला, गदा काली नगर 23:20 23:86 — 
राम टोलो एवं श्रीरामपुर टोला 
15. बिलिंदपुर बंगाल पाड़ा 4:22 4-25 4-25 
16. पहाड़पुर करीमुलापुर 23-40 20:36 20:36 
17. झौआसे बहर खाल मसनदपुर 7-20 7-07 7:07 
18. दिल्ली दीवान गंज कामत टोला, कल्हरिया एवं तिलास तिलास 14:40 — — 
19. कामत रोला, कल्हरिया एवं तिलास काजीपुरा 5:30 5:43 5-43 
20. मरही, देशीयेला एवं बघवा, चौल्हर योला मरही 14:30 9-73 9:73 
21. मरही, देशीटोला एवं बघवा, चौल्हर टोला मरही 6:90 7-85 7-85 
22. चौल्हर टोला, कुनकी एवं मुरालमान टोला चौल्हर 11-80 9-98 9-98 
23. बैरिया टोला चौल्हर 10:50 = = 
24. चौल्हर टोला, घेसरा चौल्हर 6:90 4:24 4:24 
25. शीशाबाड्डी मुरव्वतपुर 3-60 3-60 3-60 
26. धबौल धबौल 14-20 8-50 8-50 
27. बतासिमल केलाबाड़ी 2-10 — 1:78 
28. असालतगंज एवं इमाम नगर मुसलमान असालत गंज एवं 23.80 22.99 22.99 
टोला इमामनगर 
29. इमाम नगर शिव मंदिर टोला हाट बरौल 8-10 8-40 8-40 
30. विश्वास टोला एवं हरिजन टोला गोठैली 10:10 9:44 9:44 
31. कौआमारी (मरमा) एवं चनका टोला गोगरा गोठैली 13-30 13-86 13-86 
32. खोपड़ा हिन्दू टोला खोपड़ा 3-30 2:72 2:79 
33. बहरखाल, गिदौल, बेलबाडी, बेलौन्दा, डुमरिया, रोहिया 28:10 — 14-19 
पोखड़िया 
34. दतरंगा दतरंगा 4-40 4-04 4-04 
35. जल्ला हरि रामपुर, चतरा, शिकमी टोला जल्ला हरि रामपुर 18:90 — 14:80 
30. गढ़बघवा एवं सिलौर गढ़बघवा 1-60 — — 
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ग जिस तटबन्ध से परियोजना भू-अर्जन 5 
d "भावित हुए हैं उस जिस गाँव के ग्रामीणों को बसाने के लिये जिस मौजे में जमीन ली कार्यालय द्वारा कार्यालय द्वारा ea 
ene लार जमीन ली गई है उसका नाम गई है उस मौजे का नाम निर्धारित निर्धारित (ककल एकड़ 
; क्षेत्रफल एकड़ क्षेत्रफल एकड़ 
37. ग्राम देवती, मजहर एवं नन्देसरी अमदौल 9-60 = 7-52 
38. बंगेरुआ केवाला मिलिक 11:80 3:37 3:37 
39. लाभा, मकर चलहा लालगंज, तेघड़ा, इंगलिस 30-40 = 28-63 
40. खौरा रोहिया 10-40 = = 
41. खोपड़ा, औलिया एवं सिंघौलै सिंघौल 27:30 = 3:15 
42. सीलकन्धा एवं रसलपुर टोला सोलकन्धा 8:20 9-79 9-79 
43. गढ़बघवा गढ़बघवा 7-60 = ss 
44. सोनापुर काल देही 9:75 लगा लगा 
45. काठघर, दुर्गापुर एवं बलियाठा काठघर, करिमुला पुर 15:60 = 12:67 
46. सिलौर, प्राणपुर एवं गछबघवा प्राणपुर 1-80 लगा 2-03 
47. लाभा लालगंज, तेघरा, इंगलिस 2:78 — 1-99 
48. लाभा से भरतकोल कटर 9-14 10:23 = 
49. चौकिया पहाइपुर-दायाँ लालगंज टोला लालगंज 1:58 — = 
50. तटबन्ध मसनदपुर (बहरखाल) मसनदपुर 3:05 — — 
51. झौआ से Rar बैरिया 34-02 = 33-98 
52. दिल्ली दीवान गंज बायाँ हिन्दू देला छोड़दह 6:61 
53. तटबन्ध खौरा एवं बहरखाल टोला चहटपुर 5:88 — 
54. ` महादेव भीड्ठा महादेव भीट्टा 8:39 = 
55. लस्कर बाड़ी लस्कर बाडी 8-08 
56. बालूपुर सिंघौल 5:08 
57. सिंघौल सिंघौल 10:77 
58. सिकटिया एवं पाइक UIST गढ़बघवा 26:12 24-31 24-31 
59. बासकीट टोला हरनागर 9-67 = 3:75 
60. झौआ से लाभा, खोपड़ा मजराही सिंघौल 26-96 = = 
दायाँ तटबन्ध 
61. झौआ से दिल्ली दीवान गंज, बेलौन्दा महिला 7-33 = 5 
बायाँ तटबन्ध 
62. झौआ से लाभा, दायाँ तटबन्ध गिदौल पथरवार 11-09 8-81 8-81 
63. झौआ से दिल्ली दीवान गंज, वजीरगंज आजमनगर 5-65 2:39 2:39 
बायाँ तटबन्ध 
64. झौआ से लाभा, दायाँ तटबन्ध औलिया सिंघौल 11:12 = = 
65. झौआ से दिल्ली दीवान कल्हरिया तिलास 8-70 = 8-85 
गंज-बायाँ तटबन्ध 
66. झौआ से दिल्ली दीवान चौल्हर चौल्हर 4-08 = = 
गंज-बायाँ तटबन्ध 
853.50 466.06 429.08 
एकड़ एकड़ एकड़ 
345.56 188.68 173.77 
हेक्टेयर हेक्टेयर हेक्टेयर 


स्रोत--महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना, कटिहार, रिपोर्ट दिनांक--2 मई 1985 


नदियों का छलक कर या किनारे तोड़ कर बहना कोई नई घटना नही है, यह आदिकाल 
से होता आया है। बाढ़ें केवल अभिशाप ही नहीं हैं प्रकृति का वरदान भी हैं। नदियों के 
किनारे हमेशा से विकसित होने वाली सम्यतायें उदाहरण हैं। 


भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान राजस्व की अधिकाधिक वसूली पर नजर रखते 
हुये नदियों को घेर कर उनकी चंचलता समाप्त करने का विचार तत्कालीन शासकों को बार- 
बार सालता रहा | उन्हे लगता था कि बाढ़ से मुक्त करके जमीन को बेहतर बनाया जा सकता 
है जिससे उन्हें कुछ आमदनी हो जायेगी एवं सिंचाई की व्यवस्था कर देने के नाम पर उनके 
खजाने कुछ और बड़े हो जायेंगे तथा जनता भी वाह-वाह करेगी । मगर प्रकृति या नदियों 
ने कब किसकी गुलामी की है | जल्दी ही उनको समझ में आ गया कि नदियों के साथ उनकी 
मनमानी नहीं चल पायेगी और उसके बाद जब तक वे भारत में रहे, यथा सम्भव, नदियों 
को मुक्त रखने की बात करते रहे | नदियों के किनारे वे तटबन्ध बना सकते थे मगर उन्होंने 
ऐसा नहीं किया क्योंकि तटबन्धों से होने वाले नुकसानों की भरपाई कर पाने की सामर्थ्य 
उनमें नहीं थी। भारत से जाने के पहले उन्होंने बड़े-बड़े बाँधों का चस्का हमें जरूर 
लगा दिया। 


स्वतंत्र भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिये पहला काम किया गया कि लगभग सभी 
महत्वपूर्ण नदियों पर तटबन्ध बना दिया गया जब कि कहा यह गया कि बाढ़ तो बड़े बाँध 
ही रोकेंगे, तटबन्ध तो अस्थाई समाधान है। 


सच यह है कि बाढ़ न तो तटबन्धों से रुकी और न ही बड़े बाँधों से रुकेगी। बाढ़ पर 
और नदियों पर अंकुश लगाना पहले से बड़ी मुसीबतों को दावत देना है | बिहार में यह नदियों 
के किनारे तटबन्ध बना कर देखा जा चुका है और हो सकता है भविष्य में कभी बड़े बाँध 
बना कर भी देख लिया जाये। 


विज्ञान का क्षेत्र क्या सचमुच इतना सीमित और संकुचित है कि उसमें तटबन्धों और 
बड़े बाघों जैसे छलावों के अलावा बाढ़ की समया का अन्य कोई समाधान नहीं है। क्या 
उसके पास वातावरण और पर्यावरण के साथ टकराव के रास्ते को छोड़ कर सामंजस्य का 
कोई रास्ता नहीं है । .. . रास्ते हैं, पर हम विज्ञान को केवल प्रकृति के ऊपर विजय पाने वाली 
शक्ति के रूप में देखने के आदी बनाये जा चुके हैं। कहीं न कहीं हम सभी के दिमाग में 
यह घुसाया गया है कि विज्ञान और प्रकृति में केवल युद्ध का ही सम्बन्ध है । 


बाठ़ों के साथ भी क्या हमारा wget का ही रिश्ता बाकी बचा है । क्या इसमें मित्रता 
या सह-आस्तित्व की कोई गुंजाइश नहीं है। 

आज़ादी के बाद तटबन्धों की शक्ल में जिन नदियों पर पहरे बिठाये गये थे उनमें से 
एक और नदी है महानन्दा । क्या थी महानन्दा परियोजना और क्या हुआ उसका परिणाम 
और आब हमारे सामने क्या-क्या विकल्प बाकी बचे हुये हैं। 


महानन्दा को केन्द्र में रख कर यह पुस्तक इन प्रश्नों की तह में जाने का एक 
प्रयास है। 
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